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 इराक  के  संसदोय  शिष्टमण्डल  का  स्वागत
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 मुझे  अपनी  ओर  से  तथा  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  से  इराक  गणतन्त्र  की  राष्ट्रीय
 एसेम्बली  के  अध्यक्ष  महामहिम  डा०  सादून  हम्मादी  और  इराक  के  संसदीय  शिष्टमण्डल  के  अन्य
 शीय  सदस्यों  जो  भारत  की  यात्रा  पर  हैं  और  हमारे  मेहमान  स्वागत  करते  हुए  खुशी  हो  रही

 इस  शिष्टमण्डल  के  अन्य  सदस्यों  के  नाम  हैं  :--

 (1)  डा०  तल्लाल  संसद  सदस्य

 (2)  श्री  जुबाद  रिदा  संसद  सदस्य

 (3)  श्री  खीदेर  अब्दुल  भजीज  संसद  सदस्य

 (4)  डा०  हसन  करीम  संसद  सदस्य  ।

 शिष्टमण्ड  4  1988  को  सायंकाल  दिल्ली  पहुंचा  ।  इस  समय  वे-विशेष  कक्ष  में  बैठे

 हम  कामना  करते  हैं  कि  हमारे  देश  का  उनका  दौरा  आनन्ददायक  और  लाभप्रद  रहे  ।  हम  उनके  माध्यम
 से  महामरहम  राष्ट्रीय  सरकार  और  इराक  गणतन्त्र  के  मैत्रीपृर्ण  लोगों  को  भी  बधाई
 भर  शुभकामनाएं  भेजते

 प्रशनों  क ेमोखिक  उत्तर

 महाराष्ट्र  में  ऊजां  प्रबन्ध  केन्द्र

 +552.  आओ  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या महाराष्ट्र में वर्धा में ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र खोला भया है ; यदि तो यह कब खोला गया था और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;



 मौखिक  उत्तर  5  1988

 क्या  केन्द्र  देश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  सहित  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  परियोजनाओं  में

 लगे  तकनीकी  और  अधे-तकनीकी  कर्मचारियों  के लिए  नियमित  कार्यक्रम  चलाएगा  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  भसत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  से

 वर्धा  में  19-7-1987  को  एक  विद्युत  एवं  समेकित  ऊर्जा  प्रबन्ध  केन्द्र  खोला  गया  इस  केन्द्र  में

 ग्राम  विद्युतीकरण  सम्बन्धी  कार्यों  सहित  समन्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  परियोजनाओं  में  लगे  तकनीकी  तथा

 अर्ध-तकनीकी  कर्मचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  उपलब्ध  1987-88  के  दोरान

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोड्ड  एवं  मूला  प्रवाड़ा  ग्राम  विद्युत  सहकारी  सोसाइटी  के  लाइनमैन  तथा

 सहायक  लाइनमैन  को  प्रशिक्षित  किया  ऐसा  कार्यक्रम  नियमित  रूप  से  चलाए  जाने  का  प्रस्ताव

 ]

 क्री  बालासाहिब  विखे  पाठिल  :  अध्यक्ष  पावर  और  इनर्जी  मनेजमेंट  एक  महत्वपूर्ण
 विषय  है  और  इसको  करने  से  वास्तव  में  10  प्रतिशत  हमारी  इनर्जी  की  बचत  हो  सकती  है  ।  इसके

 लिए  महाराष्ट्र  में  और  विशेषकर  वर्धा  में  मन्त्री  जी  ने  जो  केन्द्र  खोला  उसके  लिए  मैं  उनका  अभिनन्दन
 करना  चाहता  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  महाराष्ट्र  विद्युत  मण्डल  और  मूला
 प्रवाड़ा  के  कर्मचारियों  जो  वर्धा  में  केन्द्र  उसमें  तकनीकी  और  अर्ध-तकनीकी  शिक्षा  दी  उसके

 लिए  इस  साल  आपने  कितना  बजट  रखा  है  और  कैपिटल  एक्सपैंडीचर  और  रेकरिंग  एक््सपेंडीचर  के

 लिए  इस  साल  कितना  बजट  होगा  और  अगले  साल  कितना  बजट  होगा  ?  देश  की  ओर  महाराष्ट्र  की
 जरूरत  के  लिए  क्या  एक  ही  केन्द्र  काफी  जरूरत  होने  पर  क्या  और  भी  केन्द्र  खोलने  का  आपने
 प्रावधान  किया  है  और  केन्द्र  भी  कहां  खोलने  जा  रहे  हैं  ?

 झीसती  सुशीला  रोहतगो  :  माननीय  सदस्य  से  मैं  बिल्कुल  सहमत  हूं  कि  यह  बहुत
 महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  यह  जो  केन्द्र  खोला  गया  जिसका  आपने  भी  स्वागत  किया  इसके  लिए  मैं
 माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देना  चाहती

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  आपसे  सहमत  आप  उनसे  सहमत  हैं  और  इसके  लिए  धन्यवाद  भी  ।

 श्रीमती  सुशोला  रोहतगी  :  वहां  से  केवल  दस  प्रतिशत  बिजली  उससे  ज्यादा  बचत  की
 आशा  नहीं  यह  समिति  पहले  कार्य  करती  था  रही  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  इसको  रुपया  देदा
 75  सेन्टर्स  खोले  गए  हैं  जिनमें  स ेइस  समय  भाधे  से  ज्यादा  चल  रहे  उनमें  दो-दो  महीने  की  ट्रेनिंग
 का  काम  चल  रहा  वर्धा  में  अभी  तक  एक  ही  सेन्टर  बना  है  और  एक  ही  कोसे  हुआ  है  ।  चूंकि  यह्
 समय  ड्राट  का  था  इसलिए  वे  और  कार्य  में  लग  गए  ।  इसको  पूरा  धालू  कराया  प्रतिवर्ष  इसमें
 ज्यादा  कार्य  किया

 मैं  इतना  अवश्य  कहूंगी  कि  अभी  तो  कार्य  शुरू  किया  गया  इसका  काये  बढ़ने  पर
 ओर  इसकी  आवश्यकता  को  देखते  इस  केन्द्र  की  और  एक्सपर्टीज  को  देखते  हु
 पूरे  महाराष्ट्र  और  देश  में  इस  केन्द्र  की  संघया  ओर  बजट  बढ़ाया  जाएगा  ।

 हु

 श्री  मालासाहिब  विद्ले  पाटिल  :  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  जटिल  समस्या  काफी  लाइनमैन
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 की  मृत्यु  हो  जाती  है  और  किस  कारण  से  होती  पता  नहीं  चलता  खासकर  कम्पेनसेशन  के  लिए  ।
 इस  बारे  में  कौन-सा  विषय  लेने  जा  रहे  हैं  जिसके  कारण  बिजली  की  भी  बचत  हो  और  जो  वहां
 चारी  होते  उनकी  भी  वहां  सुरक्षा  रहे  ?  आपने  अभी  तक  जो  ट्रेनिंग  दी  है  उसमें  कोई  कमी  है  या  वे
 लोग  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  ?  क्या  उसमें  कोई  सुधार  करने  की  जरूरत  है  ?

 श्रीमतो  सुशीला  रोहतमी  :  सुरक्षा  का  पहला  प्रश्न  हमारे  जो  लाइनमैन  काये  कर  रहे
 उनकी  पूरी  सुरक्षा  का  इन्तजाम  होना  बचत  भी  की  साथ  में  उनको  अपग्रेडिड
 लोजी  की  ट्रेनिंग  भी बाकायदा  समय-समय  पर  मिलती  अभी  जो  फरवरी  1988  तक  काय॑  हुआ
 है  उसमें  1280,  कोसिज  चले  हैं  जिनमें  27,485  असिस््टेन्ट  लाइनमन  आदि  की  ट्रेनिंग  चली
 है  ।  अभी  तक  जो  उपलब्धि  प्राप्त  हुई  है  उसके  आधार  पर  हम  आशान्वित  हैं  और  माननीय  सदस्य  भी

 चाहते  हैं  इसका  काये  आगे  और  तेजी  से  बढ़  सके  ।

 थी  विजय  एन०  पाटिल  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंथरमल  गोबर  गैस  के  जरिये  से  भी  बिजली
 मिल  रही  सोलर  एनर्जी  से  भी  मिल  रही  जो  हम  इसमें  ट्रेनिंग  देने  की  कोशिश  कर  रहे
 जिससे  बिजली  की  बचत  होती  क्या  हम  इस  सेन्टर  में  प्रैक्टिकल  ट्रेनिंग  देने  की  भी  व्यवस्था  कर  रहे

 श्लीमतो  सुशीला  रोहतगी  :  यह  जो  सेन्टर  बना  यह  इन्टेग्रेटिड  सेन्टर  बना
 इसमें  जो  प्रश्न  उठप्या  सोलर  एनर्जी  का  और  बायोगैस  का  ये  भी  है  और  दूसरे  तरीके  जो  हैं  उन  पर
 भी  ए  क्सपर्टीज  है  ।  इन  दोनों  पर  भी  कायें  चलाया  क्योंकि  हमें  विद्युत  को  इन्टेग्रेटिड  तरीके  से
 सब  चीजों  का  लाभ  उठाकर  ज्यादा  से  ज्यादा  बिजली  उपलब्ध  करानी

 ग्रामीण  अंचलों  में  हमारे  देश  के  75  प्रतिशत  लोग  रहते  हैं  ।  हमारे  यहां  5,79,000
 गांव  अभी  तक  75  प्रतिशत  गांबों  में  विद्युतीकरण  हुआ  है  ।  आशा  है  कि  आठवीं  योजना  के  अन्त

 सब  साधन  उपलब्ध  होने  के  बाद  शत-प्रतिशत  गांवों  में  विद्युतीकरण  कर  सकेंगे  ।

 ऊर्जा  मन््त्री  तथा  संचार  मनत्री  वसन््त  :  यह  जो  केन्द्र  है यह  बड़ा  केन्द्र  इसके
 साथ-साथ  वर्धा  के  नजदीक  हिंगन  धाट  में  एक  बड़ी  लेबो  एक  एनर्जी  लेबोरेटरी  खोल  रहे  हैं  और

 यह  केन्द्र  इन्टेग्रिटिड  एनर्जी  मैनेजमेंट  का  राष्ट्रीय  केन्द्र  होगा  ।  वहां  सारे  देश  से  लोगों  को  ट्रेनिंग  के

 लिए  बुलाएंगे  ।  यह  केन्द्र  यदि  कामयाब  हुआ  तो  देश  के  दूसरे  भागों  में  भी  केन्द्र  खोलने  का  हमारा
 इरादा

 कोयले  के  उत्पादन  के  लिए  दीघंकालीन  योजना

 554.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 सन्  2000  तक  कोयले  के  उत्पादन  के  लिए  तैयार  की  गई  दीर्घकालीन  योजना  का

 ब्यौरा  क्या  है  ;

 उस  वर्ष  तक  देश  को  कुल  कितनी  मात्रा  में  कोयले  की आवश्यकता  होगी  तथा  कोयले

 का  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  ;  और
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 यदि  कोयले  का  उत्पादन  आवश्यकता  के  अनुरूप  नहीं  तो  क्या  सरकार  का

 कालीन  योजना  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  से
 देश  में  कोयले  के  उत्पादन  की  योजना  हमेशा  इस  तरह  से  बनाई  जाती  है  ताकि  कोयले  की

 वर्तमान  मांग  और  साथ ही  प्रत्याशित  भावी  मांग  पूरी  हो  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  अनुमान  है  कि

 सन्  ई०  में  कोयले  की  मांग  मिलियन  टन  तक  होने  की  सम्भावना  है  ।

 इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  एक  व्यापक  कोयला  क्षेत्रवार  उत्पादन  की  रूपरेखा  बनाई
 गई  इस  उत्पादन  का  काफी  बड़ी  एवं  उच्च  उत्पादकता  वाली  ओपेनकास्ट  खानों  से  और

 भूमिगत  खानों  में  व्यापक  स्तर  पर  यंत्रीकरण  लागू  करने  से  प्राप्त  होगा  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  जहां  तक  प्रएन  के  भाग  और  का  सम्बन्ध  मेरा  कहने
 का  अभिप्राय  यह  है  कि  कोयले  की  खपत  के  स्वरूप  में  धीरे-धीरे  परिवर्तन  आ  रहा  है  और  इसके  कारण
 देश  की  ओद्योगिक  और  आधिक  प्रगति  के  स्वरूप  और  दिशा  में  भी  परिवतंन  आया  घारी  समिति
 द्वारा  यह  सुझाव  दिया  गया  है  और  यह  भी  सुझाव  है  कि  वर्ष  2000  के  अन्त  तक  केवल  विद्युत  क्षेत्र  की
 मांग  ही  70  प्रतिशत  होगी  जोकि  लाख  टन  बेठती  बढ़ती  हुई  मांग  तथा  इस  अनुमान  को
 देखते  हुए  कि  कोयला  परियोजनाओं  के  शुरू  करने  में  वर्ष  लग  जाते  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं
 कि  क्या  सरकार  अपने  उत्पादन  कार्यक्रम  को  पुनविन्यास  करेगी  और  चूंकि  इसे  शुरू  में  लम्बी  अवधि
 लगती  है  क्या  वर्ष  !988  में  ही  ऐसी  परियोजनाओं  की  अन्तिम  श्ंखला  पर  काम  शुरू  करने  के  समय
 पर  विचार  किया  जाएगा  जिसकी  वर्ष  2000  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पूरा  उत्पादन
 करने  की  स्थिति  में  आवश्यकता  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और

 में  इनमें  स ेकितनी  परियोजनाएं  शुरू  की  जा  रही  हैं  और  वे  परियोजनाएं  कौन-सी  हैं  ।

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  योजना  आबंटन  कोयले  की  बढ़ती
 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  किया  गया  तदनुसार  89-90  में  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  की  खानों
 की  संख्या  में  करीब  48  और  में  करीब  36  परियोजनाएं  होंगी  ।

 वर्ष  के  लिए  स्वीकृत  परियोजनाओं  की  संख्या  ]  तथा  वर्ष  5  के  लिए
 करीब  तथा  वर्ष  के  लिए  इनकी  संख्या  करीब  होगी  ।

 के  लिए  अभी  भी  करीब  7  के  लिए  99  और  के  लिए
 लगभग  नई  परियोजनाएं  और  स्वीकृत  की  जानी  हैं  ।

 अन्य  एस०  सी०  सी०  एल०  में  इनकी  संख्या  करीब  2,255  होगी
 में  33.70  और  वर्ष  में  38  ।

 यह  योजना  लक्ष्य  हमें  विद्युत  क्षेत्र  की  बढ़ती  हुई  मांग  के  अनुसार  कोयले  का  उत्पादन  करना
 है  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मैंने  यह  पूछा  है  कि  जो  परियोजनाएं  में  शुरू  होंगी  क्या
 वर्ष  2000  तक  उनसे  उत्पादन  होने  लगेगा  ।  मेरा  मुद्दा  यह  यदि  आप  के  बाद  परियोजनाएं
 स्वीकृत  करते  तो  वषं  2000  तक  उनसे  लक्ष्य  की  प्राप्ति  कैसे  होगी  ?  मेरा  मुद्दा  यह
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 व  ली  मेरा दूसरा अनुपरक Tes यह है कि जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, इस राज्य में देश में  कोयले

 मेरा  दूसरा  अनुपरक  प्रश्न  यह  है  कि  जहां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  इस  राज्य  में  देश  में  कोयले
 के  कुल  भण्डार  का  20  प्रतिशत  यह  आवश्यक  है  और  इसकी  मांग  भी  है  ओर  औचित्य  भी  है  कि

 उड़ीसा  के  दो  कोयला  तालचेर  और  इब  घाटी  से  कोयले  का  पर्याप्त  मात्रा  में  उत्पादन  किया

 जाए  ।

 इसके  लिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि  कया  सरकार  उड़ीसा  के  इन  दो  कोयला
 क्षेत्रों  को एक  पृथक  कम्पनी  के  अन्तर्गत  लाने  पर  विचार  करेगी  ताकि  इब  घाटी  कोयला  क्षेत्र  में  खुदाई
 की  जा  सके  जहां  2  बिलियन  से  अधिक  कोयले  के  भण्डार  हैं  ।

 क्रो  सो०  के०  जाफर  शरीफ  :  इब  घाटी  में  के  दौरान  4.85  मिलियन  टन  और
 तालचेर  से  8  मिलियन  कुल  मिलाकर  टन और  मिलियन  टन  कोयले  का  उत्पादन

 4-95  में  इब  घाटी  का  50.45  मिलियन  टन  और  तालचेर  में  की  मिलियन  टन  कोयले  के
 उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  मैं  माननीय  सदस्य  की  उत्युकता  को  समझता
 लेकिन  वर्ष  यह  से  पहले  या  बाद  वास्तव  में  यह  एक  मानदण्ड  जब  उत्पादन  20  मिलियन

 टन  यह  सामान्य  स्तर  रखा  है--होता  उस  उत्पादन  की  देखरेख  के  लिए  कम्पनी  की
 स्थापना  की  जाएगी  ।

 हा०  गौरीशंकर  यह  तो  सभी  जानते  हैं  कि  बिहार  के  बड़े  कोयला-द्षेत्रों
 माफिया  लोगों  को  आतंकित  कर  रहा  है  और  यह  कोयला  उत्पादन  में  बाधा  पहुंचा  रहा  है|  क्या  मन्त्री

 महोदय  इमें  बताएंगे  कि  वे  इस  समस्या  तथा  इस  आपदा  का  सामता  किस  तरह  करेंगे  ?

 श्री  सी०  जाफर  यह  समस्या  हर  समय  उठाई  गई  चाहे  प्रश्न  काल

 हो  या  वाद-विवाद  किया  जा  रहा  हो  ।  मैं  तो  कहूंगा  कि  कोयला  मन्त्रालय  ने  कई  कदम  उठाए  हैं
 लेकिन  यह  स्थानीय  राज्य  सरकार  के  समर्थन  पर  निभेर  हमें  किसी  भी  सदस्य  के  साथ  बैठकर
 इस  पर  विचार  करने  में  खुशी  होगी  कि  हम  इस  सामाजिक  बुराई  को  किस  ह॒द  कितनी  अच्छी

 तरह  से  समाप्त  कर  सकते  यह  भाव  सरकार  का  इससे  निपटने  का  प्रश्न  नहीं  यह  एक
 सामाजिक  बुराई  जहां  बहुत  से  लोगों  को  इसका  आश्रय  लेने  के  लिए  गुमराह  किया  जा  रहा
 हम  हर  तरह  के  सुझाव  का  स्वागत  करते  हम  इस  बारे  में  एक  साथ  मिलकर  सहयोग  देने
 और  काम  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 थी  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  वे  कौन-कौन  से  देश  हैं  जिनके  साथ  खुदाई  के  क्षेत्र  में  हमारा  तकनीकी

 सहयोग  है  ?  हमने  कोयले  की  खुदाई  को  इतना  प्रभावी  बनाने  के  जैसा  कि  रूस  तथा  अन्य  देशों  में

 क्या  प्रयास  किए  हैं  ?  कोल  इंडिया  लिमिटेड  का  2000  करोड़  रुपए  को  बट्टे  खाते  में  डालने  या

 उस  घाटे  को  पूरा  करने  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?  _000  करोड़  रुपए  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए
 आपने  तथा  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  क्या  प्रयास  किए  है  ?  कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  अद्यतन  और  सक्षम

 बनाने  की  आपकी  क्या  योजनाएं  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  :  इम्त  घाटे  को  पूरा  करने  का

 सबसे  बढ़िया  तरीका  यह  है  कि  कोयले  की  खुदाई  की  लागत  को  पूरा  किया  जाए  अर्थात  हमारे  देश  में

 ओ०  एम०  एस०  अन्य  देशीं  में  ओो०  एम०  एस०  के  समान  पहली  बात  यही  हमें  अपने  उपकरण

 का  उस  स्तर/हुद  तक  प्रयोग  करना  चाहिए  ।  यह  दूसरा  मुद्दा  कोयले  का  मूल्य  कोयले  की
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 उत्पादन  लागत  से  संबद्ध  होता  शुरू  से अब  तक  जो  2000  करोड़  २०  का  घाटा  हुआ  है  उसका
 कारण  यह  है  कि  सामाजिक  उद्देश्य  और  नियंत्रित  मूल्य  के  नाम  पर  हर  स्थिति  में  हमें  प्रतिटन  कोयले
 की  उत्पादन  लागत  से  कम  मूल्य  मिलता  यदि  आप  सामाजिक  उद्देश्यों  स ेजानबूक्षकर  ऐसा  करते  हैं
 और  इससे  भारी  घाटी  होता  है

 तो  हम  इसके  लिए  कोयला  उद्योग  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहरा  सकते  ।
 य्रह  एक  मुख्य  कारण  है  |  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हमें  कोयले  की

 खुदाई  को  विश्व  स्तर  पर  लाने  के  लिए  इसकी  क्षमता  में  सुधार  करना

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डों  :  किन-किन  देशों  से  हमने  तकनीकी  सहयोग  किया  रूस  हमारी
 सहायता  कर  रहा

 श्री  बसन््त  साठ  :  जी  एम  सोवियत  संघ  के  साथ  सहयोग  से  काफी  काम  कर  रहे  हैं  हमें
 जमंनी  से  भी  बहुत  सहयोग  मिल  रहा  हमारा  पोलैंड  के  साथ  भी  सहयोग  है  ।  ब्रिटेन
 अन्य  कई  देशों  से  भी तकनीकी  सहयोग  है  जो  कि  स्थान  तथा  दी  जाने  वाली  सहायता  के  अनुसार  भिन्न
 भिन्न

 केरल  में  कोझीकोड  स्थित  आकादवाणी  केन्त्र  का  वर्जा  बढ़ाना

 #559.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कोक्षीकोड  आकाशवाणी  जिससे  केरल  के  उत्तर  मालाबार  क्षेत्र  में  कार्यक्रम

 प्रसारित  किया  जाता  में  कम  शक्ति  अर्थात  10  कछ्िलोवाट  का  ट्रांसमीटर  लगा  हुआ  जो  इस  पूरे
 क्षेत्र  मे ंसबसे  कम  शक्ति  का  है  ;

 वया  विशेष  रूप  से  वायनाड  पर्वत  श्रेणियों  की  निकटता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जहां
 प्रादेशिक  केन्द्रों  क ेसमाचार  प्रसारण  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  सुने  जाते  सरकार  का  विचार  इस
 वाणी  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाकर  इसे  50  किलोवाट  शक्ति  का  शार्टवेब  ट्रांसमीटर  केन्द्र  बनाने  का  है  ;

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 से  कोहझ्नीकोड  में  50  किलोवाट  शार्टवेव  का  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  तथापि  त्रिवेन्द्रम-राज्य  की  राजघानी-में  50  क्रिलोबाट  शार्टवेव  का  एक  ट्रांसमीटर
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  ट्रांसमीटर  वायनाड  पव॑ंत  श्रेणियाँ  जैसे  कवर  न  हुए  भागों  सहित
 समूचे  केरल  राज्य  में  अच्छी  गुणवत्ता  वाली  शार्टंवेब  सेवा  उपलब्ध  करेगा  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आप  तथा  पूरा  सदन  मेरे  साथ
 सहमत  होगा  कि  यह  ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपको  इतना  भरोसा  है  तो  हम  निश्चित  ही  सहमत  होंगे  ।

 भो  जी०  एम०  यह  अजोब  तक  शायद  यह  कोई  तक  नहीं  है  कि
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 रेडियो  स्टेशन  की  शक्ति  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  इसलिए  कोझीकोड  रेडियो  स्टेशन  की  शक्ति  बढ़ाने  की
 भावश्यकता  नहीं  है  वह  केरल  का  दक्षिण  है  तथा  यह  1964  से  कोहझ्चीकोड  में  10  किलोबाट

 क्षमता  का  ट्रांसमीटर  है  ।  कोक्षीकोड  के  आस-पास  के  लगभग  सभी  रेडियो  स्टेशन  की  शक्ति  बढ़ा  दी

 गई  इसलिए  कोझ्नीकोड  रेडियो  स्टेशन  को  सुनने  वालों  की  संख्या  बहुत  ही  कम  हो  गई  है  क्योंकि

 सुनने  वाले  अच्छा  स्तर  चाहते  हैं  जोकि  उपलब्ध  नहीं  है  इसलिए  मैं  एक  बार  फिर  से  आपके  माध्यम
 भापके  सहयोग  से  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  जरूर  महोदय  ।

 थी  जी०  एम०  वनातवतला  :  क्या  वे  कोझीकोड  रेडियो  स्टेशन  की  शक्षित  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने

 के  लिए  सहानुभूतिपूर्वंक  तथा  अनुकूल  दृष्टि  से  विचार  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पूरा  समर्थन  देता  हूं  ।

 भरी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  वर्तमान  में  विद्यमान  10  किलोवाट  क्षमता  का  ट्रांसमीटर  कोशझ्नीकोड

 जिला  तथा  कन्नौर  एवं  मालायुरम  के  कुछ  भागों  म  कार्य  कर  रहा  माननीय  सदस्य  यह
 गलत  कह  रहे  हैं  कि  त्रिवेन्द्रम  में  उचच  शक्ति  वाला  शार्टबेव  ट्रांसमीटर  आने  से  शक्ति  नहीं  बढ़ाई  जा

 रही  है  |  कुछ  तकनीकी  कारण  हैं  ।  कोझीकोड  ट्रांसमीटर  वारम्बारता  में  उच्च  शक्ति  वाला  होने  से  रात

 के  समय-काफी  बाधाएं  आती  यदि  शक्ति  बढ़ाकर  100  किलोबाट  भी  कर  दी  जाए  तो  भी  इसका
 प्रभाव  बहुत  ही  मामूली  कालीकट  जिले  में  तुलनात्मक  दृष्टि  से  पहाड़ी  क्षेत्र  अधिक  चूंकि
 मीडीयम  वेव  धरातल  से  होकर  गुजरती  है  इसलिए  बारम्बारता  बढ़ाने  से तकनीकी  तौर  पर

 कालकट  में  प्रसारण  के  स्तर  में  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  होगी  ।  जब  त्रिबेन्द्रम  में  50  किलोवाट  शार्ट  वेव  का

 क्षेत्रीय  ट्रांसमीटर  स्थापित  किया  गया  तो  इसमे  कालीकट  में  प्रसारण  में  मदद  मिलेगी  तथा  इसमें
 कालीकट  जिला  तथा  व्यनाड  जिले  भी  पूरी  तरह  शामिल  होंगे  ।  जब  केरल  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 पूर्ण  होगी  तो  केरल  की  99  प्रतिशत  तथा  इस  क्षेत्र  की  98  प्रतिशत  आबादी  इसमें  सम्मिलित  होगी  ?

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बहुत  ही  निराशाजनक
 तथा  अन्धकारपूर्ण  तस्वीर  खींची  है  कि  तकनीकी  कारणों  की  वजह  से  कालीकट  में  हमें  दण्ड  दिया  जा

 रहा  मैं  एक  बार  फिर  इस  बात  पर  जोर  दूंगा  कि  इस  कोक्षीकोड  रेडियो  स्टेशन  से
 व्यनाड  तथा  कसरगोड  जिलों  तथा  लक्ष्यद्वीप  एवं  माद्दे  क ेलिए  विशेष  कार्यक्रम

 जिसमें  और  भी  अन्य  विशेष  कार्यक्रम  शामिल  है  ;  प्रसारित  होते  अब  पड़ोसी  क्षेत्रों  मे ंशक्ति  बढ़ाने
 तथा  साथ  ही  साथ  त्रिवेन्द्रम  में  शक्ति  के  प्रस्तावित  वृद्धि  से कालीकट  रेडियो  स्टेशन  का  दर्जा  कम  हो

 इससे  यह  स्थानीय  स्टेशन  ही  बन  कर  रह  यहां  अत्यन्त  आवश्यकता  यदि

 वहां  तकनीकी  दिक्कतें  हैं  तो  उन  तकनोकी  दिक्कतों  का  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  तथा  उनका
 उपाय  किया  जाना  न  कि  समय  के  साथ-साथ  कोझ्ीकोड  स्टेशन  से  सुनने  वालों  को  निराशाजनक
 स्थिति  में  छोड़  दिया  जाए  और  न  ह्वी  ऐसा  हो  कि  सम्पूर्ण  स्टेशन  का  दर्जा  कम  कर  दिया  जाए  और  यह
 स्थानीय  स्टेशन  बनकर  रहे  क्या  सरकार  कोझ्षीकोड  रेडियो  स्टेशन  को  बचाने  के  लिए  आगे

 आएगी  और  देखेगी  कि  इसका  दर्जा  स्थानीय  स्टेशन  के  बराबर  का  न  हो  जाये  ?

 संसवीय  कार्य  मन््त्री  तथा  सुचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  माननीय
 सदस्य  हमें  कुछ  सुझाव  दे  रहे  हैं  तथा  तकनीकी  सलाह  और  जानकारी के  बारे  में  वे  अपने  विचार  बता  रहे
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 हैं  जोकि  हमें  बताए  गए  मैं  उनकी  तकनीकी  सलाह  मानने  को  तैयार  हूं  अपने  अधिकारियों  तथा  उनके
 साथ  बैठकर  उन्हें  इस  बात  के  लिए  संतुष्ट  करने  को  तैयार  हूं  कि  तकनीकी  राय  सही  है  अथवा  नहीं  ।

 उनका  खास  जो  कि  क्षेत्र  को  समुचित  रूप  से  कवर  करने  के  बारे  में  है  व्यवस्था  की  जा

 रही  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मन्त्री  महोदय  ने  अभी-अभी  स्वीकार  किया  है  कि  ट्रांसमीटर  की
 शक्ति  बढ़ा  देने  मात्र  से  ही  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कार्य  क्रम  सुनने  की  क्षमता  नहीं  बढ़  मन्त्रालय  के
 पास  एफ०  एम०  स्टेशन  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  था  ताकि  केरल  के  पहाड़ो  जिनमें  कि
 वायानर  तथा  इद्दुकी  भी  शामिल  को  भी  कवर  किया  जा  प्रारम्भिक  निर्धारित  कायंक्रम  के

 अनुसार  इन  स्टेशनों  को  पिछले  वर्ष  में  ही  स्थापित  किया  जाना  मैं  माननीये  मनन््त्री  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  केरल  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  को कवर  करने  के  लिए  इददुकी  तथा  वायानर  भी  एफ०
 एम०  स्टेशनों  स्थापित  करने  में  क्या  बाघायं  हैं  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सातवीं  योजना  प्रस्तावों  का  हिस्सा  होने  की  वजह  से  केरल  में  2-3
 किलोवाट  के  एफ०  एम०  ट्रांसमीटरों  के  तीन  नये  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  किए  जाने  बे

 इद्दूकी  तथा  को  चीन  में  स्थापित  किए  ध्यनाड  इसमें  शामिल  नहीं  है  ।  व्यनाड  को  पूरे  सिस्टम
 के  तहत  कवर  किया  जाएगा  जिसमें  त्रिवेन्द्रम  ते  शार्टवेव  ट्रांसमीटिंग  सिस्टम  भी  शामिल  है  ।

 इद्दुकी  परियोजना  के  लिए  स्थान  का  चयन  करमे  में  विलम्ब  हुआ  अब  स्थान  मुन्नार  में
 निश्चित  कर  लिया  गया  है  तथा  भूमि  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  कार्य  प्रगति  पर  ट्रांसमीटर  के  लिए
 भादेश  दे  दिया  गया  है  तथा  परियोजना  के  1989-90  में  चालू  हो  जाने  की  आशा

 व्रवशेन  धारावाहिक

 +559.  श्री  कमला  प्रसाद  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  सन्त्रो  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे
 किः

 क्या  दूरदशंन  पर  प्रसारित  किए  जा  रहे  घारावाहिक  के  सम्बन्ध  में  दर्शकों
 की  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 कया  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  अधिकारियों  के  लाभ  के  लिए  इसे  जारी  रखने
 का  तथा  इसमें  देनिक  घटनाओं  से  सम्बन्धित  उन  विषयों  को  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिनके
 बारे  में  सर्वोच्च  उच्च  न्याथालयों  तथा  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  ने  अपने  निर्णय
 दिए  हैं  ताकि  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  की  संख्या  कम  की  जा  सके  ?

 सूचना  और  प्रसारण  सम्त्रालय  में  उपसन्त्री  एस०  कृष्ण  :

 प्रश्न  नहीं

 पहले  से  अनुमोदित  कड़ियों  के  बाद  इस  घारावाहिक  का  विस्तार  करने  अथवा  इसका
 क्षेत्र  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 झी  कमला  प्रसाद  माननीय  अध्यक्ष  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  जिन  विषयों  को
 लेकर  यह  धारावाहिक  दूरदर्शन  पर  चलाया  जा  रहा  वे  सामाजिक  एवं  लोकप्रिय  इसलिए  इसको
 भागे  न  बढ़ाए  जाने  का  क्या  कारण  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इनका  अधिकार  ये  अपने  अधिकार  का  सदुपयोग  या  दुरुपयोग  कर
 सकते  हैं  ।

 कुमारी  समता  बनजों  :  अध्यक्ष  धारावाहिक  भी  बन्द  करवाना
 इसके  लिए  यहां  पर  डिसकशन  होना  चाहिए  ।

 भरी  संफुद्दीन  योधरी  :  हम  उनका  समर्थन  करते

 श्री  ई०  अय्यपृ्  रेड्डी  :  हमको  बंद  किया  जाना  चाहिए  तथा  अधिकार  जैसे  घारावाहिकों  को

 चालू  रखना  चाहिए

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  सन््त्री  एच०  के०  एल»  :  होनी
 अनहोनी  पर  मैं  बाद  में  बोलूंगा  ।

 अधिकारਂ  को  जहां  तक  बात  हमने  एक  नीति  बना  ली  है  कि  एक  बार  धारावाहिक  को

 अनुमति  मिल  जाने  के  बाद  उसका  समय  और  अधिक  नहीं  बढ़ाया  जाएगा  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  यह  निर्णय

 हमने  इसी  मामले  में  लिया  हमने  फैसला  किवा  है  कि  एक  बार  यदि  धारावाहिक  को  अनुमति
 मिल  गई  तो  उसके  प्रसारित  किए  जाने  वाले  भागों  की  संछ्या  नहीं  बढ़ाई  जाएगी  ।

 के  बारे  में  वैसे  तो कोई  नियमित  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  इस  बारे  में

 हमें  कुछ  पत्र  जरूर  प्राप्त  हुए  जिसमें  आम  तौर  पर  इस  धारावाहिक  की  सराहना  की  गई
 अधिकार  का  मुख्य  उद्देश्य  है  कि  महिला  को  अपने  कानूनी  अधिकारों  की  जानकारी  हमें  कुछ
 शिकायतें  भी  प्राप्त  हुई  कुछ  शिकायतें  हैं  कि  पुरुष  पक्ष  को  नहीं  दिखाया  जा  रहा  लेकिन

 इसकी  अवधि  नहीं  बढ़ाई  जा  रही

 होनी  अनहोनी  के  बारे  में  हमें  प्रतिक्रियाएं  प्राप्त  हुई  हैं  ।  कुछ  लोगों  ने  यह  कहकर  आलोचना

 की  है  कि  कुछ  बातें  तो  इसमें  इतने  अनहोने  ढंग  से  दिखाई  गई  हैं  कि  लोग  उन  पर  विश्वास  ही  नहीं
 करेंगे  जबकि  ऐसा  नहीं  है  ।  मैं  आपको  बताऊं  कि  बहुत  से  महत्वपूर्ण  संस्थानों  तथा  भूतपूरव॑

 मुख्य  न्यायाधीश  एवं  विभिन्न  अन्य  व्यक्तियों  का  कहना  है  कि  अनहोनीਂ  में  कुछ  गलत  नहीं  है
 लेकिन  इस  धारावाहिक  के  समाप्त  होने  पर  हम  इसे  बढ़ाना  नहीं  चाहते  ।

 *ककायवाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोवय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  एज०  के०  एल०  भगत  :  जोकि  अन्ध-विश्वास  की  भावनाओं  को  दिखा

 रहा  मैं  उसके  बारे  में  काफी  सचेत  मैं  जानता  हूं  कि  इस  इस  तरह  की  प्रतिक्रियाएं  हैं  लेकिन

 दूसरे  तरह  के  विचार  भी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महो दय  :  कृपया  शांति  श्री  चौधरी  क्या  आपको  मालूम  है  कि  आप  क्या  कर

 रहे  माननीय  सदस्य  अपना  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  पूछ  रहे  कृपया  बैठ  जाइए  ।  जब  समय

 आएगा  तो  मैं  आपको  अनुमति  कुमारी  ममता  इसे  करने  का  यह  कोई  उचित  तरीका

 नहीं  जो  कुछ  आप  कर  रही  हैं  भी  उसे  गलत  ही  माननीय  सदस्य  को  बाधा  मत

 पहुंचाइए  ।

 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  अभी  माननीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  13  कड़ी
 के  बाद  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरक्रार  को  यह
 जानकारी  है  कि  के  इन  एपीसोड्स  के  कारण  समाज  में  व्याप्त  तरह-तरह  की  बुराइयों  के
 विरुद्ध  जन-भावना  जागृत  हुई  है  जिसकी  परम-आवश्यकता  है  ।  इन  सब  बातों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए
 क्या  इस  सीरियज  की  श्रृंखला  को  आगे  बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  स्पीकर  मैंने  जेसा  पहले  कहा  उसकी  थीम  अच्छी
 उसको  एप्रीशिएट  भी  किया  गया  लेकिन  उसको  आगे  एक्सटेंड  करने  का  हमारा  अभी  कोई  विचार
 नहीं  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  रिजिड  एप्रोच  क्यों  करते  अगर  अच्छा  तो  बुरा  तो  न
 करो  ?

 श्री  एच०  के०  एल०  महोदय  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  कितने  अधिक  घा  रावाहिक  हैं  तथा
 इतनी  सारी  अलग-अलग  धारणाएं  एवं  विचार  हैं  माना  कि  हम  एक  धारावाहिक  का  समय  बढ़ाते  हैं
 तो  किसी  और  धारावाहिक  को  बढ़ाने  की  भी  मांग  इसके  अलावा  हम  ज्यादा  विषय  और  नई
 चीजें  चाहते  इसलिए  हमने  सिद्धान्त  रूप  में  यह  निर्णय  ले  लिया  है  कि  फिलहाल  हम  किसी  भी
 धारावाहिक  का  समय  नहीं  बढ़ायेंगे  ।

 ,

 कुमारी  ममता  बनओं  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह
 अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि इस  सीरियल  को  देखने  में  तो  मजा  आता  लेकिन
 हम  जब  अपने  कंट्री  इक्कीसवीं  सेंचुरी  में  ले  जाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  तो  ऐसे  समय  इस
 अनहोनी ”  की  कया  जरूरत  है  ?  यदि  इसको  चलने  दिया  तो  फिर  और  इसी  प्रकार  के  एक-दो सीरियल  ओर  आ  जाएंगे  और  उनसे  हमारी  और  सुपरस्टीशन  कम  नहीं  इसलिए  मैं
 मन््त्री  महोदय  से  अपील  करती  रिक््वेस्ट  करती  हूं  कि

 इस  सीरियल  को  बंद  कर
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 दीजिए  ?  क्योंकि  हम  हाई-एज  और  मौडने  एज  में  जा  रहे  इसलिए  यह  सीरियल  नहीं  होना
 चाहिए  ।  देश  में  भादमियों  को  सुपरस्टीशियस  नहीं  होना  हमारा  एटीट्यूड  मौडर्नाइज  होना

 थरो  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  इसका  उत्तर  यही  दे  सकता  हूं  कि  मैंने  देखी

 नहीं  मैं  इसे  ममता  बनर्जी  के  साथ  बंठकर  देखूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  और  देखकर  फिर  इस  पर  ध्यान  लोग  सदी  में  नहीं  जाना

 चाहते  ।

 श्री  वालकवि  बे  रागी  :  अध्यक्ष  मन््त्री  जी  ने  इस  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  स्पष्ट
 कहा  है  कि  कोई  सर्वेक्षण  वह  करवाते  नहीं  जब  कोई  सर्वेक्षण  करवाते  नहीं  हैं  तो  फिर  इस  तरह  के
 विवाद  पैदा  होते  क्या  मन््त्री  जी  अपने  विभाग  की  ओर  से  कोई  स्थायी  व्यवस्था  करेंगे  कि  कोई

 संस्था  या  कोई  ऐसा  फोरम  हो  जो  तटस्थ  होकर  देश  में  आपके  लिए  सर्वेक्षण  कर  दिया
 करे  ?  किसी  भी  सीरियल  के  बारे  में  उसकी  लोकप्रियता  जानने  के  लिए  क्या  ऐसा  कोई  फोरम  होगा  ?

 थभ्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  ऐसा  नहीं  इस  केस  में  मामले  में  उस  तरह
 का  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  ।  कई  सीरियलों  के  बारे  में  हमने  सर्वे  किया  और  अधिक  से  अधिक
 सर्वे  हम  करवाना  चाहते  हैं  और  दूसरी  एजेन्सीज  की  तरफ  से  सर्वे  होते  भी  कुछ
 का  हमारा  रिसचे  बोर्ड  भी  सर्वे  करता  है|

 श्री  उमाकान्त  मिश्र  :  अध्यक्ष  सम्पूर्ण  मानव  जाति  का  इतिहास  अधिकारों  की  लड़ाई
 की  लड़ाई  अधिकारों  की  लड़ाई  कितना  बड़ा  हो  वह  भी

 अधिकारों  की  लड़ाई  बड़े-बड़े  देशों  में  क्रान्तियां  वह  भी  अधिकारों  की  लड़ाई  और  आज  भी
 पंग-पग  पर  अधिकारों  की  लड़ाई  हो  रही  इतना  महत्वपूर्ण  सीरियल  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना

 चाहूंगा  कि  क्यों  नहीं  को  और  बढ़ा  देते  ?

 श्री  वसन््त  साठे  :  मन्त्री  जी  ने  ना  देखा  है  और  ना  देखी  है  ।

 श्री  एज०  के०  एल०  मैं  मंम्बर  साहेब  को  बताना  चाहता  उन्होंने  का
 भी  चर्चा  किया  के  सीरियल  को  भी  हमने  कन्संप्चुअल  मंजूरी  दे  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अच्छा  उसको  पूर्ण  करवा  अधूरा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जंगा  फूल  रेणु  गुहा,'''श्री  तान््जे  श्री  चन्द्र  शेखर
 बनवारी  लाल  पुरोहित,'"'आज  वह  भी  नहीं  श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया,*''*

 यह  देखिए  कंसी  अनहोनी  हो  रही  है  ?

 प्रो०  के०  वी०  थामस

 मास्को  में  भारत  सहोत्सव  के  लिए  चुनी  गई  फिल्में

 |
 *565.  प्रो०  के०  वो०  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 मास्कों  में  भारत  महोत्सव  में  दिखाने  के  लिए  किन-किन  फिल्मों  का  चयन्न  किया  गया
 था  ;  और

 महोत्सव  के  लिए  फिल्मों  के  चयन  हेतु  किन  मानदण्डों  को  अपनाया  गया  था  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मस्त्रालय  में  उपसन््त्री  एस०  कृष्ण  :  ओर  एक
 बिवरण  सदन  की  मेज  पर  रखा  जाता

 विवरण

 सोवियत  संघ  में  भारत  महोत्सव  के  दौरान  प्रदर्शित  किए  जाने  के  लिए  चुनी  गई
 भारतीय  फिल्मों  के  शीषंक  संलग्न  परिशिष्ट  में  दिए  गए

 सोवियत  पक्ष  के  साथ  परामश  के  आधार  पर  चुनी  गई  फीचर  फिल्में  विषय  कस्तु  पर

 निर्देशक  पर  आधारित  और  फिल्मी  सितारों  पर  आधारित  जहां  तक  डाकुमेंट्री  फिल्मों
 का  सम्बन्ध  भारतीय  कला  और  वास्तुकला  को  चित्रित  करने  वाली  फिल्मों  और  पयंटकों

 की  रुचि  की  फिल्मों  को  चुना  गया  था  ।

 परिशिष्ट

 सोवियत  संघ  में  भारत  महोत्सव  के  दौरान  प्रदर्शन  के  लिए  चुनो  गई  फिल्में

 1.  फीचर  फिल्में

 क्रम्त  संध्या  फिल्म  का  नास  माषा

 1.  अपूर  संसार  बंगला

 2.  जल  सागर  बंगला

 3.  चारूलता  बंगला

 4.  अरण्येर  दिन  रात्रि  बंगला

 5.  घरे  बाइरे  बंगला

 6.  जुनून  हिन्दी

 7.  भवानी  भवई  गुजराती

 8.  फर्नियेंम्मा  कन्नड़

 9.  न्यू  देहली  टाइम्स  हिन्दी

 10.  अमर  भूपाली  मराठी

 11...  मुखामुखम  मलयालम

 12...  राम  तेरी  गंगा  मेली  हिन्दी
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 कऋम  संख्या

 13.

 14.

 फिल्म  का  सास

 बाबी

 शंक  राभरणम्

 सत्यम्  शिवम्  सुन्द रम्

 संगम

 आवारा

 बरसात

 मगया

 मंडी

 नेनजत्ते  किल्लादे

 36  चौरंगी  लेन

 उम्बरथा

 मेघ  संदेशम

 एस्थप्पन

 मंथन

 भूमिका

 देबशिशु

 मर्थं

 नवरंग

 चौदह॒वीं  का  चांद

 हम्से  गीते

 परोमा

 खारिज

 चिदम्बरम्

 खामोश

 एक  दिन  प्रति  दिन

 मोखिक  उत्तर

 भाषा

 हिन्दी

 तेलुगू

 हिन्दी

 हिन्दी

 हिन्दी

 हिन्दी

 हिन्दी

 हिन्दी

 तमिल

 अंग्रेजी

 मराठी

 तेलुग्

 मलयालम

 हिन्दी

 हिन्दी

 बंगला

 कन्नड़

 बंगला

 बंगला

 रलयालमां

 हिन्दी

 बंगला
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 कंस  संश्या  फिल्म  का  ताम

 38.

 39.

 40.

 41.

 41.

 43.

 44.

 45.

 46.

 कलाडल्ली

 साहिब  बीबी  और  गुलाम

 दो  आंखें  बारह  हाथ

 झनक  झनक  पायल  बाजे

 कागज  के  फूल

 हिरोक  राजेर  देशे

 द्रिकाल

 नया  दौर

 खूबसूरत

 अल्वर्ट  पिंठो

 एलीपथयम

 मरतनतला

 सिंधु  भेरवी

 काबुलीवाला

 उत्सव

 अर्द्ध  सत्य

 संस्कार

 अयांतिक

 आघात

 माया  मृग

 पार

 चेमीन

 गरम

 सुस्मन

 5  1988

 हिन्दी

 उर्दू

 मलयायम

 तेंलुगू

 तमिल

 बंगला

 हिन्दी

 हिन्दी

 कन्नड़

 बंगला

 हिन्दी

 उड़िया

 बंगला

 मलयालम

 हिन्दी

 हिन्दी
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 क्रस  संख्या  फिल्म  का  नास  भाषा

 63...  मिर्च  मसाला  हिन्दी

 64-  मोहन  जोशी  हिन्दी

 65.  चीख  बंगला

 66.  प्पासा  हिन्दी

 67.  अकालेर  संधारने  बंगला

 68.  पापोरी  मसमिया

 नोट  :  उपर्यक्त  के  12  फीचर  फिल्मों  को  सोवियत  प्राधिकारियों  द्वारा  अपने  पास
 उपलब्ध  फिल्म  प्रिंटों  में  स ेसीधे  चुना  गया  था  ।

 2.  डाकुसेंट्री  फिल्में

 क़म  संख्या  फिल्म  का  नाम

 1  छाव  डांस  आफ  मयूर  भन्ज

 2.  परम्परा

 3.  खरूपाद

 4.  यक्षणण

 5.  अमृता  शेर  गिल

 6.  राधा  एण्ड  कृष्ण

 7.  अकबर

 8.  वर्ली  पेंटिंग

 9.  क्रिएशन  इन  मेटल

 10.  मारवल  आफ  मेमोरी

 11...  फोर  सेन्चुरीज  एगो

 12...  गौतम  दि  बुद्धि

 13...  नोमाड  पुपेटस

 14...  मेन  इन  सर्च  आफ  मैन

 15.  सत्यजीत  रे
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 ऋम  संख्या  फिल्म  का  तास

 16.  विग्स  आफ  फायर

 17.  लाइफ  इन  इंडियन  डेजर्ट

 18.  हाई  एडवेंचर  आन  व्हाइट  वाटर

 19...  फीदर  लाइफ  आफ  राजस्थान

 20.  सकिल  आफ  रेड

 21.  तेहरू

 22.  न्यू  डायमेंशन

 23.  लायन  एण्ड  दि  रैबिट

 24.  मुन्नी

 25.  ताण्डव

 26.  पर्सपैक्टिव

 27.  चाहल्ड  एण्ड  चेस  बो््ड

 28.  दि  चोला  हैरिटेज

 29...  दि  सिटी  दैट  जयसाल  बिल्ट

 30.  ताजमहल

 31.  एन  इण्डियन  डे

 32.  सरोद

 33.  अवर  इस्लामिक  हैरिटेज

 34.  अंटाकंटिका  फार  गुड

 35.  पाता  पेंटिंग

 36.  विस्डम  ट्री

 37.  अवशेष

 38.  सुमन

 39.  सर्द  हवाएं

 40.  कान्टेम्परेरी  इण्डियन  पेंटिग्स

 16
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 क्रम  संख्या  फिल्म  का  तास

 41...  कहानी  हर  जमाने  की

 42.  हिमालियन  एक्सपीरियेंस

 43.  दि  सीर  हू  वाक्स  अलोन

 44.  ओम  नमः  शिवाय

 प्रोਂ  के०  थी०  थामस  :  मास्को  में  भारत  महोत्सव  के  एक  भाग  के  रूप  में  भारतीय

 महिलाओं  पर  नामक  एक  प्रदर्शनी  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  उस  प्रदर्शनी  में  प्रसिद्ध
 कलाकार  अरविंद  की  एक  वृत्तचित्र  दिखाने  का  भी  प्रस्ताव  था  और  उस  वृत्तचित्र  को  साहजा  कहा
 गया  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  वृत्तचित्र  रूस  में  दिखाया  यदि  तो  इसका
 क्या  कारण  है  ?

 श्री  एस  ०  कृष्ण  कुसार
 :

 माननीय  मन्त्री  जिस  महोत्सव  या  महोत्सव  के  भाग  का

 उल्लेख  कर  रहे  हैं  उसका  मुख्य  प्रश्न  में  उल्लेख  नहीं  है  ।

 मुख्य  महोत्सव  में  एक  समिति  ने  68  फिल्मों  का  चयन  किया  था  और  अन्य  12  फिल्मों  का

 चयन  सोवियत  पक्ष  द्वारा  उनके  पास  उपलब्ध  फिल्मों  में  स ेकिया  उनका  आयात  पहले  ही  किया

 जा  चुका  था  ।  वास्तव  श्री  अरविंद  का  यह  विशिष्ट  वृत्तचित्र  मानव  संसाधन  विकास  मन््त्रालय  द्वारा

 महिलाओं  के  बारे  में  आयोजित  प्रदर्शनी  के  बारे  में  ऐसी  स्थिति  में  मैं  उस  प्रश्न  का  जवाब  विशेष

 रूप  से  नहीं  देना  चाहता  ।

 प्रो०  के०  वी०  यामस  :  मुझे  दुख  है  कि  मन््त्री  महोदय  जान-बूझकर  प्रश्न  से  बच  रहे  हैं  क्योंकि

 यह  भारत  महोत्सव  का  एक  भाग  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  भारत  और  रूस  की  फिल्म

 संस्थाओं  के  बीच  संकाय|छात्रों  के  आदान-प्रदान  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  है  जिससे  कि  दोनों  देश  हमारे

 अनुभव  का  लाभ  उठा  सकें  ।

 क्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सन्धि  प्रार्प  और  सोवियत  संघ  तथा  भारत  में  फिल्म  संगठनों  की

 चर्चाओं  में  मास्को  फिल्म  इन्स्टीद्यूट  और  हमारी  फिल्म  पुणे  फिल्म  इन्स्टीट्यूट  के  बीच  छात्रों  और

 संकाय  के  आदान-प्रदान  पर  विचार  किया  गया  लेकिन  अभी  औपच।रिकताओं  पर  विचार  किया  जा  रहा
 प्रगति  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  लेकिन  वास्तविक  आदान-प्रदान  अभी  होता

 श्रो  चिन्तासणि  जेमा  :  वक्तव्य  से  आपको  यह  मालूम  होगा  कि  इन  68  फिल्मों  का  चयन  करते

 समय  कुछ  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  बहुत  अधिक  फिल्में  हैं
 जबकि  कुछ  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  केवल  एक  या  दो

 फिल्में  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इन  68  तंथा  44  फिल्मों  का  चयन  करते  समय

 कया  विशेषज्ञों  की किसी  समिति  का  गठन  किया  गया  था  और  इन  फिल्मों  देः  चयन  के  लिए  क्या

 दण्ड  अपनाया  गया  ?  यदि  समिति  का  गठन  किया  गया  है  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  समिति  के

 सदस्य  कौन  थे  और  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 शी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  इन  फिल्मों  का  चयन  संयुक्त  सचिव  की  अध्यक्षता  में  गठित
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 एक  जांच  समिति  द्वारा  किया  गया  ।  इसमें  श्री  गोविन्द  फिल्म  निदेशक  जैसे  गैर-सरकारी
 ओर  सरकारी  और  लोग  शामित्र  फिल्मों  का  चयन  भाषा  के  आधार  पर  नहीं  किया  गया  कोई
 कोटा  प्रणाली  नहीं  चयन  किसी  विशेष  समय  में  फिल्मों  फी  कलात्मक  और  व्यावसायिक  श्रेष्ठता

 पर  निर्भर  करता  है  और  मेरे  पास  भाषाओं  के  आधार  पर  फिल्मों  के  चयन  के  आंकड़े  हैं  अर्थात  68
 फिल्मों  में  32  हिन्दी  15  बंगाली  5  मलयालम  फिल्में  आदि  और  एक  अंग्रेजी  फिल्म

 श्री  डी०  एन०  रेड्डी  :  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  पूछता  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी  लेलुगु  फिल्म

 का  चयन  किया  गया  है  या  यदि  तो  क्यों  नहीं  और  यदि  तो  इसका  चयन  कैसे  किया
 गया  है  ?

 क्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  68  फीचर  फिल्मों  में  से  3  फिल्में  तेलुगु  भाषा  में

 बिजलो  के  उत्पादन  में  गे र-सरकारो  क्षेत्र  का  सहयोग

 *567.  डा०  गौरीशंकर  राजहंस|  :

 श्री  तस्पन  थामस  :

 क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -  fh

 क्या  सरकार  द्वारा  गठित  कार्येदल  ने  बिजली  की  कमी  को  ब्रा  करने  की  दृष्टि  से

 बिजली  के  उत्पादन  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  क ेअधिकाधिक  सहयोग  की  सिफारिश  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसकी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  ओर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  से

 विद्युत  उत्पादन  में  निजी  क्षेत्र  की अधिकाधिक  भागीदारी  के  प्रश्त  तथा  इस  सम्बन्ध  में  स्वरूपों  का
 अध्ययन  करने  के  लिए  गठित  किए  गए  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  के  साथ-साथ  अन्य  बातों  की  ओर
 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  रहा  कार्यकारी  दल  के  विशेष  प्रस्तावों  की  भी  जांच  की
 जा  रही  है  ।

 डा०  गौरीशंकर  राजहूंस  ;  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  जिन  विशेष  प्रस्तावों  की  सरकार
 जांच  कर  रही  है  उन  पर  सरकार  निर्णय  कब  तक  लेगी  ?

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  हमने  एक  ग्रुप  का  गठन  किया  था  जिसमें  कुछ  गैर-सरका री
 क्षेत्र  की  सावंजनिक  सेवाओं  की  कुछ  राज्य  विद्युत  बोर्ड  और  बहुत  से  संगठन  शामिल
 हमने  उनसे  इसके  लिए  एक  रिपोर्ट  तैयार  को  कहा  कि  एक  कढ्ार्यकारी  हल  कैसे  निकाला  जा
 सकता  जिससे  कि  अतिरिक्त  संस्ताधन  प्राप्त  किए  जा  सकें  क्योंकि  विद्युत  क्षेत्र  एक  उत्पादक  क्षेत्र  है
 और  विद्युत  की  बहुत  मांग  हमें  मालूम  है  कि  विद्युत  क्षेत्र  का  प्रतिदिन  विस्तार  हो  रहा  है  परन्तु
 इसके  साथ  ही  मांग  और  पूर्ति  में  अन्तर  है  और  अपने  आंतरिक  संसाधनों  के  अलावा  हम  बाहरी  सहायता
 भी  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ओर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  तरफ  भी  ध्यान  देना  जरूरी  है  और  इसके  लिए  इस
 ग्रुप  का  गठन  किया  गया  इसने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  इस  रिपोर्ट  की  विस्तार  से  जांच  की
 जाएगी  ओर  अब  यह  सरकार  के  विचाराधीन
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 डा०  गौरीशंकर  राजहूंस  :  क्या  अनिवासी  भारतीयों  को  भारत  में  आरक्षित  विद्यत  संयंत्र
 लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  बया

 श्रीमतो  सुशीला  रोहतगोी  :  वर्तमान  में  आरक्षित  पावर  विद्युत  संयंत्र  लगाने  पर  कोई  रोक  नहीं
 25  मेगावाट  की  क्षमता  तक  के  आरक्षित  विद्युत  संयंत्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  की  स्वीकृति  के  बाद

 लगाए  जा  सकते  यदि  यह  25  मेगावाट  से  अधिक है  तो  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  की  स्वीकृति  की
 जरूरत  होती  है  और  इसका  निर्णय  गुणावदोष  के  आधार  पर  किया  जाता  है  और  प्रत्येक  मामले  में
 अलग  से  जांच  की  जाती  है  कि  क्या  यह  तकंसंगत  है  ?

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी  के  लिए  अन्य  औपचारिकताओं  के  बारे  में  बहुत-सी
 नाइयां  हैं  तथा  राज्य  विद्युत  बोर्ड  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  और  केवल  बैंकों  से  नहीं  बल्कि  गैर-सरकारी
 क्षेत्र  से  भी  हमें  कितना  धन  सम्पूर्ण  योजना  प्रें  अनिवासी  भारतीयों  की  बहुत  अधिक
 दारी

 श्री  तम्पन  थामस  :  इस  प्रश्न  का  जवाब  बड़ा  अस्पष्ट  है  और  किचित  भी  स्पष्ट  नहीं
 महत्वपूर्ण  प्रश्ण  यह  है  कि  सरकार  बिजली  के  उत्पादन  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  और  प्राइवेट  व्यक्तियों  को
 किस  हद  तक  शामिल  करेगी  और  क्या  कोई  नीति  निर्धारित  की  गई  है  या  नहीं  ?  मैं  एक  विशेष  प्रश्न

 पूछना  हूं  :  क्या  यह  घन  की  कमी  की  वजह  से  है  ?  मुझे  यह  मालूम  है  कि  बिजली  के  उत्पादन
 में  नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  को  विश्व  बैंक  पहले  से  ही  धन  दे  रहा  बिजली  के  उत्पादन  ओर

 इसके  लोगों  में  वित्तरण  के  लिए  प्राइवेट  व्यक्तियों  को  किस  स्तर  तक  शामिल  करने  का  सरकार  का
 प्रस्ताव  है  ?  आप  इसे  आरक्षित  विद्युत  संयंत्र  तक  ही  सीमित  क्यों  नहीं  रख  सकते  जो  कि  प्राइवेट  व्यक्तियों

 द्वारा  लगाए  १ए  निश्चित  उद्योगों  के  लिए  चलाए  जा  रहे  उससे  अधिक  नहीं  ?  माननीय  मंत्री  ने  मुझे
 पहले  बताया  कि  उससे  अधिक  के  लिए  विश्व  बैक  घन  देने  को  त॑यार  आप  उसे  अपने  उद्योगों  तक

 ही  सीमित  क्यों  नहीं  करते  ?

 ऊर्जा  मनन््त्री  तथा  संचार  मन््त्री  वसन््त  :  गेंर-सरकारी  क्षेत्रों  के  बारे  में  सरकार  की

 नीति  यह  है  कि  आरक्षित  विद्युत  इकाइयां  स्थापित  करने  के  लिए  हम  इसे  व्यक्तिगत  रूप  से  या

 हिक  रूप  से  पूरा  अवसर  देते  उस  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  हैं  ।

 सावंजनिक  सेवाओं  के  बारे  में  सभी  विश्व  ओ०  ई०  सी०  एशिया  विकास

 बक  और  द्विपक्षीय  व्यापार  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  भी  हमारा  यह  अनुभव  है  कि  अन्तर  अब  भी  बढ़

 रहा  है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  लगभग  10,000  मेगावाट  बिजली  का  अन्तर

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  बढ़

 जैसाकि  सभी  सदस्य  जानते  हैं  कि  बिजली  का  आयात  नहीं  किया  जा  बिजली  के

 बिना  न  तो  कृषि  और  न  उद्योग  का  विकास  सम्भव  प्रश्न  यह  है  कि  उस  अन्तर  को  कंसे  पूरा  किया
 जब  गर-स  रकारी  क्षेत्र  की  सावंजनिक  सेदाओं  की  कम्पनियों  के  बारे  में  योजना  पर  विचार  किया

 गया  तो  वितरण  राज्य  टिय्युत  बोर्ड  और  राष्ट्रीय  प्रिड  हारा  किया  वे  वितरण  स्वयं  नहीं  करेंगे

 और  मुख्य  शर्त  है--क्या  वे  अतिरिक्त  संसाधन  जुटा  रही  चाहे  यह  अनिवासी  भारतीय  है  या

 सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनी  है  मुख्य  बात  यह  है  कि  उन्हें  अतिरिक्त  संसाधनों  में  वृद्धि  करनी  चाहिए  और
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 सार्वजनिक  सेवाओं  की  कम्पनियां  स्थापित  करनी  देश  में  कलकत्ता  इलैक्ट्रिकसिटी
 अहमदाबाद  इलैक्ट्रिक  सप्लाई  और  टाटा  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  ये  तीनों  सार्वजनिक  सेवाओं  की
 कम्पनियां  पहले  से  ही  जैसेकि  हमारी  औद्योगिक  नीति  में  कोई  गर-सरकारी  कम्पनी  नहीं  है  परन्तु
 मुख्यतः  इस  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  यदि  संसाधनों  में  वृद्धि  होगी  तो  इस  पर  विचार  किया
 जाएगा  अन्यथा  नहीं  |  यह  मुख्य  आधार

 श्री  रामसिह  यादव  :  समा  में  मैंने  यह  देखा  है  कि  सरकार  ने  ऊर्जा  से  सम्बन्धित  कई
 जनिक  उपक्रमों  का  अधिग्रहण  कर  लिया  है  और  कान्न  यहां  पारित  कर  दिया  गया  सरकार  की
 नीति  यह  रही  है  कि  आधारभूत  ढांचा  जहां  तक  विद्युत  का  सम्बन्ध  सरकार  के  नियन्त्रण  में  होना
 चाहिए  व्यकितगत  नियन्त्रण  में  विचार  यह  है  कि  विद्युत  का  उत्पादन  प्राकृतिक  संसाधनों  द्वारा
 किया  चाहे  वह  पानी  हो  अथवा  कोयला  या  कच्चे  माल  का  परमाणु  तत्व  इसलिए  भारत
 सरकार  की  स्थाई  नीति  यह  है  कि  इसे  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  नहीं  दिया  जाना  अब  मन्त्री

 महोदय  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  रिपोर्ट  के  अनुसार  सरकार  देश  के  विकास  के  इस  मूलभूत  ढांचे  में
 निजी  मालिकों  को  साझेदार  बनाने  जा  रही  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  देश  के  सम्पूर्ण
 हित  में  होगा  और  क्या  अधिक  प्रभावशाली  लोग  इस  विद्युत  का  उपयोग  करेंगे  ?

 श्री  वसस्त  साठे  :  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  हम  अपनी  नीति  को  नहीं  छोड़  रहे  हैं  ।  प्रमुख  विद्युत
 आवश्यकताओं  को  राष्ट्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  जरिए  पूरा  किया  हम  विद्युत  पैदा  कर  रहे  हैं
 चाहे  यह  जल  अथवा  ताप  विद्युत  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  हमने  अपने  सभी  संसाधनों  को

 एकजुट  कर  लिया  है  और  उन्हें  विद्युत  क्षेत्र  में  लगा  दिया  परन्तु  अभी  भी  एक  अन्तर  है  ।  क्या  हम
 अधिक  विद्युत  पाने  के  इच्छुक  हैं  ?  यदि  कोई  आन्तरिक  तौर  पर  अधिक  संसाधन  जुटाना  चाहता
 ओर  वितरण  हमारे  नियन्त्रण  में  वे इसका  वितरण  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  नहीं  हैं  तथा  और  मनमानी
 दर  वसूल  नहीं  कर  सकते  हैं--हम  उस  पर  विचार

 प्रश्न  यह  है  कि  यह  एक  राष्ट्रीय  नीति  हमें  राष्ट्रीय  हित  देखना  है  ।  यदि  राष्ट्रीय
 हित  पूरा  होता  ओर  हम  किसी  भी  तरह  अपनी  शक्तियों  को  खोना  नहीं  चाहते  केवल  तभी  उस
 मामले  पर  विचार  किया  अन्यथा  नहीं  ।

 श्री  संफुद्दीत  चौधरी  :  मन्त्री  जी  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में

 विद्युत  की  मांग  तथा  उपलब्धि  में  अन्तर  उस  तक॑  के  आधार  पर  उनका  कहना  है  कि  हमें  नये

 विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  यथाशीघ्र  उपाय  खोजने  परन्तु  आप  यह  कार्य  करने  में  गंभीर

 नहीं  आप  वास्तव  में  देश  के  लिए  अधिक  विद्युत  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  नहीं  हैं  क्योंकि  आपके  पास

 बहुत-सी  परियोजनायें  लम्बित  पड़ी  हुई  आप  उन्हें  स्वीकृति  नहीं  दे  रहे  उदाहरण  के  तौर  पर
 बक्रेश्वर  ताप  विद्युत  परियोजना  यह  परियोजना  तैयार  है  तथा  सोवियत  संघ  का  पश्चिम  बंगाल
 राज्य  सरकार  के  साथ  सहयोग  तय  भी  हो  गया  है  ।  केवल  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  की  जरूरत
 आप  इसे  स्वीक्षति  क्यों  नहीं  दे  रहे  आप  इसमें  देरी  क्यों  कर  रहे  आप  इसे  क्यों  ध्वस्त  कर  रहे

 आप  इसके  बारे  में  ईमानदार  नहीं  हैं  ।

 श्री  वसन््त  साठे  :  माननीय  सदस्य  ने  ध्वस्त  जैसे  बहुत  कड़े  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जानते  हैं  वह  चौधरी
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 हरी  वसन््त  साठे  :  यह  शब्दावली  है  जो  मेरे  मित्र  अपनी  वेचारिक  पृष्ठभूमि  से  जानते  हैं
 तथ्य  कुछ  और  वास्तव  में  जहां  तक  बक्रेश्वर  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  इसे  देखने  के  लिए

 हम  अपनी  निर्धारित  कार्यप्रणाली  से  हट  कर  चले  मूलरूप  से  प्रस्तावित  500  तथा  600  मेगावाट
 परियोजना  के  बजाय  हमने  सोवियत  संघ  की  सहायता  से  800  मेगावाट  परियोजना  सुनिश्चित  की
 मैंने  मुख्यमंत्री  को  भी  बता  दिया  है  कि  जितनी  घनराशि  मूल  परियोजना  600  मेगावाट  पर  निवेश
 करना  चाहते  यदि  वे  उतनी  घनराशि  निवेश  करने  के  इच्छुक  हैं  तो  उन्हें  सोवियत  संघ  से  मिलने
 वाली  सहायता  सहित  पूरी  परियोजना  पर  700  करोड़  रुपए  से  अधिक  घनराशि  खर्च  करने  की

 आवश्यकता  मैंने  एक  योजना  दी  हम  भारत  सरकार  के  धन  को  किसी  एक  राज्य  विशेष  को

 नहीं  दे  सकते  यह  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  अन्यथा  हमें  4000  करोड़  रुपये  की  सारी  सोवियत  राशि
 से  हाथ  घोना  मुझे  उन  सभी  राज्यों  को  बांटनी  होगी  जिन्हें  मैंने  कहा  ह ैऔर  फिर  कोई
 योजना  नहीं  बनेगी  |  मैंने  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  को  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  थी  कि  इस
 बारे  में  कोई  भ्रम  नहीं  होना  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  की  सहायता  करना  चाहता  हूं  और

 ऐसा  करने  के  लिए  मैंने  कहा  है  कि यदि  आप  केवल  400  करोड़  रुपये  ही  लगाना  चाहते  जो  आप
 अपनी  परियोजना  में  लगाना  चाहते  तो  हम  800  मेगावाट  की  एक  परियोजना  लगायेंगे  और  राज्य

 को  600  मेगावाट  विद्युत  ही  मिल  सकेगी  ।  अब  आप  किस  बात  के  इच्छुक  हैं  ?  क्या  आप  विद्युत  में  रुचि
 रखते  हैं  अथवा  आप  राजनी।ते  में  ? आप  इसे  राजनैतिक  मुद्दा  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं  यह  बात

 कह  रहा  हूं  |  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  की  सहायता  करना  चाहता  हूं  ।  परन्तु  वे  अपने  राजनतिक  दल
 की  सहायता  करना  चाहते  मैं  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  राजनतिक  घषडयन्त्र  में  शामिल  नहीं  हो
 सकता  |  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  )

 श्री  सेफुद्दीन  यह  सच  नहीं  है  ।  शुरू  में  केन्द्र  सरकार  ने  इसे  शुरू  करने  से  मना

 कर  दिया  उन्होंने  राज्य  सरकार  से  पहल  करने  के  लिए  फहा  था

 श्री  बसन््त  साठे  :  हम  इसमें  देरी  नहीं  कर  रहे  अब  इसमें  देरी  आप  कर  रहे  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  इसमें  देरी  कर  रही  उन्होंने  इस  प्रस्ताव  पर  अपनी  स्वीकृति  नहीं  आप

 जाइये  और  इस  बारे  में  अपने  मुख्य  मन्त्री  स ेबात  कीजिए  और  इसे  आगे

 श्री  क्षफुदोन  चोधरी  :  वह  तथ्यों  को  छुपा  रहे  मेहरबानी  करके  क्या  आप  इस  पर

 आधे  धन्टे  की  चर्चा  की  अनुमति  देंगे  ?

 अध्यक्ष  मो दय  :  आप  नोटिस  दीजिये  ।

 मंगलौर  में  सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र

 +568.  श्रीमती  बसवराजेश्व  :

 श्री  श्रोकांत  दत्त  न्शतिहू  राज  वाडियर  :

 क्या  ऊर्जा  भनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  मंगलोर  के  निकट  एक  सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  के

 लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  था  ;
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसके  लिए  अपनी  मंजूरी  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  परियोजना  का  कार्य  कब  तक  शुरू  किया  जायेगा  ;

 इसके  पहले  चरण  का  काय  कब  तक  पूरा  होगा  ;  और

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जायेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला  :  से  (5)
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 1987  में  मैसज  कर्नाटक  पावर  कारपोरेशन  लिपिटेड  ते  मंगलौर  के  समीप  नन््दीपुर  में

 बहु-इंघन  तथा  का  उपयोग  करने  वाले  ताप-वद्युत  संयंत्र  के  सम्बन्ध  में  एक  संभाव्यता
 रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  भेजी  थी  जिसके  चरण-एक  में  210-210  मेगावाट  के  दो  यूनिट
 शामिल  हैं  और  इसकी  कुल  क्षमता  6»  210  मेगावाट  है  ।  चरण-एक  से  सम्बन्धित  १रियोजना  प्रस्ताव
 का  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिक्रण  द्वारा  मूल्यांकन  किया  जा  चूका  है  और  मंसर्ज  कर्नाटक  पावर  कारपोरेशन
 लिमिटेड  द्वारा  विद्युत  1984  की  धारा  29  में  निहित  सांविधिक  अपेक्षाओं
 पालन  किए  जल  की  उपलब्धता  आदि  जैसे  आवश्यक  निवेशों  के  सुनिश्चित  किए  जाने  और
 वरण  सम्बन्धी  स्वीकृति  सहित  आवश्यक  स्वीकृतियां  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  ही  परियोजना  के  सम्बन्ध  में
 तकनीकी-आध्थिक  स्वीकृति  दी  जा  सकती  है  ।

 परियोजना  के  चरण-एक  पर  595.59  करोड़  रुपय्रे  लागत  आने  का  अनुमान  है  ।  प्रथम  यूनिट
 को  मुख्य  संयंत्र  तथा  के  लिए  आर्डर  दिए  जाने  के  बाद  अड्तालीस  महीनों  में  चालू  किए  जाने
 का  कार्यक्रम  मैसर्ज  कर्नाटक  पावर  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  भेजी  गई  परियोजना  संभावग्यता
 रिपोर्ट  के  परियोजना  की  अधिकतम  क्षमता  के  लिए  लगभग  2100  एकड़  भूमि  की  आवश्यकता
 होगी  ।  चूंकि  यह  एक  राज्य  परियोजना  sa:  भूमि  का  अधिग्रहण  राज्य  सरकार  द्वारा

 नुसार  किया  परियोजना  का  कार्य  इसे  तकनीकी-आथिक  दृष्टि  से  स्वीकृत  किए  राज्य
 योजना  में  अपेक्षित  निध्ियां  उपलब्ध  कराए  जाने  और  निवेश  सम्बन्धी  स्वीक्रुति  प्रदान  किए  जाने  के
 बाद  ही  आरम्भ  हो  सकता

 श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई
 है  कि  इस  परियोजना  में  दो  अनिवासी  भारतीय  निवेश  करने  जा  रहे  यदि  तो  वे  कौन  हैं  ?
 उनका  कुल  निवेश  कितना  है  तथा  निवेश  के  समय  उनकी  मुख्य  शर्तें  क्या  हैं  ?

 श्रीमतों  सुशीला  रोहतगी  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  माननीय  सदस्य  के  समक्ष  रखे  गये  विवरण  में
 पहले  ही  दे  दिया  गया  वह  मेहरबानी  करके  इसका  अध्ययन  उसमें  पूरा  उत्तर  दिया  गया

 श्रीमतो  बसवराजेश्वरी  :
 कुछ  स्थानीय  समाचार  पत्रों  के  अनुसार  कर्नाटक  के  माननीय  मन्त्री

 ने  यह  कहा  है  कि  दो  अनिवासी  भारतीय  इस  परियोजना  में  निवेश  करने  जा  रहे  वे  कौन  हैं  ?  उनके
 रा  किया  जाने  वाला  कुल  निवेश  कितना  निवेश  के  समय  उनकी  शर्तें  क्या  आपने  इन  सब

 बातों  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।
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 श्रीमती  सशीला  रोहतगी  :  मुझे  इसके  लिए  नोटिस  चाहिए  ।  हमारे  पास  इस  बारे  में

 सूचना  नहीं  है  ।

 श्रोमतो  बसवराजेश्वरी  :  में  यह  भी  जानना  चाहती  हुं  कि  क्या  राज्य  सरकार  ने  पानी
 के  अर्जन  तथा  पर्यावरण  विभाग  से  स्वीकृति  इत्यादि  सभी  सांविधिक  अपेक्षायें  पूरी  कर  ली  यदि
 तो  भारत  सरकार  का  इसे  तकनीकी  तथा  आधिक  स्वीकृति  प्रदान  करने  का  कब  तक  विचार  है  ?  इस
 परियोजना  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वालो  प्रस्तावित  धनराशि  कितनी  होगी  ?  क्या  राज्य
 सरकार  ने  अपनी  योजना  में  इस  परियोजना  के  लिए  कोई  प्रावधान  किया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन्त  :  जहां  तक  मंगलौर  के  निकट  नन््दीपुर  में  इस
 परियोजना  के  लिए  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध  जब  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  इस  प्रस्ताव  का
 कन  किया  गया  तो  हमने  राज्य  सरकार  को  बता  दिया  था  कि  निम्नलिखित  शर्तें  अवश्य  पूरी  होनी

 ये  हैं--पर्यावरण  तथा  वन  मन्त्रालय  से  राज्य  प्रदूषण  बोड़  से  जल  की
 उपलब्धता  के  लिए  मुल्की  नदी  पर  प्रस्तावित  बाँध  का  समय  पर  नागर  विमानन  विभाग  से

 पत्तन  प्राधिकरणों  तथा  रेलवे  के  साथ  कोयला  लाने  ले  जाने  सम्बन्धी  शर्तों  का समय  पर  तय
 एक  बन्दरगाह  परिसर  का  तत्काल  पारेषण  व्यवस्था  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 ई०  की  स्वीकृति  आपको  यह  भी  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  क्या  आप  मंगलौर  के
 लिए  उड़ीसा  से  कोयला  मंगवा  इन  सब  बातों  को  पूरा  करना  होगा  और  केवल  तभी  इस
 योजना  को  स्वीक्षति  दी  जा  सकती

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  महोदय  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपने  इस  परियोजना  के
 लिए  कोयला  सप्लाई  करने  का  आश्वासन  दिया  यदि  हां  तो  किस  कोयला  खान  से  ?  दूसरा  आवश्यक

 वस्तु  तेल  मैं  इनका  जिक्र  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  बंगलौर  में  120  मेगावाट  का  संयंत्र  लगाने  के
 सम्बन्ध  में  हमारा  कटु  अनुभव  है  ।  यद्यपि  आपके  मन्त्रालय  ने  इस्ले  स्वीकृति  दे  दी  यह  अभी  तक  वित्त
 मन्त्रालय  में  लटका  पड़ा  है  इस  परियोजना  पर  काम  शुरू  होने  से  पहले  क्या  भारत  सरकार
 एक  तेल  विशेष  के  आग्रात  के  लिए  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  देने  का आश्वासन  देगी  ?  क्या  आप  हमें  कोयले
 तथा  तेल  की  सप्लाई  का  आश्वासन  देंगे  ?  राज्य  सरकार  यह  कार्य  नहीं  कर  सकती  यह  कार्य  आपको
 करना  पड़ेगा  ।

 श्री  बसम्त  साठ  :  कोयले  के  आयात  पर  विदेशी  मुद्रा  ख्च  करने  की  अनुमति  के  प्रश्न  पर  हम
 विचार  नहीं  कर  रहे  यह  सम्भव  नहीं  है  ।  जहां  तक  कोयले  का  सम्बन्ध  हमने  जिन  कोयला  खानों
 की  पहचान  की  है  वे  तालचर  कोयला  खानें  परन्तु  जेसा  कि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  कोयले  की

 ढुलाई  को  सम्भाव्यता  ओर  इसकी  लागत के  बारे  में  अभी  अन्तिम  निर्णय  लेना  ये  सभी  मर्दे  जो
 बताई  गई  हैं  उनके  वारे  में  अभी  निर्णय  लेना  अन्ततः  जब  हमें  पता  चलेगा  कि  परियोजना  आर्थिक
 रूप  से  व्यवहाये  है  केवल  तभी  परियोजना  पर  विचार  किया  जा  सकता

 द्रसंचार  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण

 569.  भ्री  जी०  भूपति  :  कया  संचार  सन््त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मन्त्रालय  ने  देश  में  दूरसंचार  सुविधाओं  के  आधुनिकीकरण  की  कोई
 योजना  मंजर  की  है  ;  और

 28



 लिखित  उत्तर  5  1988

 यदि  तो  परियोजना  की  कुल  लागत  कितनी

 ऊर्जा  मन्त्री  सथा  संचार  मन्त्री  बसस्त  :  ओर  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  दूरसंचार  विभाग  की  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  को  परियोजनाओं  के  अन्तगंत

 दूरसंचार  सुविधाओं  का  आधघुनिकीकरण  किया  जा  रहा  इन  परियोजनाओं  के  लिए  वाषिक  आबंटन

 योजना  आयोग  और  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  किए  जाते  वर्ष  1987-88  के  दूरसंचार  नेटवर्क
 के  विस्तार  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  1400  करोड़  रु०  का  आबंटन  किया  गया  वर्ष  1988-89
 के  1700  करोड़  रुपए  के  आबंटन  का  प्रस्ताव  किया  गया  इनमें  से  दूरसंचार  बिभाग  और

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  आंतरिक  संसाधन  860  और  1350  करोड़  रुपए  के

 होंगे  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 खाना  पकाने  को  गस  का  उत्पादन  और  खपत

 ]

 +553.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  वषे  1985-86  और

 1986-87  के  दौरान  खाना  पकाने  की  गैस  के  उत्पादन  के  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  थे  ;

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  इस  अवधि  के  दौरान
 खाना  पकाने  की  गेस  का  बास्तव  में  कितना  उत्पादन  किया  ;  और

 इस  अवधि  के  दौरान  इसकी  कितनी  खपत  हुई  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन््त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  ब्रह्म  :  ओर
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  2.75  तथा  3.52  लाख
 टन  के  लक्ष्य  के  मुकबले  क्रमशः  3.21  तथा  4.51  लाख  टन  एल०  पी०  जी०  का  उत्पादन  किया  ।

 इन्हीं  दो  वर्षों  क ेदौरान  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  0.55  तथा  9.48  लाख  टन  के  लक्ष्यों  के
 0.43  भौर  0.43  लाख  टन  एल०  पी०  जी०  का  उत्पादन  किया  ।

 मुकाबले

 एल०  पी०  जी०  की  खपत  1985-86  5-86  तथा  ]986-87  के  दोरान  क्रमशः  12.41  लाख
 टन  भौर  14.95  लाख  टन  रही  |

 मध्य  प्रदेश  में  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  सहायता

 *555.  भरी  सुभाथ  यावव  :  क्या  ऊर्जा  मम्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  मध्य  प्रदेश  में  सभी  स्वीकृत  लंबित  बिजली  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 विदेशों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  परियोजनाएं  कब  तक  पूरो  हो  जायेंगी  ?

 ऊर्जा  सन्त्ालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन््त्री  सशीला  :  से
 125-125  मेगावाट  की  चार  यूनिटों  वाली  बोधधाट  जल  विद्युत  परियोजना  लागत
 475.8  करोड़  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  की  गई  इस  परियोजना  को  वन  संबंधी

 दृष्टि  से  अभी  तक  स्वीकृति  श्रदान  नहीं  की  गई  मध्य  प्रदेश  में  नमंदा  सागर  बहुद्देशीय  परियोजना

 (8  2८  125  को  भी  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  क्रियान्वित  करने  का  प्रस्ताव  जिसकी

 अनुमानित  लागत  139  2.85  करोड़  रुपए  विश्व  बेक  द्वारा  परियोजना  का  मूल्यांकन  किया  जा

 रहा

 समग्र  अपेक्षित  स्वीकृतियां  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात  ही  बोधघाट  परियोजना  को  पूरा  करने  से
 सम्बन्धित  कार्यक्रम  का  निर्धारण  किया  जाना  संभव  होगा  ।  नमंदा  सागर  परियोजना  से  आठवीं
 वधि  में  लाभ  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 कृष्णा-गोवावरी  बेसित  में  यनम  में  तेल  का  पता  लगना

 #556.  श्री  ए०  जे०  यो०  बी०  महेश्वर  क्या  पेट्रोलियर  और  प्राकृतिक  गेस  मन््त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्ृष्णा-गोदावरी  बेसिन  में  यनम  तट-दूर  क्षेत्र  में  तेल  का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कुएं  से  उत्पादन  कब  तक  प्रारम्भ  होगा  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ब्रह्म  और

 हां  ।  यनम  के  दक्षिण  में  अपतटीय  सम्भावना  क्षेत्र  में  तेल  भौर  गैस  का  पता  चला  है  ।

 इस  सम्भावना  वाले  क्षेत्र  का  रेखा  चित्रण  कार्य  चल  रहा  है  किन्तु  इसमें  1988  के  अन्त

 तक  विस्तारित  उत्पादन  प्रणाली  चलाने  की  योजना

 आनध्न  प्रदेश  में  विद्यता  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 9557,  श्री  मानिक  रेड्डी  :

 भरी  भीहरि  राव  :

 क्या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  सभी  स्वीकृत  विद्युत  परियोजनाओं  को  जो  इस  समय  लंबित  पड़ी

 हुई  पूरा  करने  हेतु  बिदेशी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 डा  ्््््भपभभखयणकसक कअ  सच

 इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  सन््त्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मन््त्री  सुशीला  :  से

 नरसापुर-रजोल  में  गैस  पर  आधारित  3  »  33  मेगावाट  के  संयुक्त  साइकल  विद्युत  केन्द्र  और  रायल
 सीमा  में  2  22  मेगावाट  के  ताप-विद्युत  केन्द्र  के  कार्यान्वयन  से  सम्बन्धित  आन्ध्र  प्रदेश
 राज्य  बिजली  बोड्ड  के  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  स्कीमों  को  राज्य  की
 सातवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया  इन  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने
 सम्बन्धी  प्रश्न  पर  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राज्य  योजना  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 राज्य  बिजली  बोडे  द्वारा  मुख्य  संयंत्र  उपस्कर  के  लिए  आडंर  दिए  जाने  के  बाद  ही
 योजनाओं  को  चालू  करने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  का  निर्धारण  करना  सम्भव  होगा  ।

 गस  फील्डोਂ  से  गेस  प्राप्त  करना

 *+560.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हाल  ही  में  विशेषज्ञों  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  निष्कर्षों  को
 ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  ऊर्जा  उपयोग  सम्बन्धी  भावी  योजनाओं  के  लिए  प्राकृतिक  गैस  के  उपयोग
 पर  अधिक  बल  दिया  गया  जंसा  कि  प्रतिक्रिया  के  में  समाचार  प्रकाशित
 हुआ  है  ;

 यदि
 तो

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  भर  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में
 क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ;

 उने  गेस  फील्डोंਂ  का  ब्योरा  क्या  है  जहां  से  अभी  तक  गैस  प्राप्त  नहीं  की  गई  है  ;
 और

 गैस  का  उपयोग  न  किए  जा  सकने  के  कारण  कितनी  गैस  जलाई  जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  ब्रह्म  :
 सरकार  प्राकृतिक  गैस  के  इस्तेमाल  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  विभिन्न  प्रकार

 ठा  रही  पिछले  तीन  वर्षों  में  इसमें  वर्ष  की  ईमलियन  घन  मीटर
 वर्ष  में  7072  मिलियन  घन  मोटर  तक  वृद्धि  हुई  है  ।

 के  कदम
 की  तुलना  में

 दक्षिणी थालों के फ्री ग़ैस फील्डों को अभी तक नहीं तक इस्तेमाल किए जाने की संभावना है । वर्ष में मिली घन मीटर गैस जलाई गई थी । किया गया इनके 26
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 न

 स्वायस  सहासगर  देलीफोन  निगम  का  अनुसव

 *+56],  डा०  फूलरेण  गृहा  :  क्या  संचार  मन्छ्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  गौर  बम्बई  के  लिए  गठित  स्वायत्त  महानगर  टेलीफोन  निगम  का  कया  अनुभव
 रहा  है  ;  और

 क्या  अन्य  शहरों  में  टेलीफोन  सुविधाएं  बढ़ाने  क ेलिए  इस  अनुभव  का  उपयोग  किया
 एगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मनत्री  बसंत  और  दिल्ली  और  बम्बई  के

 लिए  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  नामक  एक  पृथक  टेलीफोन  निगम  का  गठन  1-4-86  को
 किया  गया  था|

 निगम  के  गठन  के  फलस्वरूप  प्रबंध  में  कुछ  स्वायत्तता  लचीलापन  आया  जिससे  कुछ
 क्षेत्रों  मे ंसुधार  देखने  को  मिला  ।

 इससे  परियोजनाओं  को  मंजूर  करना  ओर  संगठन  को  मजबूत  बनाने  सम्बन्धी  मामलों  पर  तेजी
 से  कायंवाही  करना  सम्भव  हो  गया  प्रचालन  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  सलाह  देने  के  लिए  विभिन्न
 परामर्शी  संगठनों  की  सेवायें  प्राप्त  करना  भी  सम्भव  हो  गया

 दिल्ली  और  बम्बई  की  दूरसंचार  सेवाओं  में  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान
 पर्याप्त  सुधार  देखने  को  मिला  जिसमें  निम्नलिखित  कार्य  शामिल  हैं  :--

 के  कार्य  में  तेजी

 की  गुणवत्ता  में  सुधार

 सीधी  एक्सचेंज  लाइन  मीटरित  कालों  और  प्रति  सीधी  एक्सचेंज  लाइन  में

 सुधार

 इस  अवधि  के  दोरान  उन  बड़े  शहरों  में  इसी  प्रकार  का  सुधार  देखने  को  मिला  जहां
 निगम  का  गठन  नहीं  किया  गया  दिल्ली  और  बम्बई  में  सुधार  को  पूरी  तरह  से  निगम  के  गठन

 पर  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 दूसरी  ओर  निगम  का  गठन  होने  से  ऊपरी  खर्चों  में  कुछ  बृद्धि  हुई  इसका  विशेष  प्रभाव

 निगम  कार्यालय  में  वेखने  को  मिला  जो  उन  कार्यों  को  पूरा  कर  रहा  है  जिन्हें  इससे  पहले  दूरसंचार
 विभाग  के  मुख्यालय  में  किया  जा  रहा

 निगम  में  कमंचारियों  के  स्थाई  स्थानान्तरण  और  उन्हें  सेवांत  लाभ  का  भुगतान  करने  सम्बन्धी

 मामलों  का  अभी  समाधान  किया  जाना  निगम  में  स्थाई  रूप  से  स्थानांतरण  पर  आए  कमंचारियों

 को  देय  सेवांत  भुगतान  की  धनराशि  काफी  अधिक  इसके  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  ओर  से  अन्य

 सार्वजनिक  उद्यमों  के बराबर  वेतन  और  भत्ते  देने  और  सेवा  की  अन्य  शर्तों  के  बारे  में  समानता  लाने

 सम्बन्धी  मांगें  भी  प्राप्त  हुई  हैं  । इसमें  लाभ  के  आधार  पर  बोनस  का  भुगतान  भी  शामिल  इसके

 दूरसंचार  विभाग  में  भी  इसी  प्रकार  का  कार्य  करने  वाले  कमंचारिथों  की  ओर  से  निगम  के
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 कमंचारियों  की  परिलब्धियों  क ेसाथ  समानता  लाने  सम्बन्धी  मांगें  प्राप्त  होने  की  सम्भावना

 निगम  का  गठन  करने  के  परिणामस्वरूप  संगठित  दूर  संचार  नेटवर्क  का  बंटवारा  करना  पड़ा
 जिससे  पारस्परिक  कार्यप्रणाली  तथा  राजस्व  का  बंटवारा  करने  सम्बन्धी  कुछ  समस्याएं
 सामने  आ  गईं  ।

 कोई  ऐसा  स्पष्ट  मूलांकन  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  जिससे  अन्य  शहरों  के  लिए  इसी
 प्रकार  के  निगमों  के गठन  का  औचित्य  सिद्ध  हो  सके  ।

 राज्यों  में  बिजली  को  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार

 +562.,  श्री  एच०  एन०  नस्जे  गौडा  :  क्या  ऊर्जा  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  अब  बिजली  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  कितना  ;  और

 यदि  तो  और  कया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  सन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला  और

 पिछले  चार  महीनों  के  देश  में  विद्युत  सप्लाई  की  समग्र  स्थिति  में  सुधार  हुआ  जो  इस
 प्रकार  है  :  ---

 मांग  उपलब्धता  कमी

 ०५

 1987  18406  15874  13.8

 1988  19602  16365  12.0

 1988  17735  15818  10.8

 1988  18350  16672  9.1

 जल-विद्युत  उत्पादन  में  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  ताप-विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  एक  आकस्मिक  योजना  तैयार  की  गई  थी  और  कार्यान्वित  की  गई  थी  जिसके  फलस्वरूप  1987-
 88  के  दौरान  ताप-विद्युत  उत्पादन  लक्ष्य  से  6  बिलियन  यूनिट  से  अधिक  हुआ  ।  विद्युत  की  उपलब्धता  में
 और  सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  य ेशामिल  हैं--नई  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  विद्यमान
 क्षमता  का  इष्टतम  समुपयोजन  ताप-विद्यू त  केन्द्रों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  नवीकरण  और

 भाधुनिकीकरण  कार्यक्रम  को  कार्बान्वित  पारेषण  और  वितरण  हानियों  में  कमी  मांग
 प्रबन्ध  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  सम्बन्धी  उपायों  को  कार्यान्वित  करना  ।
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 अत  अं ७तीत३+ह  मान  -_------  --

 सोवियत  संघ  को  तेल  क्षेत्र  उपकरणों  को  सप्लाई

 *563.  श्री  एम०  थी०  चरप्रशोजर  मति  :

 भरी  बनवारी  लाल

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  संघ  के  एक  शिष्टमण्डल  ने  हाल  ही  में  भारत  से  तेल  उद्योग  के  उपकरणों
 का  आयात  करने  के  सम्बन्ध  में  इन्जीनियरिंग  उद्योग  महासंघ  से  विचार-विमर्श  किया  था  ;  और

 यदि  तो  विचार  विमर्श  के  मुख्य  मुद्दे  क्या  थ ेऔर  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सम्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  :  और

 तेल  क्षेत्र  क ेभारतीय  उपकरणों  और  रसायनों  का  सोवियत  संघ  द्वारा  आयात  करने  की  सम्भावना  का

 पता  लगाने  के  लिए  3  मा  से  12  1988  तक  तेल  उद्योग  के  उप  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  एक
 सोवियत  शिष्टमण्डल  ने  भारत  का  दौरा  शिष्ट  मण्डल  ने  भारत  में  कुछ  विनिर्माण  सुविधाओं
 को  देखा  तथा  भारतीय  उद्योग  और  सरकार  के  प्रतिनिधियों  से बातचीत  की  ।

 तेल  क्षेत्र  क ेरसायनों  विशेषकर  पोर  पाइन्ट  डिप्रेसेंट  पी०  ड्िलिंग  उपकरण  तथा
 वाल्वों  आदि  का  भरत  से  सोवियत  संघ  को  निर्यात  किया  जाना  विनिर्दिष्ट  किया  गया  है  ।

 मारुति  कारों  के  मूल्यों  में  वद्धि

 *564.  श्री  बलवन्त  सिह  रामवालिया  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  1988  के  पहले  सप्ताह  में  उनके  द्वारा  निर्मित
 कारों  इत्यादि  के  मूल्यों  में  बुद्धि  की घोषणा  की  थी  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मूल्यों  में  कितनी  बार  वृद्धि  की  गई  और  प्रत्येक  बार  कितनी

 वृद्धि  की  गई  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।
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 लिखित  उत्तर  5  1988

 उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  विद्युतोक रण  कार्यक्रम

 #566.  श्री  हरीश्ञ  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  ग्रामीण  विद्यतीकरण  के  लिए

 अनुदान  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  और  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  वर्ष  कितनी  धनराशि  के

 प्रस्ताव  भेजे  गए  थे  ;  और

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  राज्य  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  पर  कितनी  राशि
 व्यय  करने  का  विचार

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  1987-
 88  के  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  को  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोड़  से कुल  159  करोड़  रुपये
 के  ऋण  वाली  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें  प्राप्त  हुई  इन  सब  स्कीमों  को  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम

 द्वारा  स्वीकृत  कर  दिया  गया  1987-88  में  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  राज्य
 बिजली  बोड्ड  को  62.16  करोड़  रुपये  का  ऋण  प्रदान  किया  गया  था  जबकि  काय॑क्रम

 60-17  करोड़  रुपए  का  था  ।

 योजना  आयोग  के  अधीन  कार्यकारी  दल  ने  उत्तर  प्रदेश  में  प्र/।म  विद्युतीकरण  काय॑क्रम

 हैतु  1988-89  के  लिए  62.57  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  सिफारिश  की  है  ।

 निकेशन्स  इन्जी  नि्य  रिंग सविसिज  एसोसिएशनਂ
 के  इन्जीनियरों  हारा

 ]

 +570.  भरी  पी०  एम०  सईद  :  क्या  संचार  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इन्जीनियरिंग  सविसिज  एसोसिएशनਂ  के  बड़ी
 संख्या  में  जूनियर  असिस्टेंट  इन्जीनियरों  और  डिवीजनल  इन्जीनियरों  ने  10
 1988  को  दिवसਂ  मनाया  था  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  बसनन््त  साठ  )  :

 और  मांगों  के  ब्योरे  :
 !

 (1)  तार  इन्जीनियरी  सेवा  प्रुप-ख  के  वेतनमान  की  विषमताएं  दूर  करना  ।

 (2)  जे०  टी०  ओ०  तथा  सहायक  इन्जीनियरों  की  पदोन्नति  के  अवसरों  में  सुधार  लाना  ।

 (3)  जे०  टी०  ओ  ०/सहायक  इन्जीनियरों  की  समयबद्ध  पदोन्नति  ।
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 सरकार  की  प्रतिक्षिया  :

 इस  मामले  की  जांच  करवा  लो  गई  वर्तमान  स्थिति  की  तुलना  भारत  सरकार  के  अन्य
 विभागों  में  इस  प्रकार  की  सेवाओं  से  की  जा  सकती

 बिहार  में  विद्युत  परियोजनाएं
 '

 *+571,  भरी  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गर्मी  के आगामी  महीनों  में  विद्युत  संकट  और  गंभीर  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;
 भौर

 यदि  तो  बिहार  में  कितनी  और  कौन-कोन  सी  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  उनके

 आधुनिकीकरण  हेतु  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ऋण  दिया  गया  है  तथा  चालू  वर्ष  के  दोरान  कितना

 ऋण  देने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मन््त्री  सुशीला
 नहीं  ।  इष्टतम  ताप  विद्युत  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  आकस्मिक  योजना  क्रियान्वित  की  गई  है  ताकि
 जलाशयों  में  जल  का  निम्न  स्तर  होने  के  कारण  जल  विद्युत  उत्पादन  में  कमी  को  दूर  किया  जा  सके
 तथा  सूखे  की  व्यापक  स्थिति  के  कारण  कृषि  क्षेत्र  में  विद्युत  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 विद्युत  की  कमी  को  घटाने  के  लिए  भार  प्रबन्ध  सम्बन्धी  उपाय  किए  जा  रहे

 बिहार  में  बरोनी  तथा  कारबघीया  ताप  विद्युत  केन्धों  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 नवीकरण  और  आधुनिकौकरण  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  बिहार  में  1988-89  में

 नवीकरण  और  आधनिकीक रण  कार्यक्रम  के  लिए  3.30  करोड़  रुपये  की  राशि  केन्द्रीय  ऋण  सहायता
 के  रूप  में  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 साईकिल  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  आसमनसोल
 पर  बकाया  राशि

 ]

 5681.  भी  पूर्ण  चल्न  मलिक  :  क्या  उद्योग  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साईकिल  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  आसनसोल  को  मैसर्स
 साईकिल  कारपोरेशन  रेले  डिवीजन  एम्पलोयीज  मल्टीपरपज  कोआपरेटिव  सोसाइटी

 आसनसोल  के  कई  लाख  र०  देने  हैं  ;

 यदि  तो  कुल  बकाया  राशि  कितनी  है  ;

 क्या  इसका  भुगतान  कर  दिया  गया  और

 यदि  नहीं  तो  बकाया  राशि  का  भुगतान  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 है  ~,
 उद्योग  सस्त्री  जे०  वेंगल  :  से  साईकिल  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया
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 कलकता  पर  साईकिल  कारपोरेशन  इहम्पलाइज  को-आपरेटिव  सोसाइटी  का  29-2-1988  को  रुं०

 5,97,788  का  ऋण  इस  राशि  को  च॒काने  के  लिए  कम्पनी  द्वारा  सोसाइटी  के  साथ

 विमर्श  करके  कदम  उठाए  गये  हैं  ।

 सोपाल  गंस  पीड़ितों  का  पुनर्वास

 5682.  भी  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  उद्योग  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भोपाल  गैस  दु्धेटमा  के  पीड़ितों  क ेलिए  राहृत  और  पुनर्वास  पर

 ]  1988  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  अथवा  राज्य  को  आबंटित  की  गई  ;

 अब  तक  मदवार  अथवा  योजनावार  व्यय  की  गई  धनराशि  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 प्रत्येक  योजना  के  अस्तर्गत  |  1988  को  कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े  थे  ?

 उद्योग  मनत्रो  जे०  बेंगल  :  गस  पीड़ितों  को  राहत  एवं  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  1-1-1988  तक  55  करोड़  रु०  की  राशि  मध्यावधि  ऋण  के  रुप
 में  दी  गई

 मध्य  प्रदेश  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  31-3-1987  तक  गैस  पीड़ितों  के  लिए
 विभिन्न  राहत  एवं  पुनर्वास  योजनाओं  पर  उसके  द्वारा  किया  गया  ध्यय  इस  प्रकार  है  :--

 क्रमांक  मद  राशि  रु०

 1...  राहत
 ह

 3560:83

 2...  घिकित्सा  पुनर्वास  :

 1...  सुविधाएं
 *

 688.50

 2.  मिर्माण  169.83

 3  आधिक  पुनर्वास  288.11

 4...  सामाजिक  पुनर्वास  14.74

 $  पर्यावरण  सुधार  163.85

 6.  अन्य  निर्माण  कार्य
 ,

 122.41

 7.  मुकदमेबाजी  ओर  प्रशासने  '
 82.46

 8...  विविध  74.94

 विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  राहत  हेतु  पीड़ितों  से  प्राप्त  हुए  जब  भी  वे  प्राप्त
 होते  हैं  पर  मध्य  प्रदेश  संरकार  द्वारा  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।
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 सिनेमा  थियेटर

 5683.  भी  सुरेश  कुरूष  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  भग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश
 में  पिछले  तीन  वर्षों  प्रत्येक  अस्थायी  तथा  सेना  सिनेमा  थियेटरों  राज्यवार  संख्या
 कितनी  है

 ?

 संसदीय  कार्य  सम्त्री  सथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मम्त्री  एच०  के०  एल०  :  सूचना
 विवरण  ],  2  और  3  में  दी  गई  यह  अनुमोदित  फिल्मों  के  अनिवाय॑  प्रदर्शन  की

 स्कीम  के  अन्तगंत  फिल्म  प्रभाग  हारा  रखे  गए  आंकड़ों  पर  आधारित

 ब्  1985-86  5-86  में  सिनेमाधरों  की  संख्या

 राज्यवार

 राज्य|संघ  शासित  क्षेत्र  स्थायी  चलते-फिरते  सैनिक  कुल
 का  नाम

 1  2  3  4  5
 है  तहैतहतैूू

 अण्डमान  और  निकोबार  4  न  4

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  1507  810  18  2335

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  3  --  जे  3

 4.  कसम  134  66  —  200

 5.  बिहार  284  84  368

 6.  चण्डीगढ़  8  1  _  9

 7.  दादरा  और  नगर  हवेली  2  न  2

 8.  गुजरात  474  70  न+  544

 9.  हरियाणा  100  5  _  105

 10.  हिमाचल  प्रदेश  26  2  —  28

 11.  जम्मू  व  कश्मीर  29  5  ण्ग्य  34

 12.  कर्नाटक  586  669  —  1255

 13.  केरल  445  903  8  1356
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 2  3  4  5

 «  मध्य  प्रदेश  411  128  539

 «  महाराष्ट्र  750  580  8  1338

 मणिपुर  12  न्+
 जा  12

 .  मेघालय  10  न+  ना  10

 .  मिजोरम  4  न  न  4

 «  नागालैण्ड  5  न  न  5

 .  उड़ीसा  122  6  ना  182

 -  पाण्डिचेरी  34  16  _  50

 -  पंजाब  175  10  _  185

 «  राजस्थान  209  43  गा  252

 .  सिक्किम  3  न्+  न  3

 .  तमिलनाडु  1331  820  2  2153

 .  त्रिपुरा  8  गा  न+  8

 .  उत्तर  प्रदेश  750  148  898

 «  पश्चिम  बंगाल  460  212  ग्गा  672

 .  दिल्ली  74  न
 जा  74

 .  गोवा  दीव  दमन  39  —  लि  32

 .  56  ए०  पी०  ओ०  —  न+  41  41

 36
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 वेश  में  सिनेमाधरों  की  संख्या  (1986-87)

 राज्यवार

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  स्थायी  चलते-फिरते
 का  नाम

 2  3

 1.  अण्डमान  और  निकोवार  3  न

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  1599  824

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  3  ना

 4.  असम  139  67

 5.  बिहार  284  61

 6.  चण्डीगढ़  हर  8.  _

 7.  दादरा  नगर  हवेली  2  ग्गा

 8.  गुजरात  491  86

 9.  हरियाणा  101  है

 10.  हिमाचल  प्रदेश  24  2

 11.  जम्मू  व  कश्मीर  30  न

 12.  कर्नाटक  598  921

 13.  केरल  458  931

 14.  मध्य  प्रदेश  423  115

 15.  महाराष्ट्र  716  387

 16.  मणिपुर  12  ना

 17.  मेघालय  10

 18.  मिजोरम  2  ना
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 2  3  4  5

 19.  नागालेण्ड  6  ण्य्ण
 न  6

 20.  उड़ीसा  125  66  न  191

 21.  पाण्डिचेरी  34  15  न  49

 22.  पंजाब  173  9  न+  182

 23.  राजस्थान  217  32  249

 24.  सिक्किम  3  न
 _  $

 25.  तमिलनाडु  1392  819  2  2213

 26.  त्रिपुरा  8  ण््य  _  8

 27.  उत्तर  प्रदेश  741  141  न  882

 28.  पश्चिम  बंगाल  454  226  न  680

 29.  दिल्ली  75  न्+
 न  75

 30.  गोवा  दीव  दमन  32  न
 तू  32

 31.  56  ए०  पी०ओमो०  _  न  41  41

 कुल  योग  :  8163  4511  58  12732

 देश  में  सिनेमाघरों  की  संख्या  (1987-88)  31-12-87  के  विन  को
 स्थिति  के  अनुसार

 राज्यवार

 राज्य/संध  शासित  क्षेत्र  स्थायी  चलते-फिरते  सैनिक  कुल
 का  नाम  कि

 1  2  3  4  5

 1.  अण्डमान  और  निकोवार  3  3

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  1632  843  12  2487
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 1  2  3  4  5

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  3  ना  चा  3

 4.  असम  143  51  न  194

 5.  बिहार  284  54  न  338

 6.  चण्डीगढ़  है  न+  न  है

 7.  दादरा  और  नगर  हवेली  3  न+  न+  ।

 8.  गुजरात  470  92  न  562

 9.  हरियाणा  103  13  ना  116

 10.  हिमाचल  प्रदेश  24  2  न  26

 11.  जम्मू  व  कश्मीर  30  ता  गा  30

 12.  कर्नाटक  606  677  —  1283

 13.  केरल  457  928  1385

 14.  मध्य  प्रदेश  425  101  _  526

 15.  महाराष्ट्र  778  542  न  1320

 16.  मणिपुर  13  न+  ना  13

 17.  मेघालय  10  ना
 न  10

 18.  मिजोरम  2  न
 न+  2

 19.  तागालैण्ड  6  यो  न  6

 20.  उड़ीसा  130  61  गा  191

 21.  पाण्डिचेरी  35  18  ना  53

 22.  पंजाब  181  10  ना  191

 23.  राजस्थान  232  39  गा  271

 24.  सिक्किम  3  ना  ना  3

 25.  तमिलनाडु  1422  786  2  2220

 26.  त्रिपुरा  6  ्य्य्  6
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 2  3  4  5

 a
 अनीनीन-*

 27.  उत्तर  प्रदेश  463  213  न  902

 28.  पश्चिम  बंगाल  463  न्न+  676

 29.  दिल्ली  77  न  न  77

 30.  गोवा  दीव  दमन  32  32

 56  ए०पी०ओ०  शा  न+  55  12978

 कुल  योग  :  8354  4569  55

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  तामलुक  में  खाना  पकाने  को  गेंस  की  एजेस्सी

 5684.  भरी  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्या  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  तामलुक  में  खाना  पकाने  की  गैस  का  डीलर  नियुक्त
 करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उपर्युक्त  क्षेत्र  में  कब  तक  एक  नियमित  डीलर  नियुक्त  किया  जाएगा  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  में  उपमन््त्री  रफोक  :

 1987  में  तामलुक  में  पहले  से  चल  रही  एल०  पी०  जी०  की  वितरणशिप  को  समाप्त  किए  जाने  के
 फलस्वरूप  सम्बन्धित  तेल  कम्पनी  द्वारा  1987  में  इस  स्थान  के  लिए  एक  विज्ञापन  दिया  गया
 और  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  को  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  प्रोसेस  करने  के  लिए  1987  में  तेल
 चयन  बोर्ड  के  पास  भेज  दिया

 चूंकि  वितरणशिप  को  वास्तव  में  नियुक्त  करने/चालू  करने  से  पूर्व  विभिन्न  कार्यवाही
 करनी  पड़ती  है  इसलिए  निश्चित  रूप  से  यह  कहना  सम्भव  नहीं  होगा  कि  कब  तक  वितरणशिप
 वास्तव  में  नियुक्त/चालू  हो  इस  दौरान  तामलुक  में  एल०  पी०  जी०  उपभोक्ताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  मैसस  खड़गपुर  गेस  सविस  के  माध्यम  से  प्रबन्ध  किए  गए

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंपवन  चक्की  लगाना

 5685.  भरी  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  ऊर्जा  भनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विशेषतः  तटीय  क्षेत्र  में  स्थित  गांवों  मे ंपवन  चक्की  लगाने  के  लिए  कितनी

 परियोजनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  ने  पवन  चक्की  के  उपयोग  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  और  यदि  तो
 इसके  परिणामों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 |
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 ऊर्जा  मन््त्री  तथा  संचार  मन््त्रो  वसनन््त  :  तटीय  क्षेत्रों  में  स्थित  ग्रामों
 देश  के  विभिन्न  भागों  विभिन्न  पवन  ऊर्जा  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  इनका  सम्बन्ध  जल  पम्पन
 तथा  बेटरी  चाजिंग  के  साथ-साथ  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  पवन  टरबाइनों  हेतु  पवन  चक्कियों  की
 स्थापना  से

 13  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  पवन  सर्वेक्षण  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  गई
 प्रारम्भिक  अनुमानों  के  देश  के  अनेक  भागों  में  और  विशेषकर  तटीय  क्षेत्रों  में  पवन  विद्युत
 दोहन  की  अच्छी  सम्भांवना  होती  है  ।

 सारति  उद्योग  के  कमंचारियों  ओजार  बन्द  हड़ताल

 5686.  भरी  गदाघर

 श्री  मतिलाल  हंसदा  :

 श्री  पुर्ण  बत्र  मलिक  :

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  मारुति  उद्योग  लि»  के  कमंचारी  पिछले  कुछ  दिनों  से  प्रतिदिन  चार  घष्टे  की औजार

 बन्द  हड़ताल  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मारुति  उद्योग  के  प्रबन्ध  निदेशक  का  कार्यकाल  समाप्त  हो  गया

 है  और  वे  नियमित  कार्यकाल  के  बिना  कार्य  कर  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  सन्त्री  जे०  बेंगल  :  नहीं  ।

 यूनियनीकृत  कर्मचारियों  ने  29-2-1988  को  2  1-3-88  को  3  घण्टे  तथा

 2-3-1988,  3-3-88,  5-3-88,  7-3-88,  8-3-88,  9-3-88  और  10-3-88  को  चार-चार

 घण्टे  के  लिए औजार  छोड़ो  कलम  छोड़ो  हड़ताल  की  थी  ।  इसे  11-3-8  8  को  उठा  लिया  गया

 और  प्रबन्ध  निदेशक  के  कार्यकाल  को  बढ़ाने  का  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 है  जो  30-6-87  को  समाप्त  हो  गया  था  ।

 बाणिण्यिक  फिल्मों  का  लिर्माण

 5687.  भरी  अमर  सिंह  राठवा  :  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1987  के  दौरान  देश  में  कितनी  वाणिज्यिक  फिल्मों  का  भप्षावार  निर्माण  किया

 गया  ;

 उक्त  वर्ष  के  दोरान  भाषावार  कितनी  फिल्में  रिलीज  की  गयीं  ;  और
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 फिल्मों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  विश्व  में  क्या  स्थिति  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मन््त्री  एच०  के०  एल०

 और  फिल्म  निर्माण  ज्यादातर  निजी  क्षेत्र  में  होने  और  यह  एक  अविनियमित  कार्यकलाप  होने

 के  सरकार  द्वारा  फिल्म  निर्माण  ओर  प्रदशंन  के  आंकड़े  इकट्ठे  नहीं  किए

 संस्कृति  विभाग  के  अधीन  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोड  द्वारा  198 /  के  दौरान  प्रमाणित  फीचर  फिल्मों

 की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 फिल्मों  के  प्रमाणन  के  आंकड़े  के  आधार  पर  वर्तमान  में  भारत  विश्व  में  सबसे  बड़ा  फिल्म

 निर्माता  देश

 विवरण

 बे  1987  के  दौरान  प्रमाणित  फिल्मों  को  संख्या  फीचर

 _  र् टरिि॑।फ  पे

 भाषा  प्रमाणित  फिल्मों  की  संक्या

 हिन्दी  150

 गुज  राती  11

 भोजपुरी  14

 मराठी  27

 पंजाबी  8

 हरियाणबी  6

 बृजभाषा

 नेपाली  6

 उड़िया  9

 असमिया  8

 बंगला  35

 तमिल
 ः

 167

 तेलुगु
 163

 कननड  88

 तु
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 सइनत+ जज

 भाषा  प्रमाथित  फिल्मों  की  संख्या

 मलयालम

 जाओ

 103

 राजस्थानी  4

 गढ़वाली  $

 कुमायूंनी  1

 अंग्रेजी

 806

 अनुसूचित  जाति/|अनुसूलित  जनजाति  के  उद्यक्षियों
 को  ओशोभिक  लाइसेंस  जारी  करना

 5688.  भ्री  एच०  थी०  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछरे  एक  वर्ष  के  दौरान  राज्यवार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कितने

 उद्यमियों  को  लघु  और  मध्यम  उद्योगों  क ेलिए  औद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ;  और

 जिन  उद्योगों  के लिए  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  भनन््त्री  जे०  बेंगल  :  और  औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदनों  की  जांच
 तकनीकी  आधिक  पैरामीटरों  के  संदर्भ  में  की  जाती  इस  प्रकार  अनुसूचित  जालि/अनुसूचित
 जातियों  के  उद्यमियों  को  दिए  गए  लाइसेंसों  के  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  ।

 विश्व  बेक  से  सहायता  प्राप्त  छिव्रण  परियोजनाएं

 5689.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  भम्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  छिद्रण  परियोजनाओं  को  विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ;

 कितने  गवेषणात्मक  कुओं  का  छिद्रण  किया  गया  तथा  कितने  कुओं  में  तेल  का  पता  चला

 है  ;  और

 राजस्थान  के  जैसलमेर  जिले  में  छिद्रण  परियोजना  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  सस्त्रालय  में  उपसन्ध्री  रफीक

 योजनाएं  है  :--

 गोदावरी  अन्वेषण  परियोजना  |

 बेसिन  पेट्रोलियम  परियोजना  ।
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 बेसिन  गैस  विकास  परियोजना  ।

 इंडिया  अन्वेषण  परियोजना  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  1984-85,  5,  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  कुल  347  अन्वेषी  कुएं  खोदे  इनमें  से

 134  में  लेल  होने  के  संकेत  मिले  हैं  ।

 राजस्थान  में  अभी  तक  26  क्ए  खोदे  गए  हैं  तथा  इस  समय  धोटारू  फोर्ट  तथा
 में  तीन  कुंए  खोदे  जा  रहे  हैं  ।  केवल  दो  स्थानों  अर्थात  मनहर  टिब्बा  तथा  गोटारु  में  गैस  मिली

 व्यापारिक  चिन्हों  के  रजिस्टर  से  व्यापारिक  चिस्हों  को  हटाना

 5690.  भी  आतम्द  पाठक  :  क्ष्या  उद्योग  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  व्यापारिक  चिन्ह  रजिस्टर  से  किन-किन  व्यापारिक  चिन््हों
 को  हटाया  गया  है  ;

 इनके  हटाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन्हें  हटाने  की  तारीखें  तथा  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  प्म्त्रो  एम०  :
 से  वर्ष  1986-87  के  दोरान  व्यापार  चिन्ह  रजिस्टर  से  हटाए  गए  व्यापार  चिन्हों  के

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  इन  सभी  व्यापार  चिन्हों  को  प्रयोग  में  न  लाने  के  कारण  हटाया
 गया

 विवरण

 व्यापार  चिन्ह  वस्तुएं  पंजीकृत  स्वामी  हटाने  की  त।रीख
 सं०

 1  2  3  4  5

 1.  122389  एडोल  चिकित्सीय  तथा  ’
 गज्जासे  10-4-86

 भेषजीय  निरूपण  स्टेन्डडं  कैमिकल
 वक्सं  बस्वई

 2.  159941  स्वामीज  स्नफ  आये  11-4-86
 स्नफ  मद्रास

 149942  स्वामीज  स्नफ
 गोल्डन
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 1  2

 3.  301223

 4.  269158  कास्को

 5.  277834
 सीटेक्स

 6.  331424  जे०  क े०
 डी०  आफ  वोमेन

 7.  190559  टिक्सो

 12116  गुडइअर

 9.  348273  रेनो

 विल्सन्ज

 10.  281026  प्रोफ़ेसी

 अनता--+

 3

 इस्पात

 लकड़ी  अथवा  प्लास्टिक
 के  बने  हुए  फुटे

 मोटर  लैंड  वाहनों
 में  प्रयोग  के लिए  ऑयल

 सील्स  तथा  मोटर  लेंड

 वाहनों  के  कालम  12  में

 सम्मिलित  पुज़ें  तथा

 फिटिग्स

 जेट्टीज  तथा  शर्ट

 रिब्बन्स

 इलास्टिक  के  फीते

 अधेसिव  टेप

 फर्नीचर

 कृत्रिम  सिरका

 क!स्मेटिक्स

 परफ्युमरी  तथा

 सुगन्धित  वस्तुएं
 और  कालम  3  में

 दिए  आवश्यक  तेल

 मेटल  एण्ड
 मोल्ड

 एण्ड  ट्रेडिंग  कं०
 थाना

 खो सला

 मोबाइल  दिल्ली

 में०  चन्द्रलता

 टैक्सटा

 तिरुपुर

 प्रोडक्ट्स
 2/675,
 चेलो

 मारफंत  मेहता

 अंड  बलेब्स्टो  वियककं
 जीसीज-चेैफ  जी  ०

 एम०  बी०  एच०

 आस्ट्रिया

 गुडइअर  टायर

 एंड  रबर  कंपनी

 रेनो  फ्रूट  कं  ०

 प्रोडक्ट्स

 मिल्टन  रोक्स

 18-9-86  6

 23-9-86

 25-5-87

 24-6-87
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 11.  336806  कालम  5  में  दी  यूनिलोइड्स  13-11-87

 बेनोक्सिल  ओऔषधीय  वस्तुएं  9
 तथा  मिश्रण

 शाज्यों  में  पेट्रोरतायन  परिसर  की  स्थापना

 5691.  श्री  अजित  कुमार  साहा  :  कया  उद्योग  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  तथा  किन  राज्य  सरकारों  ने  पेट्रोरसायन  परिसर  की  सहायता-स्थापना  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  किया  है  ;

 उन्होंने  इस  हेतु  कब  अनुरोध  किया  था  ;

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसी  अनुरोध  को  स्वीकार  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मम्त्री  जे०  बेंगल  :  से  अधिकांश  राज्य  सरकारें  अपने  राज्यों  में

 पेट्रो-रसायन  काम्पलेक्स  स्थापित  करने  के लिए  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  देती  रही  ऐसे  मामलों
 निर्णय  तकनीकी-आध्िक  पहलुओं  के  आधार  पर  लिए  जाते

 अरुणाचल  प्रवेश  में  तेल  को  खोज

 5692.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचनन  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन््त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरुणाचल  प्रदेश  में  तेल  की  खोज  सम्बन्धी  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  पूर्वी  सियांग  जिले  में  पानो  घाट  तथा  तिराप  जिले  में  निगरू  में  कोई  भूकम्पीय
 अध्ययन  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गँस  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  रफोक  :  सातवीं
 योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  अरुणाचल  प्रदेश  में  आयल  इंडिया  लिमिटेड  का  अस्थायी  अन्वेषण
 कार्य  क्रम  इस  प्रकार  है  :  --

 (1)  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  .
 --.  1500  एस०  एल»  के०

 (2)  खोजी  ड्रिलिग  न्+  9100  मीटर

 ओर  अरुणाचल  प्रदेश  में  अन्य  क्षेत्रों  के  साथ-साथ  पासीघाट  और  निगरू  में  सर्वेक्षण
 का  काम  चल  रहा  है  और  इस  बेसिन  की  पूरी  सम्भावना  का  मूल्यांकन  करना  अभी  समयपूरव
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 तथा  प्राफिक  आटट  फिल्म  का  निर्माण

 5693.  भरी  भट्टम  भीरामसूर्ति  :  क्या  उद्योग  सनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  तथा  ग्राफिक  आर्टे  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त
 करते  के  दल्छुक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  क ेएक  बड़े  एकक  को  एक  लाउसें  ?  जारी  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  सम्बन्ध  में
 सरकार  भार  पूंजीनिवेश  कर  चुकी  है  ;

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  है  ;  और

 यदि  भाग  में  उल्लिखित  गैर-सरकारो  क्षेत्र  के  एक  बड़े  एकक  को  लाइसेंस  जारी
 कर  दिए  जाने  से  यह  सरकारी  क्षेत्र  के  लपक्रम  के  हितों  क ेलिए  हानिकारक  नहीं  होगा  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  धिभाग  में  राज्य  मन््त्री  एम०  :

 पोलीएस्टर  पर  आधारित  एक्स-रे  तथा  ग्राफिक  आर्ट  फिल्मों  का  विनिर्माण  करने  हेतु  गरवारे
 प्लास्टिक  एण्ड  पोलीएस्टर  लि०  ने  एक  आशय  पत्र  के  लिए  आवेदन  किया  है  ।

 और  पोलीएस्टर  पर  आधारित  एक्स  रे  तथा  ग्राफिक  आर्ट  फिल्मों  का  विनिर्माण

 करने  के  लिए  मै०  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैनुफैक्चरिंग  कं०  लि०  ने  मै०  डुपोन्ट  आफ  यू०  एस०  ए०
 के  साथ  सहयोग  किया  परियोजना  की  कुल  लागत  168.12  करोड़  होने  का  अनुमान  है  ।

 यद्यपि  देश  में  निजी  क्षेत्र  में  एक्स  रे  तथा  ग्राफिक  आर्ट  फिल्मों  के  लिए  क्षमता  स्थापित

 करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  तथापि  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  देते  समय  सम्बन्धित  बस्तु  की

 पहले  ही  से  अधिष्ठापित  विदेशी  मुद्रा  की  लागत  सहित  अंतग्रंस्त  निवेश  की  सीमा  आदि
 जैसे  अनेक  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  हारा  उत्पादन  में  कटोतो

 5694.  प्रो०  मधु  वण्डवले  :  क्या  उद्योग  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसस  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  1988  में  जान-बूझ्ककर  उत्पादन  में
 कटौती  की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  जान-बूझ्ककर  इस  प्रकार  के  कदम  उठाने  से
 रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मल्त्री  जे०  बेंगल  :  1988  में  उत्पादन  पूरी  क्षमता
 का  उपयोग  करके  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हावड़ा  में  क्रासबार  एक्सजेंज  प्रणाली  आरमस्म  करना

 5695.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 47



 लिखित  उत्तर  5  1988
 ननजनिनओं  न  आन  नल  नस  तन  खत  तन  न

 क्या  हावड़ा  क्षेत्र  के  ठेलीफोन  प्रयोक्ताओं  ने  टेलीफोन  विभाग  के  प्राधिकारियों  के  जिले
 में  बतंमान  स्वचालित  प्रणाली  के  स्थान  पर  क्रॉस-वार  एक्सचेंज  प्रणाली  आरम्भ  करने  के  निर्णय  पर

 गहरी  चिन्ता  प्रकट  की  है  ;

 क्या  क्रॉस-वार  प्रणाली  विदेशों  में  पहले  ही  पुरानी  घोषित  की  गई  थी  और  कलकत्ता  में
 भी  यह  बन्द  पडी  है  ;

 क्या  क्रॉस-वार  एक्सचेंज  निर्माताओं  के  पारम्परिक  घर  वेल्जियम  में  भी  यह  प्रणाली
 समाप्त  कर  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गणतांजिक  नागरिक  समिति  नामक ऊर्जा  मन््त्री  तथा  संचार  मनन््त्री  वसन्त  :

 के  माध्यम  से  हावड़ा  जिले  में  क्रॉसबार संगठन  ने  कलकत्ता  टेलीफोन  में  अभ्यावेदन  देकर  और  प्रैस

 एक्सचेंज  लगाने  पर  चिंता  व्यक्त  की

 नहीं  ।

 सरकार  को  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोलाਂ  संयंत्र  स्थापित  करता

 5696.  भ्रीमतो  गीता  मुखर्जो  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डबल  कोला  कम्पनी  ने  पंजाब  में  कोलाਂ  का  उत्पादन  शुरू
 करने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संयंत्र  के  भारतीय  सहयोगकर्ता  कम्पनी
 का  ताम  क्या  है  ;

 डबल  कोला  कम्पनी  ने  अन्य  किन-किन  स्थानों  पर  संयंत्र  स्थापित  किए  हैं  और  उत्पादन

 शुरू  कर  दिया  है  ;

 भारतीय  सहयोगकर्ता  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  ;  और

 (=)  लाभ  आदि  को  स्वदेश  भेजने  से  सम्बन्धित  सियमों  और  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या

 है  ?

 उद्योग  मन्जालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  पें  राज्य  सन्त्री  एसम०  :
 ओर  मैसस  डबल  कोला  मैन्युफैक्चरिंग  कं०  प्रा०  लि०  ने  बताया  है  कि  पंजाब  में
 कोलाਂ  बनाने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि  मैसस  करतार
 बेयरिज  प्रा०  चण्डीगढ़  को  डबल  कोला  भरने  और  वितरण  करने  के  लिए  अधिकार  )
 की  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।
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 और  मैसर्स  डबल  कोला  मैन्युफैक्चरिंग  कं०  प्रा०  ने  सूचित  किया  है
 कि  अधिकार  प्राप्त  चार  डबल  कोला  भरने  के  )  (2)  कर्नाटक

 (3)  केरल  और  (4)  तमिलनाडु  में  स्थित  है  और  इन्होंने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया
 अधिकार  प्राप्त  कम्पतियां  निम्न  हैं  :---

 1.  नेशनल  बेवरिज  प्रा०  तारापुर

 2.  सिटी  डििक्स  प्रा०  बंगलौर

 3.  भगवती  बेवरिज  प्रा०  अंगमाली

 4.  फालकन्स  बेवरिज  प्रा०  मदुराई

 कम्पनी  ने  यह  भी  बताया  है  कि  जयपुर  में  मौजूदा  संयंत्र  मेससे  जे०  ड्िक्स  प्रा०  लि०  को

 22-3-1988  8  से  डन्नल  कोला  का  उत्पादन  करने  हेतु  परिवर्तित  कर  दिया  गया

 मैसर्स  डबल  कोला  मैन्युफैक्चरिंग  कं०  प्रा०  ने  बताया  है  कि  उनके  प्रवतंकों

 ने  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  किए  गए  पूंजी  निवेश  पर  किसी  लाभांशों  अथवा  लाभों  को  स्वदेश

 म  भेजने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है|

 मध्य  प्रदेश  के  टेलीफोन  विभाग  में  कनिष्ठ  अभियन्ताक्षों  की  भर्तों  और

 प्रशिक्षण  पर  प्रतिबन्ध

 5697.  श्री  असलम  ऐोर  खां  ;  क्या  संचार  सन्त्रो  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कई  वर्षों  से  मध्य  प्रदेश  के  टेलीफोन  विभाग  में  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  की

 भर्ती  और  प्रशिक्षण  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  कमंचारियों  में  भारी  असन्तोष

 क्या  उन  उम्मीदवारों  को  जिन्होंने  वर्ष  1984  में  परीक्षा  उत्तीणं  की  अभी  तक

 प्रशिक्षण  के  लिए  नहीं  भेजा  गया  है  ;

 क्या  अन्य  राज्यों  में  इस  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियस्ताओं  का  प्रशिक्षण  प्रारम्भ  हो  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  :  हाँ  ।  कनिष्ठ  इन्जीनियरों  की

 भर्ती से तब तक के लिए मुल्तवी कर दी गई है जब तक सर्पंलस कमंचारियों में से चुने ए तथा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सभी दूरसंचार सकिलों में नियुकत नहीं किया जाता की परीक्षा में उत्तीर्ण विभागीय उम्मीदवारों को अभी तक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है । ॥'
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 और  चुने  गए  उम्मीदवारों  को  उन  सकिलों  में  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  है
 जिनमें  उन्हें  नियुक्त  किए  जाने  की  सम्भावना

 डाक  और  तार  विभागों  में  काम  करने  के  धणष्ठों  में  असमानता

 ]

 5698.  भी  जितेसा  प्रसाव  :  क्या  संचार  भनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  और  तार  विभाग  में  काम  करने  के  घण्टों  में  बहुत  असमानता  है  जहां  डाक

 घरों  में  नियुक्त  कर्मचारियों  को  छः  दिन  के  सप्ताह  में  8  धण्टे  काम  करणा  पढ़ता  है  जबकि  डाक  घर
 :

 महाडाकंपाल  इत्यादि  के  कार्यालयों  में  उनके  सहयोग  पांच  दिन  के  सप्ताह  में  7  घण्टे  काम
 करते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  काम  करने  के  धण्टों  की  इस  तरह  की  असमानता  को  दूर  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  तथा  संचार  मरत्री  वससम्त  :  विभाग  के  डाकघरों  में  छः  दिन  के

 एक  सप्ताह  में  काम  के  48  घण्टे  होते  हैं  जिसमें  दोपहर  के  भोजन  का  समय  भी  शामिल  है  और  डाक
 पोस्टमास्टर  जनरल  तथा  डाक  के  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  5  दिन  के  एक

 सप्ताह  में  काम  के  42-1/2  घण्टे  होते  हैं  इसमें  भी दोपहर  के  भोजन  का  समय  शामिल

 प्रशासनिक  कार्यालयों  और  प्रचालन  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  के  काम  के  काम
 और  ड्यूटी  के  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखकर  तय  किए  गए  हैं  ।

 प्रचालन  कार्यालयों  के  काम  के  धण्टों  में  परिध्तंन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 काम  के  घण्टों  में  कमी  करने  से  उत्पादन  ओर  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्र  भाव  ५
 पड़ने  की  सम्भावना  चौथे  वेतन  आयोग  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  की  सिफा
 रिश  करते  समय  कार्य  और  ड्यूटी  के  स्वरूप  पर  भी  विचार  किया

 गुजरात  के  शहरों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा

 5699.  भ्री  मोहनभाई  पटेल  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  किन-किन  शहरों  में  अब  तक  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराई  गई

 क्या  इस  सुविधा  को  कुछ  अस्य  शहरों  में  भी  उपलब्ध  कराने  की  मांग  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  लिए  किन-किन  शहरों  की  सिफारिश  की  गई  है  ;  भौर

 इन  शहरों  में  कब  तक  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?  .
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 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  सन्त्री  बसग्त  :  संलग्न  विवरण  में  गुजरात  के  उन

 शहरों  के  नाम  दिए  गए  हैं  जहां  कि अब  तक  एस०  टी०  डी०»  सुविधा

 हां  ।

 और  गुजरात  के  निम्नलिखित  शहरों  में  सातवीं

 लिखित  उत्तर

 भ  कराई  जा  चुकी

 ना  अवधि  के  अन्त  तक  एस०
 टी  हर  ५

 सु
 पा  . ०  डी०  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  बशतें

 कि  संचारण/स्विचन  उपस्कर  उपलब्ध  हो
 सके  ।

 1.  आनन्द

 2.  अहवा

 3.  अंजर

 4.  अंकलेश्वर

 5.  बोटाड

 6.  बावला

 7.  भारूच

 8.  दाभोई

 9.  घूराजी

 10.  गोंदल

 11.  जैलपुर

 12.  कांडला

 13.  कोदीनार

 14.  मन्नावादर

 15.  मोदासा

 16.  नावसारी

 17.  पेटलाद

 18.  छपलेटा

 19.  वापी

 20.  वी०  वी०  नगर

 विवरण

 29-3-1988  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  के  ऐसे  शहरों  के  नाम  जहां  कि

 एस०  टी०  डी०  सुविधा  सुलज्ष  करा  दो  गई  थी

 1.  अहमदाबाद

 ह
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 2  अमरेली

 3.  भावनगर

 4  बीलिमोरा

 5  क्म्बे

 6«  द्वारका

 हम  धघारंगघारा

 8.  धघोलका

 9.  गांधीनगर

 10.  गांधीघाम

 11.  गोघरा

 12.  जामनगर

 13...  जूनाबढ़

 14.  जमखामभालिया

 15.  कालोल

 16.  कपाड्भंज

 17.  खेड़ा

 18.  मोरवी

 19.  महुया

 20.  मेहसाना

 21.  नाडियाड

 22.  पाटन

 23.  पालनपुर

 24.  पोरबन्दर

 25.  राजकोट

 26.  सावरक्ंहला
 ई॒

 27.  सुरेन्द्रगगर

 28.  सूरत

 29.  टालोड

 30.  उन्हझा

 31.  वादोडरा
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 जज  लीन  सननमनकम»नभ  मन  तीन  लत  त++  मनन  विनन-+-न्«मभन

 32.  वालसाड

 33.  वेरावबल

 34.  यीसनगर

 35.  वांकनेर

 विदेशी  फिल्मों  का  दूरदशंत  से  प्रसारण

 5700.  भी  शांताराम  नायक  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १त  तीन  वर्षों  में  दूरदर्शन  द्वारा  अमरीका  तथा  ब्रिटेन  की  कितनी  फीचर  फिल्में  प्रसारित
 की  गयीं  ;

 उक्त  देशों  से कौन-सी  फीचर  फिल्में  आयात  करने  का  विचार  है  ;  और

 इस  वर्ष  प्रसारित  की  जाने  वाली  फिल्मों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  सन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मसत्री  एच०  के०  एल०  :
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दूरदर्शन  द्वारा  राष्ट्रीय  नेटवर्क  में  19  अमरीकी  तथा  2  ब्रिटिश  फिल्में
 कास्ट  की  गई  थीं  ।

 और  इन  देशों  से  फीचर  फिल्में  आयात  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 दूरदर्शन  के  पास  पहले  ही  उपलब्ध  निम्नलिखित  विदेशी  फिल्मों  को  राष्ट्रीय  फिल्मों  में

 कास्ट  करने  का  प्रस्ताव

 फिल्म  का  शोर्षक

 1.  आउटकॉस्ट

 2.  डिजायरी

 3.  ए  रूम  विद  ए  व्यू

 4.  हीट  एण्ड  डस्ट

 ,  अन्ना  पवलोवा है

 6.  स्टाकर

 7.  अन्डर  सेटन्स  सन

 8.  क्वैषस

 9.  माई  स्वीट  लिटिल  विलेज
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 किसी  एस०  एस०  ए०  के  अन्तगगंत  विभिन्न  एक्सचेंजों  के  बीच

 ग्रूप  डायलिंग  शुरू  करना

 प्रो०  नारायण  जरद  परादर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  शुरू  में  हिमाचल  प्रदेश  के  एस०  एस०  ए०  के  अन्तगंत  विभिन्न
 चेंजों  के  बीच  ग्रुप  डायलिग  शुरू  करने  का  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  और  कार्यान्वित  किया

 गया  है  अथवा  वर्ष  किसी एक  में  तेयार  किया  जाएगा  ;

 यदि  तो  कार्यक्रम  को  किस  तारीख  को  स्वीकृति  दी  गई  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है  ;  और

 क्या  किसी  एक  क्षेत्र  के  बजाय  सम्पूर्ण  एस०  एस०  ए०  में  ग्रुप  डायलिंग  शुरू  करना

 सुनिश्चित  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मग्त्री  तथा  संचार  मनत्री  बसस्त  :  नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 वर्तमान  समय  में  ग्रुप  डायलिग  योजना  एस०  ए०  एक्स०  के  लिए  तैयार  की
 गई  है  जिसे  कुल्लू  और  मण्डी
 के  जिला  मुख्यालयों  से  जोड़ा  जाना  और  योजना  के  अन्त  तक  ग्रुप  डायलगि  उत्तरोत्तर

 शुरू  की  जाएगी  बशर्ते  कि  संसाधन  उपलब्ध

 केख्रीय  सरकार  के  उपक्षमों  में  पूंजी  निवेश

 5702.  भी  रेणपद  दास  :  क्या  उद्योग  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1987  को  देश  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  कुल  पूंजी  निवेश  कितना

 निवेश  को  पूर्वी  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में
 राज्य-वार  पूंजी  निवेश  कितना  है  ;

 इन  प्रतिष्ठानों  का  राज्य-वार  बाधिक  उत्पादन  कितना  है  ;

 इनको  कितना  लाभ  ओर  हानि  हुई  और  इनमें  राज्य-वार  कितने  स्थायी  तथा  अस्थायी
 कर्मचारी  कार्यरत  हैं  ;  और  नि

 (2)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पूर्वी  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  सावंजनिक  क्षेत्रों  राज्य-बार  में
 वार  कितना  पूंजी  निवेश  करने  का  विचार  है  ?

 .
 उद्योग  सन््त्री  जे०  बेंगल  :  नवीनतम  तारीख  जब  तक  के

 आंकड़े उपलब्ध को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लगी पूंजी कुल करोड़ रुपये संलग्न 54: :
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 और  है  ।

 (2)  योजना  अवधि  में  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  प्रस्तावित  नये  पूंजी  निवेश  के
 वार  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :---

 पूर्वी  क्षेत्र

 रुपये

 पश्चिम  बंगाल  1281.90

 बिहार  1327.63

 2244-89

 जोड़  :  असम

 उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र

 असम  349.93

 मेघालय  अनुपलब्ध

 मिजोरम  अनुपलब्ध

 नागालैंड  3.52

 त्रिपुरा  अनुपलब्ध

 मणिपुर  अनुपलब्ध

 अरुणाचल  प्रदेश  अनुप  लब्ध

 353.45

 को  विभिन्न  पूर्वी  राज्यों  तथा  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  सकल  परिसम्पत्ति  के

 बार  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :--

 पूर्षी  राज्य
 रुपये

 पश्चिम  बंगाल  4524.94

 बिहार  6969.20

 उड़ीसा  4637.65

 जोड़  16131.79
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 उत्तर  पूर्वी  राज्य

 असम  3808.72

 मेघालय  4.27

 मिजोरम  अनुपलब्ध

 नागालैंड  78.17

 त्रिपुरा  160.83

 मणिपुर  139.68

 अरुणाचल  प्रदेश  अनुपलब्ध

 जोड़  4191.67

 ऐसे  सभी  उपक्रमों  जिनके  प्रधान  कार्यालय  इन  दस  राज्यों  में  स्थित  की  1986-87  के
 दोरान  कुल  बिक्री  तथा  लाभ/हानि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 पूर्वी  क्षेत्र  रुपये

 कुल  बिक्री
 लाभ  (--)

 पश्चिम  बंगाल  4390.15  (--)33 5.8  5

 बिहार  73.61  (--)49.88

 उड़ीसा  5740.28

 जोड़  5740.28  (--)39  8.33

 उत्तर-वृवों  क्षेत्र

 असम  73.69

 मेघालय  9.26  2.56

 मिजोरम  शून्य  शून्य

 नागालैंड  शुन्य

 त्रिपुरा शून्य शून्य 86
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 जा

 मणिपुर  शुन्य  शुन्य

 अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  शून्य

 जोड़  726.10  53.06
 तन  तन  वतन  बनती  «नमन  पनननगना  नमन  लनन--+  ९०

 प्रकार थी । उनका  को  इन
 राज्यों  में  स्थित  सभी  उद्यमों  में  सेवारत  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  इस

 प्रकार  थी  ।  उनका  स्थायी  तथा  अस्थाई  रूप  में  ब्योरा  उपलब्ध  नहीं

 पूर्वी  क्षेत्र

 पश्चिम  बंगाल  4.22

 बिहार  4.53

 उड़ीसा  0.75

 जोड़  9.50

 उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र

 असम  0.57

 मेघालय

 मिजोरम  अनुपलब्ध

 नागालेंड  0.02

 त्रिपुरा  0.02

 मणिपुर  0.02

 अरुणाचल  प्रदेश  अनुपलब्ध

 जोड़  0.64

 सीमेंट  उद्योग  का  विकास

 5703.  श्री  आर०  एम०  मोयें  :  क्या  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  ही  में  सीमेंट  उद्योग  का  और  अधिक  विकास  करन

 के लिए सीमें० संयंत्रों की लेवी बाध्यता कम करने का निर्णय किया है ; 57
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किये  जाने  वाले  नये  काय॑  क्रम  का

 ब्यौरा  कया

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  जिकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एस०

 सरकार  ने  1-3-8  8  से  कुछ  वर्गों  के  सीमेंट  एककों  के  लेवी  दायित्व  को  और  कम  करने  का  निर्णय

 किया  है  ताकि  सीमेंट  उद्योग  गेर-लेवी  सीमेट  अधिक  मात्रा  में  बेच  सके  जिससे  आधुनिकीकरण  और

 विस्तार  करने  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  उत्पन्न  करने  में  सहायता  मिलेगी  :--  -

 (1)  1982  से  पूर्व  क ेएकक  :--

 रुए्ण  एकक  वास्तविक  उत्पादन  के  30  प्रतिशत  से
 घटाकर  15  प्रतिशत

 रुग्ण  एककों  के  अलावा  वास्तविक  उत्पादन  के  50  प्रतिशत  से
 घटाकर  30  प्रतिशत

 (2)  वे  एकक  जिन्होंने  1-1-82  से  वास्तविक  उत्पादन  के  30  प्रतिशत  से

 पूर्व  किसी  समय  उत्पादन  घटाकर  20  प्रतिशत
 प्रारम्भ  कर  दिया  किन्तु  ऐसा
 समझा  जाता  है  कि  इन्होंने
 वाणिज्यिक  उत्पादन  1-1-82  के

 पश्चात  प्रारम्भ  किया  था  ।

 (3)  1-1-82  के  पश्चात  क्षमताओं  वास्तविक  उत्पादन  के  30  प्रतिशत  से
 का  विस्तार  ।  घटाकर  20  प्रतिशत

 और  लागत  संरचना  के  सम्बन्ध  में  कोई  व्यापक  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।
 विभिन्न  वर्गों  के  सीमेंट  कारखानों  की  आवश्यकता  के  बारे  में  एक  शीघ्र  मूल्यांकन  किया  गया

 था  और  यह  पाया  गया  कि  1-1-82  को  उत्पादन  कर  रहे  कारखानों  को  और  सहायता  की  आवश्यकता

 1982  में  सीमेंट  का  आंशिक  विनियन्त्रण  लागू  किए  जाने  के  उद्योग  के

 विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  अपनी  नीति  की  निरन्तर  समीक्षा  कर  रही  इस  नीति  के

 अनुसरण  पिछले  वर्षों  में  सरकार  सीमेंट  उद्योग  पर  मूल्य  और
 वितरण,नियन्त्रण  को  उत्तरोश्तर  कम

 कर  रही  है  ताकि  इस  उद्योग  को  खुले  बाजार  में  सीमेंट  की  अधिक  मात्रा  बेचने  की  अनुमति  दी  जा  सके

 जिससे  आगे  निवेश/आधुनिकोकरण  और  अपनी  लाभदायकता  में  सुधार  करने  हेतु  अधिक  धनराशि
 उत्पन्न  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 बने  स्टेंडड  कम्पनी  लिसिटेड  को  मुनाफा|घाटा

 5704.  भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षो  वर्ष  भारत  भारी  उद्योग  निगम  के  एक  एकक  बने  स्टेंड्ड
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 कम्पनी  लिमिटेड  को  कितनी  धनराशि  का  मुनाफा  हुआ  है  अथवा  घाटा  उठाना  पड़ा  है  ;

 यदि  इस  एकक  को  कीई  घाटा  हुआ  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  विभिन्न  न्यायालयों  तथा  न्यायाधिकरणों  में  कर्मचारियों  के
 साथ  मुकदमेबाजी  में  एकक  को  कितनी  धनराशि  खर्च  करनी  पड़ी  है  ;  ओर  विशेष  रूप  से  मुख्यालय
 करमंचारियों  को  अन्तरिम  सहायता  का  भुगतान  करने  के  सम्बन्ध  में  कानूनी  कार्यवाहियों  के  सम्बन्ध  में

 कितनी  घनराशि  खर्च  करनी  पड़ी  है  ;  और

 धारक  कम्पनी  के  रूप  में  स्थापना  से  लेकर  अब  तक  बने  स्टैंड  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा

 मुकदमेबाजी  ओर/अथवः  कानूनी  व्यय  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  घर्च  की  गई  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  बविमाग  सें  राज्य  मन्त्री  एम०  :
 बनें  स्टैंडड  कम्पती  लिमिटेड  एस०  सी०  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  नकद  लाभ

 अजित  कर  रही  जिसके  वर्षवार  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--
 |

 रुपये

 1982-83  56.90

 983-84  157.59

 1984-85  5  313.98

 1985-86  6  27.19

 1986-87  6-87  20.16

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 21-3-1987  को  समाप्त  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  न्यायालयों  तथा
 नन््यायाधिकरणों  में  कमंचारियों  के  साथ  मुकदमेबाजी  में  बी०  एस०  सी०  एल०  ने  कुल  खर्च  लगभग
 6.53  लाख  रुपये  किए  सरकार  द्वारा  1987  में  घोषित  अन्तरिम  राहत  बनें  स्टैण्डडं

 कम्पनी  लिमिटेड  के  कामगारों  को  देय  नहीं  थी  जो  त्रिपक्षीय  इंजीनियरी  मजदूरी  समझोता  के  अधीन
 आते  कम्पनी  के  कलकत्ता  स्थित  मुख्य  कार्यालय  की  कमंचारी  यूनियन  ने  अन्तरिम  राहत
 दिये  जाने  के  लिए  कम्पनी  के  विरुद्ध  दिसम्बर  1987  में  एक  मुकदमा  दायर  पश्चिम  बंगाल  में

 स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  इंजीजियरी  एककों  में  लिपिकीय/पर्यवेक्षीय  स्टाफ  तथा  सभी
 जो  अन्तिम  त्रिपक्षीय  मजदूरी  समझौता  दिनांक  2-9-1983  में  शामिल  को  अन्तरिम  राहत  दिए
 जाने  के  प्रश्न  को  28-1-1988  के  त्रिपक्षीय  इन्जीनियरी  मजदूरी  समझौता  में  सुलझा  दिया  गया

 कम्पनी  को  उक्त  मुकदमें  पर  लगभग  46,000  रुपया  खर्च  करना  पड़ा  था  ।

 चूंकि  भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  का  गठन  17  1986  से  हुआ  है  ।

 इसलिए  बी०  एस०  सी०  एल०  का  कुल  कानूनी  व्यय  लगभग  2.71  लाख  रुपये  का  हुआ  है  जिसका
 बर्षवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--
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 1986-87

 (18-9-86  से  31-3-87)  83,109.00  रुपये

 1987-88 8  1,88,806.00  रुपये

 सध्य  प्रदेश  में  अमुसुचित  जातियों  को  खाना  पकाने  की  गैस  को  एजेंसियों  का  आवंटन

 5705  श्री  नन््द  लाल  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  ऐसे  कस्बों  ओर  शहरों  के  नाम  कया  हैं  जहां  गत  तीन  वर्षों  के दौरान

 अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को  खाना  पकाने  की  गैस  की  एजेंसियां  आबंटित  की  गई  हैं  ;

 अगले  दो  वर्षों  के दौरान  किन-किन  शहरों  में  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को  गैस

 एजेन्सियां  आबंटित  करने  का  विचार  है  ;  और

 अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को  खाना  पकाने  की  गैस  के  आबंटर  के  लिए  अपनाये  जा

 रहे  मानदण्डों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  रफीक  :  तेल  उद्योग
 ने  पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जाति  श्रेणी  के  दो  व्यक्तियों  को
 इटारसी  और  अशोक  नगर  में  एक-एक  पी०  जी०  वितरणशिपें  अलाट  की  हैं  ।

 1986-87  तक  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  में  तेल  उद्योग

 द्वारा  अनुसूचित  जाति  श्रेणी  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  स्थानों  पर  एल०  पी०  वितरणशिपें  खोलने  का
 का  प्रस्ताव  था  :--

 1.  जबलपुर

 2.  बिलासपुर

 3.  उज्जन

 सिगरौली

 5.  डंगरगढ़  बि

 6.  अम्बा

 7.  मंदसौर

 इंदौर

 एल०  पी०  जी०  वितरणशिपों  तथा  मोटर  स्थ्रिट/एच०  एस०  डी०  तथा  एस०  के०
 एल०  डी०  ओ०  की  डीलरशिपों  के  आबंटन  में  वाधिक  तथा  राज्यवार  आध्रार  पर  25  प्रतिशत  का
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 आरक्षण  रखा  जाता  उपयुक्तता  और  तुलनात्मक  गुण-दोष  के  आधार  पर  सम्बन्धित  तेल  चयन
 बोडं  द्वारा  पात्र  आवेदकों  वे  उम्मीदवार  शामिल  हैं  जो  उस  जिले  या  उसके  साथ  के  जिले  के
 मिवासी  जहां  डीलरशिप|वितरणशिप  स्थापित  किया  जाना  प्रस्तावित  में  स ेचयन  किया  जाता

 आयल  इंडिया  लिसिटेड  हारा  कश्ये  तेल  का  उत्पादन

 ]

 5706.  भ्री  मुरलीधर  माने  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  भनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  द्वारा  हाल  ही  में  किये  गये  अध्ययन  के  अनुसार  आयल  इंडिया
 लिमिटेड  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कच्चे  तेल  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  असफल  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है और  आयल  इंडिया  लि०  का  अपनी  योजना

 व्यय  की  राशि  का  पूर्णतया  उपयोग  करने  में  असफल  रहने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;  और

 सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि आयल

 इंडिया  लि०  द्वारा  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सके  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  रफोक  :  और

 1987-88  के  लिए  2.55  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  के  संशोधित  लक्ष्य  के  मुकाबले  आशा

 है  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  2.45  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  किया

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  योजना  परिव्यय  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  न  किए  जाने  के  मुख्य
 काएण ये  हैं  :--

 (1)  वर्ष  के  दोरान  कुछ  पूंजीगत  बैक  अप  उपस्कर  आदि  की  प्राप्ति  न  होना  ।

 (2)  ड़िलिंग  और  वर्क  ओवर  रिगों  को  प्राप्त  करते  और  चालू  करने  में  देरी  होना  तथा

 इसके  परिणामस्वरूप  ड्रिलिंग  परिव्यय  में  बचत  हुई  ।

 सरकार  द्वारा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  के  कार्य  निष्पादन  की  लगातार  समीक्षा  की  जा

 रही  कम्पनी  के  प्रबन्ध  तन््त्र  को  सुचारु  बनाने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाए  जा  रहे

 डाक  कार्यकुशलता  को  बढ़ाना

 5707.  थ्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  संचार  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  कार्यकुशलता  को  बढ़ाने  की  आवश्यकदा  है  ;

 (a)  क्या  सरकार  द्वारा  डाक  प्रशासन  के  विभिन्न  क्षेत्रों  का पता  लगाने  क ेलिए  कोई  कदम

 उठाए  गए  हैं  तथा  इनके  कायं-निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  कोई  उपाय  सुझाये  गये  हैं  ;  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 ऊर्जा  मम्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  बसन््त  :  से  इस  तथ्य  को  महेनजर  रखते

 हए  कि  डाक  क्षमता  में  आगे  सुधार  की  पर्याप्त  गुंजाइश  भारत  सरकार  ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  का
 गठन  किया  इस  विशेषज्ञ  समिति  के  विचारणीय  विषय  और  इसका  गठन  संलग्न  विवरण  में  दे  दिया
 गया  है  ।

 विवरण

 विशेषज्ञ  समिति  के  विचाराथं  विषय  इस  प्रकार  हैं  :---

 1.  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  की  ओर  से  बढ़ती  हुई  मांग  के  सन्दर्भ  में  डाक  सेवाओं  के

 काये  का  अध्ययन  करना  और  इस  तंत्र  की  प्रचालन  प्रबन्ध  और  तकनीकी  क्षमताओं

 एवं  कमजो  रियों  का  पता  लगाना  ।

 .  जनता  को  इन  सेवाओं  से  अधिक  से  अधिक  संतुष्ट  रखने  के  उद्देश्य  से इसकी

 तोमुखी  आयोजना  और  उपयुक्त  तकनीकी  परिवतंनों  से  डाक  नेटवर्क  में  दक्षता  लाने
 तथा  उसके  प्रचालन  को  लागत  प्रभावी  बनाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 कालीन  और  दीघेकालीन  उपाय  सुझाना  ।

 .  विभाग  की  वित्त  व्यवस्था  और  डाक  सेवाओं  के  मूल्य  लगाने  की  नीति  की  पुनरीक्षा
 करना  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सावंजनिक  हित  और  उपलब्ध  संसाधनों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  उचित  सुझाव  देना  ।

 (५3

 4.  कमंचारियों  में  अधिक  सन्तोष  उत्पादकता  बढ़े  और  अधिक  प्रभावकारी  तथा

 कार्य  प्रणाली  ऐसी  बन  जाये  कि वह  अधिक  कारगर  एवं  एक  व्यवसाय  के  रूप  में

 इसलिए  विभाग  की  कामिक  नीति  की  आजीविका

 वृद्धि  तथा  घरेलू  भत्ते  और  सेवानिवृत्ति  लाभों  को  नीतियों  को
 शामिल  पुनरीक्षा  करना  और  आवश्यक  परिवर्तन  कर

 भा  .  विभाग  के  मुख्यालय  सहित  इसके  संगठनात्मक  ढांचे  की  पुनरीक्षा  करना  इसमें  अन्य
 सरकारी  विभागों  और  संगठनों  के  साथ  विभाग  के  सम्बन्धों  की  पुनरीक्षा  भी  शामिल

 साथ  ही  सावंजनिक  उत्तरदायित्व  और  प्रशासन  की  कार्यकुशलता  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  उपयुक्त  सुझाव  देना  ।

 2.  विशेषज्ञ  समिति  में  निम्नलिखित  सदस्य  होंगे  :--

 1.  श्री  सेवानिवृत्त  सचिव  मन्क्रिण्डल  अध्यक्ष

 सचिवालय

 .  डा०  आर्थिक  विकास  संस्थान  दिल्ली  सदस्य

 .  श्री  निदेशक  भारतीय  लोक  प्रशासन  नई  दिल्ली  ”

 -  श्री  सेवानिवृत्त  सदस्य  डाक  सेवा  बोडड  फ

 छा

 रे

 (3

 ।

 .  डा०  अपर  इलेक्ट्रानिकी  नई  दिल्ली  ह
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 6.  श्री  अपर  श्रम  नई  दिल्ली  सदस्य

 7.  श्री  उप  डाक  सेवा  बोर्ड  सदस्य  सचिव

 हिन्दुस्तान  मशीन  ट्ह्स  लिमिटेड  को  मलयेशिया  में  प्रशिक्षण  केन्द्र  का  ठेका

 5708.  भ्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  कया  उद्योग  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  ने  मलयेशिया  में  उच्च  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना
 के  लिए  16.2  करोड़  का  ठेका  प्राप्त  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन््त्री  जे०  बेंगल  :  और  एच०  एम०  टी०  लि०
 जो  एच०  एम०  टी०  लिमिटेड  की  एक पूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनी  को  16.2  करोड़  रुपये
 की  अनुमानित  लागत  में  एक  उन्नत  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  मलयेशिया  से  एक  ठेका  मिला

 यह  केन्द्र  हाई  स्किल्ड  मेटल  विंग  ट्रेड  विशेषकर  औजार  बनाने  और  भद्योगिक  इलेक्ट्रानिक्स  में

 गहन  उत्पादन  उन्मुख  प्रशिक्षण  प्रदान  परियोजना  दो  वर्षों  में  कार्यान्वित  की  जानी  है  ।

 खादी  और  प्रामोद्योग  आयोग  के  विरद्ध  शिकायतें

 5709.  भ्री  कमल  घोधरी  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1987  से  29  1988  के  दोरान  विभिनन  क्षेत्रों  स ेखादी  और
 द्योग  आयोग  के  विश्द्ध  कितनी  और  किस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इन  शिकायतों  पर  विचार  किया  है  और  मामले  की  जांच  शुरू  कराई

 यदि  तो  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  घेंगल  :  से  इस  मंत्रालय  में  विभिन्न  क्षेत्रों  स ेतरह-तरह
 की  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  जिनका  सम्बन्ध  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग

 द्वारा  खादी  प्रमाणपत्र  देने  में  सेवा  मामलों  का  समाधान  न  किया  वित्तीय  सहायता  जारी

 करने  में  देरी  और/अथवा  अपर्याप्त  और  खादी  और  ग्र।मोद्योग  आयोग  के  स्टाक  के  विरुद्ध

 अ्रष्टाचार/भाई  जाबाद  के  आरोपों  से  सभी  शिकायतों  को  उचित  हिदायतें  देकर  खादी  और

 ग्रामोद्योग  केन्द्रीय  बम्बई  को  भेज  दी  जाती  यदि  आवश्यक  समझा  जाता  है  तो

 कुछ  मामलों  को  विस्तृत  जांच  के  लिए  सीधे  ही  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो/केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  को  भेज

 दिया  जाता  इन  अभिकरणों  की  रिपोर्टो|सिफारिशों  के  आधार  पर  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग

 को  उचित  कारंवाई  करने  हेतु  आवश्यक  हिदायतें  दी  जाती  इस  मन्त्रालय  में  शिकायतों  की  संख्या

 के  बारे  में  कोई  अलग  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 प्लास्टिक  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  कदम

 5110.  भी  उत्तमभाई  हु०  पटेल  :

 श्रीमती  पडैल  रमाबेन  रासजो  माई  मावणि  :

 क्या  उद्योग  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  प्लास्टिक  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए
 अनेक  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  प्लास्टिक  उत्पादकों  द्वारा  इससे  क्या  लाभ

 उठाए  गए  हैं  ;

 गुजरात  में  विशेषकर  आदिवासी  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंइस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 वर्ष  1985,  1986  और  1987  के  दौरान  गुजरात  और  अन्य  राज्यों  में  विभिन्न

 प्रकार  के  प्लास्टिक  का  कुल  उत्पादन  कितना  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  जे०  :  और  इनमें  प्रोसेंस्रिग  एककों  को
 कछ्चे  माल  की  उपलब्धता  को  सुविधाजनक  प्लास्टिक  उद्योगों  के  लिए  प्रशिक्षण  एवं  अन्य

 सेवाओं  के  लिए  सुविधाएं  स्थापित  जानकारी  का  प्रसार  आदि  शामिल

 प्लास्टिक  उद्योगों  की  प्रशिक्षण  सुविधाओं  एवं  अन्य  सेवाओं  की  आवश्यकताक्ों  को  पूरा
 करने  के  लिए  गुजरात  में  अहमदाबाद  में  सेन्ट्रल  इंस्टीट्यूट  आफ  प्लास्टिक  इंजीनियरिंग  एण्ड

 मद्रास  द्वारा  एक  विस्तार  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भुझ्य  प्लास्टिक-कल्चे  माल  का  कुल  उत्पादन  निम्न  प्रकार

 है  :--

 वर्ष  हजार  मी  ०

 गुजरात  में  सम्पूर्ण  भारत
 री

 1985-86  136  278

 1986-87  144
 ।

 296

 अनुमानित  150  293

 सछली  पकड़ने  वाले  पोतों  के  लिए  डोजल  तेल  का  मूल्य

 5711.  भरी  बोलत  सिह  जो  जवेजा  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मस्ती  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विशाखापत्तनम  और  अन्य  मत्स्यन  बन्दरगाहों  पर  गहरे  समुद्र  में  मछली
 पकड़ने  वाले  पोत  और  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  को  डीजल  प्रति  किलोमीटर  कितने  मूल्य  पर
 सप्लाई  किया  जा  रहा  है  ;  और

 इस  डीजल  तेल  का  अन्य  देशों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  उपमन््त्री  रफीक  :  उत्पाद  शुल्क
 में  रियायतों  क ेसाथ  डीजल  तेल  गहरे  समुद्र  में  मछलियां  पकड़ने  के  लिए  प्रयोग  की  जाने  वाली  उन
 नौकाओं  के  लिए  उपलब्ध  होता  है  जो  कुछ  शर्ते  पूरी  करती  हैं  ।  मछली  पकड़ने  के  लिए  विशाखापत्तनम
 तथा  कुछ  अन्य  बन्द  रगाहों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  शर्तों  को  पूरी  करने  वाली  नौकाओं  के  लिए  मान्य  दरें
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 कुछ  चुनीदें  देशों  में  जनवरी/फरवरी,  1987  के  दौरान  एच  एस  डी  की  खुदरा  बिक्री
 कीमतें  इस  प्रकार  हैं  :--

 देश  रुपए/लोटर

 पाकिस्तान  2.95

 श्रीलंका  3.75

 आस्ट्रेलिया  4.22

 यू०  के०  6.40

 जापान  5.74

 विवरण

 भारत  के  विभिन्न  पत्तनों  पर  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  उन  नौकाओं  के  लिए  डीजल
 हेल  की  बिक्री  कीमतें  जो  विहित  शर्तों  को  पूरी  करती  हों  ।

 +++---  का  +  जा  _  न
 पत्तन  का  नाम  उत्पाद  शुल्क  उत्पाद  शुल्क  में  50.  अन्य  स्थानीय  शुल्क

 सारी  छूट  के साथ  प्रतिशत  छूट  के  साथ
 a  ++ननन-नक  विशाखापत्तनम

 विशाखापत्तनम  2772.82  2937.82  16.69%  बिक्री  कर  अलग

 मद्रास  2807.82  2972.82  14%,  बिक्री  कर  अलग

 कोचीन  2832.82  2997.82  20%  बिक्री  कर  तथा

 20%  भतिरिक्त  कर  अलग

 मंगलोर  2962.32  3127.32  प्रवेश  कर  2%
 बिक्री  कर  18%  अलग

 बम्बई  2848.8  5  3013.85  12%  बिक्री  कर  अलग
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 मा  नव

 आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  के  बीच  संतुलन  बनाना

 5712.  भी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  दूरदर्शन  को  अनावश्यक  रूप  से  अधिक  महत्व  दिया  जा
 रहा  है  और  आकाशवाणी  की  भूमिका  को  नकारा  जा  रहा  है  जिससे  दोनों  के  बीच  एक  असंतुलन  उत्पन्न
 हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संसदोय  कार्यमंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन््त्री  एच०  के०  एल०  :

 नहीं  ।  वास्तव  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  दोनों  में  से  प्रत्येक  के  लिए
 अपने-अपने  क्षेत्रों  में  विकासात्मक  गतिविधियों  को  पूरा  करने  के  लिए  700  करोड़  रुपए  की  समान
 राशि  आबंटित  की  गई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  परामशे  कम्पनियां  खोलना

 5713.  भरी  संफुद्दीन  चौधरी  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  महत्वपूर्ण  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  ने  उच्च  प्रौद्योगिकी  विषयों  में  सहायता
 के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  परामर्श  कम्पनियां  खोलने  का  विरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उनकी  आपत्ति  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्कृष्ट  उचद्योगपतियों  को  पुरस्कार

 5714.  भी  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  देश  में  उत्कृष्ट  उद्योगपतियों  को  पुरस्कार  देती
 और  +

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  ओर  भारत  सरकार  ने  निम्नलिखित
 राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्रारम्भ  किए  हैं  :--

 (1)  1983  से  उत्कृष्ट  लघु  उद्यमियों  के  लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार  ;  और

 (2)  1986  से  लघु  क्षेत्र  में  गुणवत्ता  वाले  उत्पादों  के  लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार  ।
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 जज  ७. इसके  अतिरिक्त  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  के  लिए  विशेष  मान्यता  पुरस्कार  भी  प्रारम्भ
 किए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  ने  भी  उद्योग  और  कृषि  के  लिए  उत्पादकता  पुरस्कार  प्रारम्भ
 किए  हैं  ताकि  अलग-अलग  उद्यमों[संगठनों  द्वारा  उत्पादकता  में  किए  गए  निरन्तर  उच्च  सुधार  को
 मान्यता  देकर  उद्यम  स्तर  पर  उत्पादकता  सुधार  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  ।

 कि

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  विद्युत  वित्त  निगम  और  मारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड
 में  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निवेशक  के  पदों  को  भरा  जाना

 ]

 5715.  श्री  गवाधर  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  विद्युत  वित्त  निगम  और  भारत  कोकिंग  कोल
 में  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  के  पदों  को  भर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कब  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  से

 विद्युत  वित्त  निगम  और  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  के  दोनों  पदों  को
 14  1988  को  भर  लिया  गया  है  ।  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  अध्यक्ष  तथा  प्रबन्ध  निदेशक

 के  पद  को  भरने  सम्बन्धी  कार्यवाही  सावंजनिक  उद्यम  चयन  बोड  के  साथ  परामर्श  करके  की  जा  रही

 रथ  यात्रा  उत्सव  का  दूरदर्शन  पर  सोधा  प्रसारण

 5716.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुरी  में  वष  1988  में  होने  वाले  रथ  यात्रा  उत्सव  के  सीधे  प्रसारण  के

 लिए  कार्यवाही  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मन््त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  एल०  के०  एल०  :

 और  नहीं  ।  दूरदशंन  पर  बाद  में  टेलीकास्ट  किए  जाने  के  लिए  रथ  याद्रा  की  एक
 टी०  बी०  रिपोर्ट  तैयार  की

 लिपिक  संवर्ग  में  सामान्य  कोटे  की  रिक्तितयों  पर  विभागेसर

 कर्मचारियों  को  नियुक्त  करना

 5717.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  विभागेत्तर  कर्मचारियों  को  जिन्होंने  एक  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  लिपिक
 संवर्ग  की  विभागीय  परीक्षा  के  जरिए  सामान्य  कोटे  की  रिक्तियों  पर  नियुक्ति  करने  की  व्यवस्था  है  ;
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 यदि  तो  इस  समय  ऐसी  कितनी  रिकक्तयां
 हैं

 तथा  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के
 दौरान  और  चालू  वर्ष  में  इन  रिक्तियों  पर  कितने  विभागेत्तर  कमंचारियों  की  नियुक्षित  की  गई  है  ;

 क्या  सरकार  का  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  पदों  को  विभागेत्तर  कर्मचारियों  से  भरने  का

 है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मार्गनिर्देश  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तया  संचार  भन्त्री  वसन््त  :  जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 उपर्यकत  भाग  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इन्जी  नियरिग  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  लिसिटेड  में  अध्यक्ष  एवं
 प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्तित

 5718.  श्री  सोमजोभाई  डामर  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इंडिया  लिमिटेड
 के  पुनगंठन  के  बारे  में  |  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3660  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इंडिया  लिमिटेड  के  लिए  एक  नियमित्त  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध
 निदेशक  के  चयन  की  प्रक्रिया  पूरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 नए  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  कब  तक  कर  दी  जाएगी  ?

 उद्योग  सन्त्रा
 लय

 में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :

 नहीं

 ओर  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  के  चयन  और  नियुक्ति  में  विभिन्न  एजेन्सियों  के
 परामशे  और  स्वीकृति  की  आवश्यकता  होती  है  ।  चुने  गए  व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  से  पहले  अभी  कुछ
 और  समय  लगने  की  आशा

 कोयला  उद्योग  का  आधुनिकोकरण

 5719.  भ्री  के०  रामचन््र  रेह्ी  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयला  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  पर  अब  तक  कुल  कितनी
 राशि  खर्च  की  गई  ;

 क्या  इस  राशि  का  पूरा  उपयोग  किया  गया  है  ;

 im)  तत्सम्बन्धी  अप्रयुक्त  क्षमता  कितनी  है  ;
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 क्या  यह  कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  के लिए  जिम्मेदार  और

 (४)  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मनत्रो  सो०  के०  जाफर  :  से
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोयला  उद्योग  के  विकास  पर  किए  गए  वरंवार  योजना

 परिव्यय  और  वास्तविक  व्यय  का  ब्यौरा  निम्नवत  है  :--

 रुपए

 वर्ष  योजना  परिव्यय  व्यय
 रख  ़्ऱ़

 1986-87  1367.14 /  1349.14

 1987-88  1403.32  ढ़  1251.03

 तक
 तक

 उपरोक्त  आंकड़ों  से  यह  पता  चला  है  कि  परिव्यय  को  काफी  हद  तक  पूरी  तरह  उपयोग  में  लाया  गया

 कोयले  के  मूल्य  में  समय-समय  पर  संशोधन  किया  जाता  है  तथा  ऐसा  करते  समय  न  केवल
 कोयले  की  उत्पादन  लागत  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  बल्कि  अन्य  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है
 जिसमें  इस्पात  का  बिजली  का  आदि  ज॑से  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  क ेकार्यकलापों  पर  पड़ने
 वाले  प्रभाव  के  साथ-साथ  अथ  व्यवस्था  पर  समग्र  रूप  से  पड़ने  वाला  प्रभाव  भी  शामिल  कोयले  की
 उत्पादन  लागत  में  बुद्धि  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  विकास  के  लिए  आवश्यक  ऊंची  उत्पादन  लागत  के
 कारण  अपरिहायं  होती  है  जो  कोयले  के  मूल्य  में  पूर्णतः  प्रतिबिम्बित  नहीं  होती  तथा  जिसमें  फिलहाल
 उत्पादन  लागत  कवर  नहीं  हो  पाती

 कोयले  की  उत्पादन  लागत  में  कमी  लगाने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  यह
 प्रयास  हैं--संचालन  की  दक्षता  में  सुधार  प्रशासनिक  व्यय  में  कमी  जन  और  मशीनरी  का

 बेहतर  उपयोग  करके  और  बेहतर  प्रबन्ध  नीतियों  तथा  प्रौद्योगिकी  की  शुरूआत  करने  के  द्वारा  ।

 ओऔद्योगिक  लाइसेंस  जारो  करना

 5720.  भ्री  राम  भगत  क्या  उद्योग  मन््त्री  दस  शीष॑स्थ  औद्योगिक  को

 औद्योगिक  लाइसेंस  के  बारे  में  23  1988  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ।  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  खाद्य  और  इस्पात  का  निर्माण  करने  के  लिए
 मैससं  आई०  टी०  सी०  मैससे  श्लियंस  लिमिटेड  और  बिरला  उद्योग  समूह  को  कोई

 लाइसेंस  जारी  किए  गए  ;  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  और  वनस्पति  वस्त्र  और  इस्पात

 बनाने  के  लिए  कैलेण्डर  वर्ष  1986  और  1987  के  दौरान  बिरला  समूह  के  मैससे  आई०  टी०  सी

 और  मैससे  रिलायन्स  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  से  सम्बन्धित  किसी  भी  कम्पनी  को  कोई  औद्योगिक

 लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  था  |  किन्तु  इस  अवधि  में  मैससं  हिन्दुस्तान  कारपोरेशन  लिमिटेड

 समूह  से  को  तार  एक्सट जन  रोल्ड  उत्पाद  ओर  कन्टेनर  शी्टे  बनाने  हेतु  उत्तर  प्रदेश  के

 मिर्जापुर  जिले  में  रेणुकोट  स्थित  उनके  विद्यमान  एकक  का
 पर्याप्त  विस्तार  करने  हेतु  एक  औद्योगिक

 लाइसेंस  दिया  गया

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  हारा  सावंजनिक  ऋण  लेसा

 5721.  भ्री  ई०  अय्यप्  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  क ेसभी  उपक्रमों  पर  कितना  ऋण  है  तथा  उनका  सावधि  जमा  कितना  है  ;

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  प्रतिवर्ष  सावंजनिक  ऋणों  तथा  सावधि  जमा  पर  कितना

 ब्याज  देय  होता  और

 मरकारी  क्षेत्र  के  कितने  उपक्रमों  न ेसावधि  जमा  आदि  के  कारण  सावंजनिक  ऋण  नहीं
 लिए  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  वेंगल  :  31-3-198
 '  को  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी

 क्रमों  ढ्वारा  लिए  गए  कुल  ऋण  सावधि  जमा  राशि  सहित  लगभग  41,844  करोड़  रुपए  है  जिसमें  बीमा

 कम्पनियां  तथा  वित्तीय  संस्थाएं  शामिल  नहीं  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  लिए  गए  सभी  ऋणों  पर  1986-87  में  उपाजित  कुल
 व्याज  जैसाकि  उनके  लाभ/हानि  लेखों  में  दिखाया  गया  लगभग  3,4  करोड़  रुपये  था  ।

 31-3-1987  को  सरकारी  क्षेत्र  के  200  उपक्रमों  ने  सावधि  जमा  के  रूप  में  कोई  ऋण

 नहीं  लिए

 गिड्ली  कोयला  धोवनशाला  के  श्रमिकों  को  अन्तरिम  राहुत

 5722.  श्री  बसुदेव  आचाये  :  क्या  ऊर्जा  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  की  गिड्डी  कोयला  धोवनशाला  के  पौंडਂ  के
 श्रमिक  अन्तरिम  राहत  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ;  हे

 क्या  सरकार  का  इस  लाभ  को  कोल  इण्डिया  लि०  की  अन्य  घोवनशालाओं  के
 पौंडਂ  के  श्रमिकों  तक  पहुंचाने  का  विच।र  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सो०  के०  जाफर  :  संद्रल
 कोलफील्ड्स  लि०  की  गिड्डी  कोयला  वाशरी  के  पौंडਂ  में  कार्यरत  कामगारों  का  सम्बन्ध  ठेकेदारों
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 द्वारा  नियोजित  कामगारों  से  है  ।  अतः  उन्हें  कम्पनी  द्वारा  अन्तरिम  सहायता  का  भुगतान  करने  का  प्रश्न
 ही  नहीं  उठता  ।

 (a)  और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सीमावतों  क्षेत्रों  मे ंउच्च  शक्ति  के  ट्रांसमोटर  लगाना

 5723.  श्रीमती  डी०  के०  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मनन््त्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंउच्च  शक्ति  के

 ट्रांसमीटर  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन््त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन््त्री  एच०  के०  एल०  :

 हां  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 पूंछ  तथा  सिलचर  में  अब  तक  स्थापित  किए  गए  उच्च  शक्षित  के  ट्रांसमीटरों  के
 सातवीं  योजनਂ  में  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  शिलांग
 तथा  राजस्थान  में  बाड़मेर  तथा  गुजरात  में  सिक्किम  में  पंजाब
 में  जम्मू  व  कश्मीर  में  तमिलनाडु  में  बिहार  में  कटिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में
 बरेली  में  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करने  की  स्कीमें  भी  शामिल  हैं  ।

 लघु  ओर  क्षुटीर  उद्योगों  का  विकास

 5724.  प्रो०  चन्द्र  भानु  वेवी  :  क्या  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  लघु  और  कुटीर  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ;

 इस  समय  इनसे  कुल  कितनी  जनसंख्या  लाभान्वित  हो  रही  है  और  इन  उद्योगों  से
 सरकार  को  कुल  कितनी  आय  प्राप्त  हो  रही  है  ;

 बिहार  के  बेगुसराय  जिले  में  कुल  कितने  लघु  और  कुटीर  उद्योगों  को  रुग्ण  होने  से

 बचाया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  का  रुर्ण  लघु  और  कुटीर  उद्योगों  को  पुनर्स्थापित  करने  के  लिए  कुछ
 कारी  समितियों  की  स्थापना  करने  का  विचार  है  :  और

 (€)  यदि  तो  ये  सहकारी  समितियां  कब  तक  स्थापित  की  जाएंगी  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  वेंगल  :  दूर  दराज  के  लघु  व  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  में  उद्योगों

 का  संवर्धन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  तथापि  केन्द्र  उनके  प्रयासों  में  मदद  करता

 लघु  व  कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अनेक  महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  गए  लघु
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 उद्योग  क्षेत्र  में  आधुनिकीकरण  को  सुगम  बनाने  तथा  तीम्  विकास  करने  के  लिए  लघु  एककों  के  सम्बन्ध
 में  निवेश  व  मशीनरी  की  अधिकतम  सीमा  1985  में  20  लाख  रु०  से  बढ़ाकर  35  लाख
 २०  कर  दी  गई  थी  तथा  सहायक  एककों  के  सम्बन्ध  में  यह  सीमा  25  लाख  रु०  से  बढ़ाकर  45  लाख
 रु०  कर  दी  गयी  थी  ।  इन  उद्योगों  को  दिए  गए  प्रोत्साहनों  तथा  रियायतों  में  विनिदिष्ट  उत्पादन  के

 सरकारी  भंडार  क्रय  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लघु  क्षेत्र  से  ही  अनिवायं/आंशिक  रूप  से  खरीदारी  के

 लिए  चुनिदा  वस्तुओं  का  उदार  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता  की  किराया-खरीद  तथा

 उत्पादन-शुल्क  में  रियायत  के  आधार  पर  मशीनों  की  व्यवस्था  करना  शामिल  लघु  औद्योगिक

 एककों  के  आधुनिकीक रण  तथा  पुनःस्थापना  हेतु  सहायता  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  1986  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  डी०  बी०  में  एक  लघु  उद्योग
 विकास  निधि  आई०  डो०  की  स्थापना  की  गई  थी  1987  में  भारत  सरकार  ने

 एक  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  शुरू  की  जिसका  उद्देश्य  ऐसे  बहुत  छोटे  तथा  लघु  औद्योगिक  एककों  को

 इक्विटी  सहायता  के  रूप  में  सहारा  देना  है  जो  कि  विनिर्माणकारी  कार्यों  में  लगे  हुए  इस  निधि  के

 लिए  भारत  सरकार  ने  5  करोड़  रु०  तथा  इतनी  ही  राशि  आई०डी०बी  ०आई०  द्वारा  उपलब्ध  कराई
 गई  है  ।  यह  योजना  आई०  डी०  बी०  आई०  द्वारा  उपलब्ध  करायी  गई  यह  योजना  आई०  डी०
 बी०  आई  ०  द्वारा  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  माध्यम  से  नियन्त्रित  की  जाती  है  जो  सहायता  की  मंजूरी  तथा
 वितरण  के  मामले  में  आई०  डी०  बी०  आई०  के  एजेंटों  के  रूप  में  कार्य

 उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  के  विकास  हेतु  सहकारिताकरण  योजना  के  अन्तगत  वित्तीय

 सहायता  देना  तथा  कयर  धागों  व  कयर  उत्पादों  कयर  के  की  बिक्री  पर  छूट  देना
 उन  उपायों  में  से  हैं  जिन्हें  खादी  तथा  कयर  उत्पादों  आदि  के  संवर्धन  के  लिए  किया  गया

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ग्यारहवें  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्मोत्सव  के  आयोजन  पर  राष्ट्रीय
 फिल्म  विकास  मिगम  को  हुआ  घाटा

 ]

 5725.  भी  वी०  भरीनिवास  प्रसाद  :

 भी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  अपनी  वार्थिक॑  रिपोर्ट  में  बताया  है  कि सरकार
 को  नई  दिल्ली  में  ग्यारहवें  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्मोत्सव  के आयोजन  पर  निगम  को  हुए  66.94

 ख  रुपये  के  घाटे  की  पूति  करनी  चाहिए  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  किन  कारणों  से  यह  घाटा  हुआ  और  भविष्य  में  घाटा
 की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 हट
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 संसवीय  कार्य  मन््त्रो  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन््त्री  एल०  के०  एल०  :

 हां  ।

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  के  आयोजन  की  प्रक्ृति  प्रोत्साहन  सम्बन्धी
 होने  के  कारण  इनके  बराबरी  पर  समाप्त  होने  की  अपेक्षा  नहीं  होती  ।  निगम  कुल  मिलाकर  लाभ  में
 निगम  के  कुल  मिलाकर  घाटे  में  होने  की  स्थिति  में  सरकार  प्रतिपूर्ति  क ेलिए  विचार

 उत्तर  प्रवेश  में  रेडियो  केन्द्र  स्थापित  करना

 5726.  भ्री  निर्मेल  खत्री  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्र  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  किन-किन  शहरों  में  नये  रेडियो  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  विचार  है  ;

 फैजाबाद  में  रेडियो  केन्द्र  स्थापित  करने  के  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  ह ैओर  यह  कब  तक

 पूरा  हो  जाएगा  ;

 क्या  इस  रेडियो  केन्द्र  को  नये  भवन  के  निर्माण  किए  जाने  तक  किराये  के  मकान  में
 स्थापित  करने  के  लिए  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ; और

 यदि  तो  हस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संसवीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :

 1988-89  9  के  दौरान  आगरा  में  ।0  किलोवाट  मीडियम  बेव  टाइप  |

 संग्रहण  सुविधाओं  तथा  स्टाफ  क्वार्टरों  क ेसाथ  एक  नया  रेडियो  स्टेशन  चालू  करने  की  परिकल्पना

 फैजाबाद  में  प्रस्तावित  रेडियो  स्टेशन  के  लिए  स्थल  को  कब्जे  में  ल ेलिया  गया  भवन
 के  निर्माण  के  लिए  नक्शा  स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  तथा  प्रारम्भिक  प्राककलन  तैयार  किए  जा  रहे

 ट्रांसमीटर  तथा  स्टूडियो  उपकरण  प्राप्त  करने  के  लिए  आड्ंर  पहले  ही  दिए  जा  चुके  फंजाबाद  में

 प्रस्तावित  रेडियो  स्टेशन  के  चालू  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  चालू  कर  दिए  जाने  की  परिकल्पना

 हां  ।

 क्योंकि  फंजाबाद  में  स्थायी  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  की  स्कीम  को  कार्यान्वित  करने

 का  काम  प्रगति  पर  है  और  परियोजना  को  योजना  अवधि  में  चालू  करने  के  लिए  तैयार  कर  देने  की

 परिकल्पना  इसलिए  स्थायी  स्टूडियो  तथा  ट्रांसमीटर  को  इसके  अपने  भवन  में  लगाने  का  निर्णय

 लिया  गया

 भारतोय  फिल्मों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पुरस्कार

 ]

 5727.  भरी  भव्श्वर  तांती  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  गत  वर्ष  किन््हीं  भारतीय  फिल्मों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्राप्त  किए  ;  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  सन््त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मम्त्री  एच०  के०  एल०
 और  1987  के  भारतीय  फिल्मों  ने  अनेक  अन्तर्राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्राप्त  किए  जिनका
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 फिल्म  समारोह  फिल्म  का  नाम  पुरस्कार  का  ब्यौरा

 का  नाम  .

 1  2  3

 फीचर  फिल्म

 1.  रेड  क्रास  और  स्वास्थ्य  फिल्म  पार  एफ»  आई०  पी०  आर०»  ई०

 एस०  सी०  आई०  पुरस्कार
 बुल्गारिया

 2.  प्रथम  प्योगयांग  फिल्म  पंचारिन  सर्वोत्तम  अभिनेत्री
 उत्तर  कोरिया

 3.  दमस्कस  फिल्म  समारोह  भादमी  और  सर्वोत्तम  अभिनेत्री

 औरत  मोहूवा  राय

 4.  हवाई  फिल्म  मिर्च  मसाला  ईस्ट-वेस्ट  सैंटर  का  1987

 यू०  एस०  ए०  के  लिए  सर्वोत्तम  फिल्म

 पुरस्कार

 डाकुमेंट्री  फिल्में/स्पूज  मेगजीने

 1.  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  हाई  एडवेंचर  सिल्वर  कप

 फिल्म  आन  व्हाइट

 इटली  वाटसे

 2.  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  ड्राट  स्टोरी
 ,

 ब्रोन्ज  ट्राफी
 सिनेमा  समारोह
 स्पेन

 3.  अन्तर्राष्ट्रीय  स्विसेज  सिल्वर  बंच
 राम  फिल्म  समारोह  आफ  टीज

 पुतंगाल
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 4.  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  फिल्म
 1987  निद्रा

 चैकोस्लोवाकिया

 .  शिकागो  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल
 फिल्म  1987

 .  शिकागो  अस्तर्राष्ट्रीय  बाल
 फिल्म  1987

 .  टेंकफिल्स  87

 चैकोसलोवाकिया

 «  द्वितीय  लास  एंजेल्स

 अन्तर्राष्ट्रीय  कार्टून  समारोह

 .  लास  एंजेल्स

 अन्तर्राष्ट्रीय  कार्टू्न  समारोह

 अंगोरा  फार
 ऊल

 ए०  बी०  सी  ०

 दि  बैलून

 अंटाकं  टिका-ए

 कंटीन्यूइंग
 1३1९.  ९६

 दि  बेलन

 दि  फोर  स्टेप्स

 लिखित  उत्तर

 किस्टलेंटग्लास  बेस

 सावंजनिक  सेवाओं  की
 घोषणा  के  विशिष्ट

 हरणों  के  रूप  में  जूरी  का
 मेरिट  पुरस्कार  ।

 सावंजनिक  सेवाओं  की
 घोषणा  के  विशिष्ट

 हरणों  के  रूप  में  ज्री  का
 मेरिट  पुरस्कार  ।

 डिप्लोमा
 शिपेशन

 आफ

 सर्टिफिकेशन  आफ

 सिपेशन

 सर्टीफिकेशन  आफ
 सिपेशन

 भारतीय  गंस  प्राधिकरण  लिमिटेड  हारा  प्राकृतिक  गंस  का  विषणन

 5728.  श्री  एच ०  ए०

 श्री  पशवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :

 श्री  श्रीवल्लभ  पाणिप्रही  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  प्राकृतिक  गेस  के

 वहन  और  विपणन  की  जिम्मेदारी  सौंपने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  कया  कारण  हैं  ;  और

 अन्य  तेल  कम्पनियों  ने  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  उपसन््त्री  रफोक  :  से

 प्राकृतिक  गैस  के  संसाधन  विपणन  और  परिबहन  की  जिम्मेदारी  गैस  अथारिटी  आफ  इण्डिया  को  कई
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 चरणों  में  सौंपने  का  प्रस्ताव  वह  पहले
 ही

 एच०  बी०  जे०  गैस  पाइप  लाइन  परियोजना  का
 क्रियान्वयन  कर  रही  है  तथा  बिजयपूर  में  नेशनल  फर्टीलाइजस  लि०  एफ०  के  उवंरक
 संयंत्र  तथा  इफ्को  के औनला  स्थित  उवेरक  संयंत्र  को  गैस  की  सप्लाई  कर  रह  रही  बैस  पाइपलाइन
 के  साथ  अन्य  उपभोक्ताओं  को  भी  गैस  की  सप्लाई  की

 केरल  में  बिजली  का  उत्पादन

 5729.  भ्री  बो०  एस०  विजय  राघवन  :

 ओर  मुकुल  वासनिक  :

 क्या  ऊर्जा  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  इस  समय  बिजली  का  कुल  उत्पादन  कितना  है  ;

 क्या  यह  निर्धारित  लक्ष्य  स ेकम  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  भन्त्री  सुशीला  :  और
 1987  से  1988  के  दौरान  केरल  में  ऊर्जा  का  उत्पादन  लगभग  3701  मिलियन

 यूनिट  तथा  इसकी  तुलना  में  लक्ष्य  लगभग  4505  मिलियन  यूनिट  का

 चूंकि  केरल  में  केवल  जल  विद्युत  का  ही  उत्पादन  किया  जाता  है  इसलिए  वास्तविक  विद्युत
 उत्पादन  मुख्य  रूप  से  जलाशयों  में  जल  के  स्तर  पर  निभेर  करता  विद्युत  की  कमी  को  दूर  करने  के

 लिए  जहां  तक  सम्भव  होता  है  दक्षिणी  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  केन्द्रों  से केरल  की  सहायता  की  गई  इसके
 अतिरिक्त  विद्यत  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  कै लिए  किए  जा  रहे  अन्य  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :  नई
 क्षमता  को  शीघ्र  चालू  पारेषण  और  वितरण  हानियों  को  कम  करना

 शरण  उद्योग

 5730.  भ्री  बज  मोहन  महन्ती  :  क्या  उद्योग  सनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  के  अन्त  तक  गैर-स रका  री  स्वामित्व  के  अन्तगंत  रुग्ण  उद्योगों  की  संख्या
 कितनी  थी  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  गैर  सरकारी  स्वामित्व  के  कितने  रुण्ण  उद्योगों  को  अपने
 नियंत्रणाधीन  लिया  है  ?  ई

 धोग  भन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०
 देश  में  बैंकों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  रुण्ण  औद्योगिक  एककों  के  आंकड़े  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 अपनाई  गई  रुरणता  की  परिभाषा  के  अनुसार  उकत्र  किए  जाते  नवीनतम  आंकड़े  1986
 तक  ही  उपलब्ध  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के  1986  के
 अन्त  तक  रुर्ण  औद्योगिक  एककों  की  कुल  संझ्या  निम्न  प्रकार  है  :---
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 रुण्ण  बड़े  एककों  की  रुग्ण  मंझौले  एककों  रुरण  लघु  उद्योग

 संख्या  की  संख्या  एककों  की  संख्या

 71%  1250  145776

 8  रुग्ण  औद्योगिक  जिनका  उद्योग  तथा
 1951  के  अन्तगंत  हाथ  में  लिया  गया  का  प्रबन्ध  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा

 बंगलौर  स्थित  एपिस्टेंट  डायरेक्टर  आफ  दृण्डह्ट्रियल  कार्टिजेंसी
 के  कार्यालय  का  पुनः  खोला  जाता

 5731.  भ्री  बो०  एस०  कृष्ण  कया  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलोर  स्थित  एसिस्टेंट  डायरेक्टर  आफ  हइंडस्ट्रियल  काटिजेंसी  का  कार्यालय  इस
 समय  बन्द  है  ;

 यदि  तो  यह  कब  बन्द  किया  गया  और  इसको  बन्द  करने  का  क्या  कारण  है  ;  भौर

 क्या  सरकार  का  कार्यालय  को  पुनः  खोलने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :
 जी

 भौद्योगिक  आकस्मिकता  का  महानिदेशालय  के  कार्यों  की  समीक्षा  के  पश्चात  बंगलौर
 स्थित  भौद्योगिक  आकस्मिकता  के  सहायक  निदेशक  के  कार्यालय  को  31-3-1986  से  बन्द  कर  दिया
 गया  क्योंकि  इस  समीक्षा  से  यह  पता  लगा  था  कि  इसके  ऐसे  परस्परब्यापी  काये  थे  जो  कि  सरकार
 के  अन्य  अभिक  रणों|विभागों  आदि  द्वारा  किए  जा  रहे  थे  ।

 नहीं  ।

 गए  ताप  बिजली  संयंत्रों  की  स्थापना

 5732.  प्रो०  निर्मला  कुमारो  शक्तावत  :  कया  ऊर्जा  भनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिजली  की  कमी  पूरी  करने  की  दृष्टि  से  ताप  पवन  परमाणु  और

 सौर  ऊर्जा  और  ज्वारीय  ऊर्जा  से  पृथक-पृथक  कितने  मेगावाट  बिजली  उत्पन्न  की  जा  रही  है  ;

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  ताप  बिजली  को  सबसे  बढ़िया  बिजली  मानते  हुए  उन

 स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ताप  बिजली  संयंत्र  स्थापित  किए  जाएंगे  ;

 राजस्थान  में  कोटा  के  अतिरिक्त  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  राज्य  में  बिजली  की

 कमी  पूरा  करने  के  लिए  ताप  बिजली  संयंत्र  लगाए  जाएंगे  ;  और
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 क्या  सरकार  का  राजस्थान  के  चित्तोड़गढ़  जिले  में  नये  ताप  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने
 का  बिचार

 ऊर्जा  भम्त्रालय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  देश
 1987  से  1988  के  दौरान  ताप  जल  विद्युत  तथा  न्यूबलीय  स्रोतों  से  निम्नानुसार

 श्रेणीवार  ऊर्जा  का  उत्पादन  किया  गया  था  :--

 ताप  विद्युत  149350

 न्यूकलीय  5029

 जल  विद्युत  47374

 जोड़  201753

 ज्वारीय  स्रोतों  से  हस  समय  विद्युत  का  उत्पादन  नहीं  किया  जा  रहा  पवन  ऊर्जा  तथा  सौर
 ऊर्जा  से  उत्पादित  ऊर्जा  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ताप  विद्युत  यूनिटें  जिनको  1988-89  के  दौरान  चालू  किए  जाने  की  संभावना
 उनके  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 कोटा  के  अतिरिक्त  राजस्थान  में  जिन  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  को  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  उनका  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 स्थान/स्थल  का  नाम क्रम  सं  ०  क्षमता

 राज्य  क्षेत्र

 1.  रामगढ़  गैस  टर्बाइन  1x3

 2.  पलाना  लिग्नाइट  ता०वि०  केन्द्र  2x

 केन्द्रोय  क्षेत्र

 3.  अन््टा  में  गेस  पर  भाधारित  संयुक्त  3x
 साइकल  गैस  टर्बाइन  संयंत्र  कोटा  )  न
 रा०ता०  वि०  निगम  ई॒  1x  130

 नई  ताप  विद्युत  स्कीमें  जिनकी  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  जांच  की  जा  रही  है  :--

 1.  सूरतगढ़  ता०  वि०  केन्द्र  22210

 2.  बीरसिंह  पुर  लिग्नाइट  ता०  वि०  केन्द्र  2%  120
 नेवेली  लिग्नाइट  निगम

 खान ्््््््घणणैधैौै॒ाौू"््॑
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 ना  +  _

 चिक्तोड़गढ़  में  ताप  विद्युत  केन्द्र  (2  x  210  +  (1  x  210
 पित  करने  के  लिए  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोडं  से  1984  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।  इसका

 मूल्यांकन  करने  के  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  बोढं  को  और  अन्वेषण  सम्बन्धी  का  करने  तथा
 भावश्यक  निवेशों  को  सुनिश्चित  करते  हुए  परियोजना  रिपोर्ट  में  संशोधन  करने  की  सलाह  दी
 राजस्थान  राज्य  बिजली  बोड  से  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 विवरण

 ताप  विद्युत  यूनिटें  जिनको  1987-88  के  वोरान  चालू  किए  जाने  को  संभावना  है

 परियोजना  का  नाम  राज्य  संख्या  तथा  कुल  क्षमता  चालू  करने
 संगठन  यूनिट  का  का काये  क्रम

 आकार

 ]  2  3  4  5

 उत्तरी  क्षेत्र  1,752.5  मे०  बा०

 राज्य  क्षेत्र

 1.  पानीपत  हरियाणा  19८ 710  210.0  2/89

 2.  रोपड़  विस्तार  पंजाब  12210  210.0  12/88

 3.  कोटा  विस्तार  राजस्थान  1x  210  210.0  10/88  8

 4.  टांडा  उत्तर  प्रदेश  tX110  110.0  12/88

 5.  ऊंचाहार  उत्तर  प्रदेश  12210  210.0  6/88

 6.  ऊंचाहार  उत्तर  प्रदेश  12210  210.0  12/88

 7.  राजघाट  डेसु  1X67-5  67.5  12/88

 8.  पामपोर  में  गैस  टर्बाइन  जम्मू  और  1x25  2८  25  25.0  12/88
 कश्मीर

 उप-जोड़  "1252.5  मे०  वा०

 पश्चिसी  क्षेत्र  1,240  म े०  बा०

 राज्य  क्षेत्र

 1.  साबरमती  19110  110  11/89
 गुजरात
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 है 4

 2.  खापरखेड़ा

 केस्त्रीय  क्षेत्र

 3.  कोरबा

 बल  .  विध्याचल

 8  «  विध्याचल

 वक्षिण  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 1.  मंत्तूर

 केस्त्रीय  क्षेत्र

 2.  रामागुंडम

 पूर्व  क्षेत्र

 केस्द्रोय  क्षेत्र

 1.  मैथान  गैस  टर्बाइन

 2

 महाराष्ट्र

 तमिलनाडु

 उतर  पूर्वी  क्षेत्र

 राज्य  क्षेत्र

 1.  चन्द्रपुर

 80

 असम

 5  1988

 3  4  5

 12210  210  2/89

 उप-जोड़  320  मेगावाट

 1 x  500  500  3/89

 1x  210  210  7/88

 1x 210  210  12/88

 उप-जोड़  920  मेगाबाट

 710  मेगावाट

 1> 210  210  1/89

 1X  500  500  7/88

 90  मेगावाट

 1X  30  30  7/88

 1x  30  30  8|88

 ix 30  30  8|88

 उप-जोड़  90  मेगावाट

 30  मेगावाट

 1X30  30  80  मेगावाट  8/68
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 आविवासियों  के  सांस्कृतिक  समारोहों  का  दूरदर्शन/आकाशवाणी  से  प्रसारण

 ]

 5733.  ञऔरी  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 65
 किः

 कया  सरकार  आदिवासियों  के  उत्सवों  और  समारोहों  को  दूरदश्शन  और
 वाणी  से  प्रसारित  करती  है  ;

 वर्ष  1987  के  दोरान  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  के  आदिवासियों  से  कितने  मेलों  और
 उत्सवों  का  प्रसारण  किया  गया  ;  और

 दूररशंन  और  आकाशवाणी  पर  आदिवासी  संस्कृति  के  लिए  अधिक  समय  देने  हेतु  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रो  एच०  के०  एल०  :

 हाँ  ।

 दूरदर्शन  ने  1987  के  दौरान  आदिव!सी  मेलों  तथा  उत्सवों  पर  93  कार्यक्रम  टेलीकास्ट
 किए  ।

 आकाशवाणी  केन्द्रों  द्वारा  इस  विषय  पर  प्रसारित  बड़ी  संख्या  में  कार्यक्रमों  को  देखते  सूचना
 को  केन्द्रित  रूप  से  संकलित  रखना  संभव  नहीं  दिल्ली  से  प्रसारित  राष्ट्रीय  नेटवर्क  में  |  987
 के  दौरान  आदिवासी  उनकी  आदि  पर  रूपक  तथा  संगीत  के  17  कायंक्रम  प्रसारित

 किए  गए  ।

 यह  एक  सतत्  प्रयास  है  और  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  दोनों  आदिवासी  संस्कृति  तथा

 समारोहों  का  प्रसारण/टेलीकास्ट  करने  क ेलिए  अधिकतम  संभव  समय  पहले  ही  दे  रहे  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  और  सीहोर  जिलों  में  सावंजनिक  टेलोफोन

 5734.  भी  प्रताप  भानु  छार्मा  :  क्या  संचार  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  और  सीहोर  जिलों  के  उन  ग्राम  पंचायतों  के नाम  और

 संध्या  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  पर  सार्वजनिक  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  है  ;

 कया  ये  ग्रामीण  सावंजनिक  टेलीफोन  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ;  ओर

 गांव  थालों  की  इस  सुविधा  के  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मनत्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 (a)  जी

 ग्रामीणों  की  प्रतिक्रिया  उत्साहवर्धंक  रही  है  ।
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 नी  अं

 विवरण

 मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  और  सिहोर  जिलों  में  पी०  सी०  ओ०  सुविधा  वाले  ग्राम
 पंचायतों  के  नाम  तथा  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 विविशा  जिला

 1.  देवजज्री  2.  सौकलखेड़ा  3.  सतपुड़ा  अहमदपुर  4.  पिपीवा  खेड़ा  5.  खामलेड़ा
 6.  चिरखेडी  7.  लसकरपुर  8.  हेन्सस  9.  थाप  10.  अहमदपुर  11.  सोजना  12.  अटारी  लेडजीड़ा
 13.  सिहोद  14.  झारसपुर  15.  मसूदपुर  16.  बिलीसना  17.  18.  जबाई
 19.  कुल्हाड़  सरेठ  20.  भिदवांसन  21.  टिओनिया  22.  घटेरा  23.  नतेरन  24.  जोहाद  25.  फुफेर
 26.  माहू  27.  अन्चाड़े  28.  डेराबाई  29.  रोशनपिपारिया  30.  लयाड़ा  31.  भालबीमाड़ा
 32.  पथयेरी  33.  उनारसितल  34.  परसोड़ा  35.  चटेली  36.  सियालपुर  37.  दिपनखेड़ा
 38.  भारिया  39.  मितलसर।य  49.  उनारसिकाला  41.  हहेटी  42.  अनानसपुर  43.  मुरातिया
 44.  मुड़वास  45.  रसोलीसाहू

 जिला  रायसेन

 1.  बल्खेड़ी  2.  परवारिया  3.  पेमीठ  4.  डाबरा  इस्मालिया  5.  खेपनी  6.  चिकलोड

 7.  स्वेसनी  8.  वनून  9.  बालमपुर  10.  मेड़की  11.  सुल्तानगंज  12.  दिरपुर  13.  चंडवाल

 14.  सैनी  15.  हरदोट  16.  दुआनपुरा  17.  गंगनपुरा  18.  उटिया  19.  छोबरा  20.  अलोगंज

 21.  चैनपुर  22.  समरपुर  खेंदी  23.  मोनकतुला  24.  जमारथ  25.  पिकताडा  26.  मरलियोन

 27.  गोहरगंज  28.  तमलोट  29.  नीरगंज  30.  गिरही  31.  जुझारपुर  32.  सौखेड़  33..  बमोरी

 34.  चोचटिया  55.  खीरी  36.  जेतहारी  37.  बोरास  38.  बेमीरी  39.  40.  अंगोरे

 41.

 जिला  सिहोर

 1.  खारीखेड़ा  2.  अहमदपुर  3.  कोठी  4.  दुराहा  5.  श्यामपुर  6.  खांडवाड़ा  17.  निपानियां

 8.  जेठाखेड़ा  9.  मोगराराम  10.  डोंडी  11.  बिल्कियासगंज  12.  इमलाहा  13.  भोलेड़ी
 14.  जमोनिया  फतेहपुर  15.  आरिया  16.  देवालिया  17.  जेलखी  18.  सेमलीजाडीड  19.  खेड़ी
 20.  बरखेडा  21.  सल्कानपुर  22.  मजरकुई  23.  पेनुगुड्डाडी  24.  बयान  25.  जोशीपुर
 26.  शाहगंज  27.  सरदारनगर  28.  डोबी  29.  बख्तारा  31.  बासुदेव  32  दोलपूर
 33.  निमीटा  34.  बोरखेड़ाकलां  35.  कुरी  36.  नयापुरा  37.  लडकुई  38.  भाराकुई  39.  सोयाट
 40.  तलारिया  41.  गीच  42.  कचलाट  43.  मोरब्ाड़  44.  जुरावर  45.  मेटवेड़ा
 46.  सिद्दीकीगंज  47.  कचरीड़  4३.  बामोलीभाटी  49.  हकीमखास  50.  सेवड़ा  51.  मेंना
 52.  बोरखीड़ा  53.  निपानियां  कलां  54.  मोलूखेड  55.  मकत्तरी  56.  लसूडियाखास
 57.  गवकेड़ा  58.  भूरा  59.  छापुर  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बस्तों  जिले  में  डाकघरों  के  कमंचारियों  द्वारा  बचत  खातों  में  हेराफेरी

 5735.  डा०  चन्द्रशेलर  त्रिपाठी  :  क्या  संचार  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  में  डाकघरों  के  कमंचारियों  द्वारा  हेराफेरी  किए  जाने  के
 कारण  लोग  बचत  खातों  में  कम  धनराशि  जमा  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बस्ती  जिले  में  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगा

 है  तथा  हेराफेरी  करने  वाले  कमंचारियों  के  विरुद्ध  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;  *

 यदि  तो  ऐसे  कितने  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  क्री  गई  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  बचत  खातों  में  घन-राशि  जमा  करने  के  सम्बन्ध  में
 सरकार  का  किस  प्रकार  लोगों  में  विश्वास  उत्पन्त  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन््त्री  वसन््त  नहीं  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान
 जमा  राधियों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 बस्ती  डाक  प्रभाग  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  जमा  राशियों  में  पाई  गई  हेराफेरी  और
 गबन के  ब्यौरे  हस  प्रकार  हैं  :--

 1985-86  4

 1986-87  3

 1987-88  3

 (24-3-1  988

 हेराफेरी/गबन  के  इन  मामलों  में  20  डाक  कर्मचारियों  को  दोषी  पाए  जाने  की  सूचना  मिली

 निर्धारित  अनुशासनिक  कारंवाइयों  के  अनुमार  5  कमंचारियों  को  दण्ड  दिया  गया
 अन्य  15  के  विरुद्ध  कारंवाई  जारी

 उपर्यक्त  और  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 फाइबर  याने  ओर  कीटनाशकों  पर  छूट

 ]

 5736.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  फाइबर  याने  और  कीटनाशकों  पर  दी  गई  छूट  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  दी

 जाएगी  ;

 यदि  तो  इसे  किस  तरह  से  लागू  किया  जाएगा  ;

 वतंमान  फूटकर  मूल्य  और  परिवतंन  के  बाद  फुटकर  मूल्य  कितने  प्रभावित  हुए  और

 क्या  इन  छूटों  क ेकारण  आयात  ४  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  व्यय  किए  जाने  की  संभावना

 है  ?
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 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  और  सिथेटिक  फाइबर/यान॑  उद्योग  संघों  और

 पेस्टिसाइड  निर्माताओं  ने  सरवगर  को  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  शुल्कों  में  कमी  का  लाभ  उपभोक्ताभों

 को  दिया

 शुल्क  में  कमी  करने  के  बाद  की  अवधि  के  लिए  मूल्यों  के  अकिड़ों  का  हिसाब  लगाया  जा

 रहा  है  और  अभी  पूरी  तरह  उपलब्ध  नहीं  हो  पाया  है  ।

 कुछ  पेस्टिसाइडों  को  आयात  और  निर्यात  नीति  में  ओपन  जनरल  लाइसेन्स  के  अन्तर्गत

 रखने  के  कारण  कुछ  विदेशी  मुद्रा  खच॑  होगी  ।

 केरल  में  अनिवासी  मारतोयों  की  सहायता  से  स्थापित  उद्योग

 5737.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :

 श्री  सुरेश  कुरूप

 क्या  उद्योग  मनत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 अनिवासी  भारतीयों  की  सहायता  से  केरल  में  स्थापित  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  केरल  में  और  अधिक  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए  अनिवासी

 भारतीयों  को  प्रोत्सादन  देने  हेतु  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  1983  में  विशेष  स्वीकृति  समिति
 के  स्थापित  होने  के  पण्चात  से  सरकार  ने  केरल  राज्य  में  औद्योगिक  एककों  की

 स्थापना  करने  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  को  कोई  भी  आशय  पत्र  जारी  नहीं
 सरकार  ने  केरल  राज्य  में  लघु  उद्योग  एककों  की  स्थापना  या  सेवा  सम्बन्धी  कार्यकलापों  को  करने  के

 लिए  पूंजीगत  माल  आयात  करने  के  सम्बन्ध  में  अनिवासी  भारतीयों  के  कुछ  प्रस्तावों  को  मंजूर  कर  लिया
 3। है  ।

 और  अनिवासी  लाइसेन्सिग  नीति  के  भारत  में  कहीं  भी

 औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।

 औद्योगिक  उत्पादन  दर

 5738.  श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  औद्योगिक  उत्पादन  की  दर  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  केरल  में  भौद्योगिक  विकास  दर  कम  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 ओद्योगिक  |  वकास  में  तेजी  लाने  के  लिए  कौन-से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 नम

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :

 से  एक  विवरण  संलग्न

 देश  में  औद्योगिक  उत्पादन  की  गति  बढ़ाने  तथा  इसे  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  ने

 अनेक  अभ्युपाय  किए  हैं  ।  इनमें  औद्योगिक  नीतियों  व  प्रक्रियाओं  में  उपयुक्त  घरेलू  र
 निर्यात  बाजारों  हेतु  बढ़े  उत्पादन  के  लिए  राजकोषीय  तथा  विक्तोय  चुनिंदा  पूंजीगत  माल
 उद्योगों  की  प्रौद्योगिकी  का  औद्योगिक  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करना  और

 आधारभूत  उद्योगों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  किया  जाना  शामिल

 विवरण

 स्थिर  मूल्यों  (1970-71)  पर  उद्योग  के  घरेलू  उत्पाद  की  राज्यवार
 बास्तथिक  स्थिति

 क्रम  शाज्य  प्रतिशत  परिवतंन

 सं०
 जा  फपपपपभपपपभफ:भा

 1985-86  5-86  1986-87

 1984-85  5  1985-86  5-86

 2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  न  13.2  उ०  नि०

 2.  अष्ठणाचल  प्रदेश  +ः  13.0  उ०  नि०

 3.  बिहार  न  1.5  +  7.0

 4.  गोवा  —  2.0  उ०  नि०

 5.  गुजरात  7.1  न  8-2

 6.  हरियाणा  +  .  8.7  +  8.3

 7.  हिमाचल  प्रदेश  +  16.2  उ०  नि०

 8.  जम्मू  भौर  कश्मीर  +  23  +  1.5

 9.  कर्नाटक  न॑  12.2  3.4

 10.  केरल  +  9.7  +  5.7

 11.  मध्य  प्रदेश  न  1.7  न  6-4

 12.  महाराष्ट्र  +॑  13.0  न॑  9.4
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 2  3  4

 13.  मणिपुर  +  7.3  ना  5.8

 14.  उड़ीसा  2.6  +.  3.7

 15.  पंजाब  न  5.6  +॑  4.1

 16.  राजस्थान  न  3.5  +ः  13.1

 17.  तमिलनाड  न  4.5  उ०  नि०

 18.  उत्तर  प्रदेश  न॑  7.8  9.5

 19.  प०  बंगाल  +॑  4.3  —  2.0

 20.  दिल्ली  न  7.7  न  9.3

 21.  पाण्डिचेरी  न  0.6  न॑  32.0

 दूरवर्शन  पर  विज्ञापनों  का  प्रसारण

 5739.  श्री  शांति  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मनन््त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1988  के  टाइम्स  में  बी०

 जिगल्स  आर  अलाम॑  बेल्स  टु  एस०  एस०  भाई०  शीषंक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया  है  ;

 क्या  दूरदर्शन  पर  प्रसारित  किए  जाने  वाले  अधिकांश  विज्ञापन  बड़े  औद्योगिक  घरानों  के
 होते  न

 यदि  तो  क्या  इससे  लघ्  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  सामान  की  बिक्री  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़  रहा  और

 यदि  तो  हस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  ह

 संसवीय  कार्य  सन्त्रो  तथा  सुचना  और  प्रसारण  मन््त्री  एच०  के०  एल०  :

 से  बड़ा  या  लघु  कोई  भी  विज्ञापनदाता  दूरदशंन  में  विज्ञापन  बुक  करा  सकता
 प्रत्येक  उत्पाद  क ेलिए  बाजार  पर  निर्भर  करते  हुए  विज्ञापनदाता  राष्ट्रीय  नेटवर्क  अथवा  क्षेत्रीय  नेटवर्क
 अथवा  स्थानीय  केन्द्र  का उपयोग  कर  सकता  यह  सही  है  कि  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  विज्ञापन

 बुनियादी  रूप  से  उन  उत्पादकों/निर्माताओं  के  लिए  होते  हैं  जो  समूचे  देश  में  विपणन  कर  रहे  हैं  ।
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 अनेक  लघु  उद्योग  दूरदर्शन  पर  अपने  विज्ञापन  दे  रहे  दास्तव  वर्ष  |  987-8  8  के  दौ  रान
 दूरदर्शन  पर  विज्ञापन  देने  वाले  नघु  उद्योगों  की  संड्या  लिए  की  अपेक्षा  अधिक

 लघु  उद्योगों  को  विज्ञापन  एजेन्सियों  का  गहारा  लिए  दूरदशंन  पर  सीधे  विज्ञापन  देने  की
 विशेष  सुविधा  सदा  दीं  गई  दूरदर्शन  पर  सीधे  ही  विज्ञापन  देने  वाले  लघु  उद्योगों  को  विज्ञापन
 प्रभारों  की  कुल  राशि  पर  15  प्रतिशत  का  कमीशन  मिलता  है  ।

 शाला  डाकधर  खोलना

 ]

 5740.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  शाखा  डाकधर  खोलने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  कितने  शाखा  डाकघर  खोले  जा  रहे  हैं  ;

 उड़ीसा  राज्य  से  स्थान-वार  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 उनमें  से  स्थान-वार  कितने  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  गई  है  ?

 ऊर्जा  मनत्री  तथा  संचार  सन््त्री  वससत  :

 सातवीं  योजना  (1985-90)  5-90)  में  कुल  मिलाकर  6000  नए  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव

 और  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 स्थान  डाक  डिवोजन

 1...  नौसोमेश्वरपुर  पुरी

 2.  सोमिनाई  घेनकनल

 3.  बीरलक्ष्मणपुर  कोरापुट

 4  चित्रा  कर

 5.  फूपुगम  ए

 6  पॉटरॉल  तर

 7  गोबोरे  सुन्दरगढ़

 8  कादूबाहाल  न

 9  घरुपेड  क्योंझर
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 संख्या

 10.

 33.

 स्थान

 धाईगिडा

 इन्दूपुर

 सिमुलागुदा

 तेलोजोरे

 बद्ामेड़  मुन्डा

 गुडोगांव

 पारादीप  फासफेट  लि०

 पुजारीगुडा

 मुन्जा

 गाडासोला

 दुमुराजोरे

 रावसियाम

 कुटरा

 बालीसंकारा

 गोबिन्दापुर

 केलदामल

 फोंगूरूकोंडा

 तेलाराई

 धांगर

 जगद

 भाईनसादाहा

 भालेश्वर

 सरघापललई

 भीमजोर

 5  1988

 डाक  डियोजन

 सुन्दरगढ़

 कोरापुट

 सुन्दरमढ़

 संभलपुर

 ऐ

 कटक  दक्षिण

 कोरापुट

 घेनकनल

 सुन्दरगढ़

 क्योंक्षर

 सुन्दरगढ

 संभलपुर

 संभलपुर

 कोरापुट

 कोरापुट

 संभलपुर

 हे

 बोलनगींर

 संभलपुर

 लिए

 क्रम  सं०  ]  से  पर  दिए  गए  स्थानों  पर  डाकघरों  के  लिए  स्वीकृति  जारी  कर  दी  गई
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 दूरवर्शन  पर  प्रायोजित  धारावाहिकों  के  प्रसारण  सम्बन्धो  नीति

 5741.  श्रीमती  ऊषा  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 )  क्या  सरकार  का  दूरदर्शन  पर  प्रायोजित  धारावाहिकों  के  प्रसारण  सम्बन्धी  नीति  में

 संशोधन  करने  पर  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इसके  कया  कारण  हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 संसदोय  कार्य  मन््त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  से

 धाराबाहिकों  के  स्तर  को  सुधारने  और  उनको  कला  और  फिल्म  के  क्षेत्र  क ेसृजनशील  व्यक्तियों

 द्वारा  संचालित  करवाने  के  लिए  गत  वर्ष  सरकार  द्वारा  एक  नई  स्कीम  शुरू  की  गई  इस  स्कीम  के

 निर्माताओं  और  निर्देशकों  को  टी०  वी०  धाराबाहिकों/श्रृंखलाओं  के  निर्माण  के  लिए  दूरदशंन
 में  पंजीकृत  किया  जाएगा  आवेदन  पत्र  आमन्त्रित  करते  हुए  विभिन्न  क्षेत्रों  के  प्रमुख  देनिक
 समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  दिए  गए  जिनके  प्राप्त  होने  की  तारीख  30-10-1987  आवेदन
 पत्रों  की  जांच  पड़ताल  करने  और  निर्माताओं/निर्देशकों  के पैनल  की  अनुशंसा  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  एक  चयन  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  जिसमें  फिल्म  और  संचार के  क्षेत्रों  के  प्रख्यात  व्यक्ति
 शामिल  इन  आवेदन  पत्रों  की  जांच  पड़ताल  करने  तथा  निर्देशकों/निर्माताओं  का  पंजीकरण  करने
 की  प्रक्रिया  जारी  भविष्य  में  प्रायोजन  के  लिए  धारावाहिकों/श्रृंखलाओं  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव
 उनसे  ही  आमन्त्रित  किए  जाएंगे  जो  दूरदश्शन  में  पंजीकृत  इस  पद्धति  के  आरम्भ  होने  स ेकला  और
 फिल्म  क्षेत्र  के  सृजनशील  व्यक्तियों  को  प्रायोजित  धारावाहिकों  के  निर्माण  हेतु  आगे  आने  के  लिए
 प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 बहलक  ओषधों  ओर  उनके  मिश्रणों  के  मूल्य

 5742.  भी  नारायण  चोबे  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औषध  निर्माताओं  से  बल्क  औषधों  और  उनके  मिश्रणों  के  मूल्यों  में  की

 गई  वृद्धि  को  वापिस  लेने  को  कहा  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्त्नन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मनत्री  जे०  वेंगल  :  ओर  हां  ।

 सरकार  के  हस्तक्षेप  के  कारण  अनुसूचित  प्रपुंज  औषधों  और  सूत्रयोगों  के  निर्माता  मूल्य  कम
 करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  जाते

 89५
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 0.0...

 न्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  समयोपरि  भरते  पर  प्रतिबन्ध

 5743.  भरी  वक्कम  पुरुषोससम  :  क्या  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  समयोपरि  भत्ते  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 क्या  किसी  उपक्रम  को  इस  प्रतिबन्ध  से  छूट  दी  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 (a)  सरकार  का  इस  प्रतिबन्ध  को  कब  हटाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के उद्यमों  क ेऋण  को  बट॒टे  खाते  डालना

 5744.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  क्या  उद्योग  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  मन्त्रालय  के  अधीन  छः  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  दिए

 गए  219.10  करोड़  रुपए  के  ऋण  चालू  वर्ष  के  अन्त  में  बट्टे  खाते  डाल  दिए  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 उन  छः  सरकारी  उद्यमों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  ऋण  बट्टे  जाते  डाल  दिए  गए  हैं  ;  और

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  क ेऔर  कई  उद्योगों  के ऋण  भी  बट्टे  खाते  डालने  पर  विचार  किया
 जा  रहा  है  ?

 उद्योग  मन््त्री  जे०  बेंगल  :  हां  ।

 सरकारी  उद्यम  विभाग  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  ये  एकक  कोई  आंतरिक  संसाधन  नहों
 जुटा  पा  रहे  हैं  और  उनके  द्वारा  सरकारी  ऋणों  के  भुगतान  किए  जाने  की  कोई  संभावना  नहीं  थी

 लिए  बकाया  सरकारी  ऋणों  को  जो  उनकी  नकद  हानियों  को  पूरा  करने  के  लिए  दिए  गए  बट्टे  खाते
 में  डाल  दिया  गया  है  ।

 (1)  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड  ;

 (2)  जेसप  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  ;
 ,

 (3)  ब्रेथवेट  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  ;

 (4)  भारत  ब्रेक्स  एण्ड  वाल्व्स  लिमिटेड  ;

 (5)  रिचर्डंसन  एण्ड  क्रडास  लिमिटेड  ;

 (6)  भारत  पम्प  एण्ड  कम्प्रेससे  लिमिटेड  ।
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 आवश्यकता  पड़ने  पर  मामले-दर-मामले  के  आधार  पर  प्रस्ताबों  पर  कारंवाई  की  जाती

 नमक  उद्योग  सें  संकट

 5745.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  नमक  उद्योग  में  अधिक  उत्पादन  और  स्थिर  मांग  से  अत्यधिक
 भंडार  जमा  होने  के कारण  अभूतपूर्व  संकट  पैदा  हो  जाने  की  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  नमक  उद्योग  उद्योग  में  मौजूदा  स्थिति  के  कारणों  का
 विश्लेषण  किया  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  कुल  खरीद  की  तुलना  में  नमक  का  कितने
 प्रतिशत  अधिक  उत्पादन  हुआ  और  प्रत्येक  वर्ष  के  अन्त  में  नमक  के  अन्तिम  स्टाक  में  वृद्धि  की  क्रमिक
 प्रतिशतता  कितनी  थी  ;  और

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  नमक  उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या

 सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :
 और  सरकार  को  जानकारी  है  कि  वतंमान  सूखे  के कारण  सभी  बड़े  नमक  उत्पादक  केन्द्रों  में  नमक
 का  उत्पादन  अधिक  होने  के  कारण  नमक  का  संचित  भंडार  जमा  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कुल  खरीद  की  तुलना  में  नमक  के  अधिक  उत्पादन  की  प्रतिशतता

 निम्नानसार  है  :--

 टन

 वर्ष  उत्पादन  खरीद  अधिक  उत्पादन  की  प्रतिशतता

 1985  98.75  79.48  24.24  प्रतिशत

 1986  101.16  77.96  29.76  प्रतिशत

 1987  99.00  79.82  24.03  प्रतिशत

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  अन्त  में  नमक  के  अन्तिम  स्टाक  में  वृद्धि  को  क्रमिक

 शतता  निम्नानुसार  है  :  --

 वर्ष  स्टाक  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  स्टाक  में

 (31  दिसम्बर  हुई  वृद्धि  का  प्रतिशत

 1985  47.44  लाख  32.07  प्रतिशत

 1986  63.46  लाख  33.77  प्रतिशत

 1987  77.44  लाख  22.03  प्रतिशत
 की
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 नमक  के  संचित  भंडार  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  घरेलू  तथा  निर्यात  सम्बन्धी
 मांगों  को  तीब्र  करने  के  कुछ  प्रयास  ये  हैं  :--

 (1)  सोडा  एश/कास्टिक  सोडा  के  उत्पादक  के  लिए  नये  औद्योगिक  एककों  को  लाइसेंस
 दिए  गए  वतमान  एककों  को  सलाह  दी  गयी  है  कि  वे  अधिक  से  अधिक  उत्पादन
 कर  ओर  नमक  अधिक  मात्रा  में  खपत  कर  ।

 (2)  नमक  निर्माण  के  लिए  नई  भूमि  का  आबंटन  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  आस्थगित
 कर  दिया  गया

 (3)  आम  किस्म  के  नमक  का  निर्यात  करने  हेतु  कोई  निर्धारित  मार्ग  नहीं  गया

 है  और  उसे  बिना  किसी  सीमा  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  के  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन
 रख  दिया  गया

 (4)  1987-88  में  5  लाख  मी०  टन  की  सीमा  तक  के  आयोडीकृत  नमक  के  निर्यात
 के  लिए  कोई  निर्धारित  मार्ग  नहीं  बनाया  गया

 (5)  न्यूनतम  निर्यात  मुल्य  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 कोल  इण्डिया  लि०  के  नपूनों  की  प्राइवेट  प्रयोगशालाओं  में  जांच  एवं  विश्लेषण

 5746.  चौधरी  राम  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  की  विशेषज्ञता  का  संसाधन

 घुलाई  का  आंकलन  ब्रिकेटिंग  और  प्रदूषण  नियंत्रण  में  उपयोग
 करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्या  कोल  इंडिया  लि०  अपने  नमूनों  की  जांच  एवं  विश्लेषण  विशेषज्ञता  प्राप्त  राष्ट्रीय
 प्रयोगशालाओं  में  कराने  की  बजाय  प्राइवेट  प्रयोगशालाओं  में  कराती  हैं  ;  और

 सरकार  द्वारा  उन  माफिया  विद्रोहियों  और  उनके  एजेन्टों  क ेखिलाफ  क्या  कारंवाई  की

 गई  है  जिन्होंने  संयंत्र  से  बाहर  कोयला  भेजने  को  रोकने  के  लिए  सुदामडीह  धोवनशाला  में  ॥ए  गए

 सुधारों  क ेलिए  तोड़-फोड़  करने  का  प्रयास  किया  था  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सो०  के०  जाफर  :  कोयले
 की  का्बंनीकरण  और  ब्रिकेटिंग  के  दो  क्षोत्रों  में  वैज्ञानिक  विश्लेषण  और  व्यवस्थित  जांच  करने
 के  लिए  कोल  इंडिया  लि०  और  इसकी  सहायक  कम्पनियां  केन्द्रीय  इंधुत़  अनुसंधान  संस्थान  की
 ज्ञता  का  प्रयोग  करती  रही  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  लि०  भी  गुणवत्ता
 के  मूल्यांकन  के  लिए  केन्द्रीय  इंघन  अनुसंधान  संस्थान  की  विभिन्न  सर्वेक्षण  प्रयोगशालाओं  को  कोयले
 के  अन्तनिहित  अंश  की  आपूर्ति  करता  है  जो  केन्द्रीय  इंघन  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए

 गुणवत्ताਂ  के  मूल्यांकन  को  पूरा  करता

 केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  कोयले  के  नमूनों  के  नेमी  विश्लेषण  का  काय॑  नहीं
 करता  दे  बल्कि  जैसाकि  उपर्युक्त  उल्लेख  किया  गया  है  वह  विशेष  रूप  से  सौंपे  गए  कार्यो  को  करता  है  ।
 a प्री

 केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  लि०  की  प्रयोगशालाओं  म॑  किया
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 डा न्त++..__तततत+तत+तऋ

 जाता  है  यदि  आवश्यक  हुआ  पर्याप्त  सुविधाओं  और  नसुविज्ञता  वाली  गैर-सरकारी
 शालाओं  में  किया  जाता

 सुदामडीह  वाशरी  में  किए  गए  संशोधन  को  नष्ट  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया

 उत्तर  प्रदेश  क ेआजमगढ़  और  बलिया  जिले  में  तार  घर  तथा  डाक  घर  खोलना

 5747.  भी  राज  कुमार  राय  :  क्या  संचार  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  :988-89  और  198  8  9-90  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  क ेआजमगढ़  और  बलिया  जिले
 में  किन-किन  स्थानों  पर  तार  घर  और  डाकघर  खोलने  का  विचार  है  ;

 कया  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्थानों  का  चयन  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ये  कार्यालय  कब  तक  काय॑  करना  शुरू  कर  देंगे  ?

 ऊर्जा  मन््त्री  तथा  संचार  मस्त्री  वससत  :

 तारधर

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  आजमगढ़  जिले  में  तीन  तथा  बलिया  जिले  में  दो  तार  धर

 खोलने  का  प्रस्ताव  इसी  प्रकार  वर्ष  1989-90  में  आजमगढ़  जिले  में  चार  तथा  बलिया  जिले  में

 एक  तार  घर  खोलने  का  प्रस्ताव

 स्थानों  के  नाम  अभी  नहीं  चुने  गये  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 ये  तार  घर  वर्ष  1988-89  ओर  1989-90  के  दोरान  चरणबद्ध  ढंग  से  कार्य  करना

 शुरू  कर

 डाकघर

 उत्तर  प्रदेश  क ेआजमगढ़  और  बलिया  जिलों  में  1988-89  की  बाधिक  योजना  के  अधीन

 नये  डाकघर  खोलने  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  वर्ष  1989-90

 का  सम्बन्ध  इस  वर्ष  के  लिए  कार्यक्रम  योजना  आयोग  द्वारा  1988-89  के  अन्त  तक  वर्ष  1989-

 90  की  वाधिक  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  तय  किये  जाने  हैं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 पम्प  संठों  में  लो  सस््पोड  डीजल  आयल  के  थजाय  हाई  स्पीड  डोजल  आयल  का  प्रयोग

 5748.  भी  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  भमत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसानों  ने  अपने  पानी  के  पम्प  सेटों  के  लिये  लो  स्पीड  डीजल  आयल  के  बजाय  हाई
 स्पीड  डीजल  आयल का  प्रयोग  करना  शुरू  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  पेट्रोल  पम्पों  पर  लो  स्पीड  डीजल  आयल  की  अनुपलब्धता  के
 कारण  हो  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  पेट्रोल  पम्पों  पर  लो  स्पीड  डीजल  आयल  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  उपभन््त्री  रफोक  :  नहीं  ।
 पानी  के  पम्प  सेटों  की  डिजाइन  और  विशिष्टियों  के  अनुसार  दोनों  हो  हाई  स्पीड  डीजल  और  लो
 स्पीड  डीजल  का  प्रयोग  किया  जाता

 और  उपर्युक्त  भाग  में  दिये  गये  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दिहली  में  खाना  पकाने  की  गस  के  कनेक्शन

 5749.  श्री  श्रोबल्लम  पाणिग्रही  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  के  आबंटन  में  बहुत  धीमी  प्रगति  हो
 सी eR! रहा

 यदि  तो  दिल्ली  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  के  आबंटन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 वर्ष  1988-89  के  लिए  इसके  आबंटन  का  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  है  और  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  सन्त्रालय  में  उपससत्री  रफोक  :  एल०  पी०

 जी०  की  बल्क  उपलब्धता  में  कमी  तथा  आवागमन  ओद्योगिक  सम्बन्धों  और  अन्य  परिवहन  सम्बन्धी
 रुकावटों  के  कारण  वतंमान  उपभोक्ताओं  को  रिफिलों  की  डिलीवरी  में  बेकलॉग  जाने  के कारण  पिछले

 कुछ  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  सहित  पूरे  देश  में  नए  एल०  पी०  ज़ी०  कनैक्शन  जारी  करने  के  कार्य  में

 शिथिलता  आई  थी  ।

 देश  में  एल०  पी०  जी०  के  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  तथा

 व्यवहार  सीमा  तक  भायात  के  द्वारा  भी  सप्लाई  को  बढ़ाया  जा  रहा  उपभोक्ताओं  को  नियमित

 एल०  पी०  जी०  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  तेल  उद्योग  द्वारा  स्थिति  पर  कड़ो  निगरानी  रखी

 जा  रही
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 तेल  उद्योग  द्वारा  दिल्ली  सहित  पूरे  देश  में  उपभोक्ताओं  के  नामांकन  के  वाधिक  का  क्रम
 के  अधीन  चरणबद्ध  रूप  से  नए  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  किए  जाते  रहेंगे  बशतें  कि एल०  पी०
 जी०  की  उपलब्धता  तथा  बाटलिग  क्षमता  में  वृद्धि  हो  ।

 जमंन  संघोय  गणराज्य  की  सहायता  से  कोयला  परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन

 5750.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  जमेन  संघीय  गणराज्य  की  सरकार  की  सहायता  से  देश  में  कुछ  कोयला
 परियोजनाएं  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उन  कोयला  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  कितनी  लागत
 आएगी  ;

 जर्मन  संघीय  गणराज्य  सरकार  द्वारा  इस  लागत  में  से कितना  वहन  किया  जाएगा  ;  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  कोयला
 क्षेत्र  में  आपसी  सहमति  से  तय  हुई  परियोजनाओं  की  मुद्रा  लागत  पूरी  करने  के  लिए  अनेक  देश  जिसमें
 संघीय  जमंन  गणर'ज्य  शामिल  हैं  वित्तीय  और  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करते  हैं  ।

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  की  रामागुंडम-]त  ओपेनकास्ट  परियोजना  को
 147.16  करोड़  की  स्वीकृत  लागत  पर  संघीय  जमंन  गणराज्य  की  सहायता  से  कार्यान्वित  करने  पर
 सहमति  हो  गई  लगभग  18.72  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  बीना  के  एक
 परिष्करण  संयंत्र  की  सहायता  के  लिए  भी  संघीय  जमेंन  गणराज्य  विचार  कर  रहा
 भनोरा  टांसी  और  सेठिया  में  भूमिगत  परियोजना-कांप्लेक्स  के  लिए  उपयुक्त  खनन
 गिकी  की  निर्दिष्ट  करने  की  दृष्टि  से  अध्ययन  करने  के  लिए  भी  संघीय  जमंन  गणराज्य  तकनीकों
 सहायता  देने  पर  सहमत  हो  गया  है  ।

 परियोजना  ओर  बीना  परिष्करण  संयंत्र  की  लागतों  के  लिए
 संघीय  जमंन  गणराज्य  की  सहायता  क्रमशः  172  मिलियन  मार्क  और  20  मिलियन  मार्क  होने  की
 आशा  है  ।

 परियोजना  के  चार  वर्षों  में  कार्यान्वित  होने  का  कार्यक्रम
 परिष्करण  संयंत्र  के  15  महीने  में  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  में  भर्तो

 5751.  थभ्रो  मोहम्मद  महफ्ज  अली  खां  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  में  हजारों  श्रमिक  फालतू  घोषित  किए  गए  हैं
 और  लगभग  500  श्रमकों  की  छंटनी  के  आदेश  दिये  गये  हैं  जबकि  दूसरी  ओर  विभिन्न  श्रेणियों  में  भी
 कमंचारी  भर्ती  किये  जा  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  अब  तक  इस  बीच  कितने  व्यक्षितयों  की  छंटनी  की
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 गई  है  और  सरकार  का  उन्हें  किस  प्रकार  से  पुनः  रोजगार  देने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  और
 विभिन्न  निर्माण  कार्यो  के  समाप्त  होने/कम  होने  के  फलस्वरूप  और  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण

 निगम  की  व्यक्तितयों  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  निगम  में  लगभग  ]050  कमंचारी  फालतृ  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  द्वारा  570  कमंचारियों  को  सुरक्षा  संबंधी
 कार्यों  मे ंवेकल्पिक  रोजगार  का  प्रस्ताव  भेजा  गया  था  ।  लगभग  70  कमंचारियों  जिन्होंने  प्रस्ताव
 स्वीकार  कर  लिया  निगम  में  खपा  लिया  गया  है  शेष  500  कर्मचारियों  की  सेवाएं  नियमों  के

 गंत  उनके  छंटनी  बोनस  आदि  के  भुगतान  के  बाद  समाप्त  कर  दी  गई

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  द्वारा  उन  श्रेणियों  के  स्टाफ  की  कोई  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  जिनमें
 छंटनी  की  गई  है  ।

 पटना  में  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार

 5752.  डा०  सी०  पी०  »कुर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 बिहार  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  क ेलिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्रो  बसनन््त  :  पटना  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  काय॑  में

 सुधार  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 8  कि०  मी०  लम्बी  भूमिगत  केबल  बिछाने  का  काय॑  प्रगति  पर

 डायरेक्टरी  पूछताछ  (197)  और  पेपरलेस  ट्रंक  टिकर्टिग  प्रणाली  के

 करण  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मार्च  1989  तक  पटना  में  6000  लाइनों  के  पुराने  और  पाटलीपूत्र  में

 1800  लाइनों  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  7000  लाइनों  मौर  3000
 लाइनों  के  इलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  की  योजना  इसके  साथ-साथ

 पटना  में  बी  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  की  स्थापना  पटना  से  राजेन्द्रनगगर  पटना

 शहर  और  पाटिलीपृत्र  तक  पी०  सी०  एम०  कोल  जंक्शनों  की

 शुरुआत  करने  की  भी  योजना  है  ।

 गुजरात  में  दूरसंचार  विभाग  के  श्रेणी  तीन  और  चार  के  कर्मचारियों  को  सुविधाएं

 5753.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  मावणि  :
 क्या

 संचार  भनन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कच्छ  और  गुजरात  में  दूरसंचार  विभागों  में  श्रेणी  तीन  और  चार  के  कमंचारियों
 को  आवास  आदि  जैसी  क्या  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  ;

 इसे  विभिन्न  स्थानों  में  |  1982  से  28  1988  के  दोरान  उपयंक््त
 में  स ेकितने  कमंचा  रियों  को आवास  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ;

 वर्ष  1988,  1989  ओर  1990  के  दोरान  उपर्युक्त  कमंचारियों  में  से  कितनों  को  -

 आवास  आबंटित  करने  का  लक्ष्य  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  उनके  लिए  कितने  क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  घन््त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  :  कमंचारियों  को  आवासी  क्वार्टरों
 का  आबंटन  उनके  रैंक  के  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  बरन  उनके  द्वारा  लिए  जा  रहे  वेतन  के  आधार
 पर  किया  जाता  है  |  मोटे  तौर  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  के  कमंचारियों  के लिए  299
 और  श्रेणी-ए  के  कमंचारियों  के  लिए  1068  क्वार्टर  आबंटन  के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।

 1-1-1982  से  29-2-19  88  के  दोरान  उपरोक्त  में  से  580  कर्मचारियों  को  गुजरात
 और  139  कमंचारियों  को  सौराष्ट्र  में  क्वार्टंरों  का  आबंटन  किया  गया  ।

 अनुमान  है  कि  निम्नलिखित  वर्षो  में  कमंचारियों  की  संतुष्टि  का  प्रतिशत  और  साथ
 साथ  आबंटन  के  लिए  उपलब्ध  होने  वाले  आवासीय  क्वार्टरों  की  संख्या  नीचे  लिखे  अनुसार  होगी  :--

 1987-88  8  4.11

 1988-89  4.8  तर
 जक

 1989-90  5.7

 सोौराष्ट्र  12

 गुजरात  400

 बिना  पारी  के  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजर  करता

 5754.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :

 क्या  संचार  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  दिल्ली  में  सांसदों  की  सिफारिशों  पर  बिना  पारी  के  कितने

 टेलीफोन  कनेक्शन  मंजर  किए  गए  ;

 ऐसे  कितने  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  अन्य  प्रमुख  शहरों  में  मंजूरी  दी  गई  ;

 इनमें  से  कितते  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  महाप्रबन्धक  और  मन्त्री  द्वारा  स्वीकृत  किया

 गया  ;

 महाप्रबन्धक  द्वारा  बिना  पारी  के  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मंजूरी  के  लिए  किस  सामान्य

 नीति  का  पालन  किया  जाता  है  ;  और

 (&)  इस  समय  बिना  पारी  के  टेलीफोन  कनेक्शन  आबंटन  के  लिए  कितने  आवेदन-पत्र

 राधीन  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  :  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  1-4-
 87  से  29-2-88  तक  की  अवधि  के  दौरान  संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों  पर  दिल्ली  में  बिना  बारी  के

 आधार  पर  स्वीकृत  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  669  है  ।
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 और  जानकारी  एकत्रित  की  जा  है  जिसे  सभापटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  अलग  रिकाई  नहीं  रखा  जा  रहा

 विवरण

 दूरसंचार  सकिलों/टेलीफोन  जिलों  के  महाप्रबन्धकों  द्वारा  बिना  बारी  के  आधार  पर  स्थायी

 टेलीफोन  कनेक्शन  निम्नलिखित  मामलों  में  वरीयता  पर  स्वीकृत  किए  जा  सकते  हैं  :--

 (1)  टी./सामान्य  श्रेणी  के  अन्तर्गत  अतिरिक्त  टेलीफोन  लाइन
 आवक  कालਂ  सुविधा  के  साथ  बिना  बारी  के  आधार  पर  सावंजनिक  सुविधाओं  की

 सूचना  और  शिकायत  सेवाओं  के  लिए  प्रदान  की  जा  सकती  हैं  ।

 (2)  परियात  आवश्यकताओं  पर  आधारित  टी.-सामान््य  श्रेणी  के  अन्तगंत

 आवकਂ  सुविधा  सहित  एक्स./पी.  एक्स  के  लिए  जतिरिक््त

 जंक्शन  ।

 (3)  मल्टीपल  एक्सचेंज  टेलीफोन  प्रणाली  में  क्षेत्र  बदलने  क ेकारण  बाह्य  एक्सटेंशन
 के  स्थान  पर  अतिरिक्त  कनेक्शन  जब  टेलीफोनਂ  या  इसका  ब/ह्य  एक्सटेंशन
 क्षेत्र  स्थानान््तरण  में  जामिल  हो  ।

 (4)  निम्नलिखित  विशेष  मामलों  में  :--

 विशेष  सावंजनिक  क्षेत्र  के  संयुक्त  क्षेत्र  के
 बिदेशी  मुद्रा  अजित  करने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों
 के  सेवा  निवत्त  अधिकारी  ।

 गैर  श्रेणी--केन्द्रीय/राज्य  सरकार  के  सेवा  निवृत्त
 विदेशी  मिशन  और  संयुक्त  राष्ट्र
 संसद  ए./एम.  आदि
 तथा  विशिष्ट  व्यक्षित  ।

 समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रथार  निदेशालय  के  विज्ञापन  जारी  करना

 ]

 5755.  श्री  रामस्वरूप  क्या  सूचना  और  प्रसाश्ण  भनन््त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 किः

 क्या  विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  विज्ञापन  जारी  किए
 जाने  की  व्यवस्था  है  ;

 क्या  सरकार  की  नीति  का  उद्देश्य  छोटे  तथा  मध्यम  दे  के  समाचार  पत्रों  को  प्रोत्साहन
 देना  है  ;  और

 100



 16  1910  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  के  दोरान  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  दैनिक  समाचार
 पत्रों  को  प्रकाशित  करने  के  लिए  जारी  किए  गए  इन  विज्ञापनों  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  म्त्री  एच०  के०  एल०  :

 हाँ  ।

 लघ्  तथा  मझौले  समाचारपत्रों  को  प्रदान  की  गई  सुविधाएं  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी
 गई

 1987-88  1987)  के  दोरान  मझौले  तथा  लघु  दैनिक
 पत्रों  को  जारी  किए  गए  विज्ञापनों  का  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--

 खड़े  2,19,96,311.00

 मझौले  1,03,36,000.00

 लघ्  39,39,713.00

 विवरण

 समाचारपफत्रों  के  पंजीयक  हारा  वी  जाने  वाली  सुविधाएं  :

 इस  समय  लघु  और  मझौले  समाचारपत्रों  को  अखबारी  कागज  के  आदि  के  मामले  में
 मिम्नलिखित  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  :--

 (1)  2000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  लघु  समाचारपत्रों  द्वारा  अखबारी
 कागज  के  आबंटन  के  लिए  आवेदन  करते  समय  सनदी  लेखाकार  का  प्रमाण-पत्र
 दिया  जाना  अपेक्षित  नहीं  है  ;

 (2)  3३00  मी०  टन  से  कम  की  वा्िक  हकदारी  वाले  समाचारपत्रों  को  आयातित
 अखबारी  कागज  भागों  में  या  एक  ही  बार  में  प्राप्त  करने  का  विकल्प  दिया  जाता
 है  ; है|

 (3)  शीटपैड  मशीन  पर  मुद्रित  होने  वाले  समाचारपत्रों  की  रीलों  को  शीटों  में  बदलने
 के  लिए  उनकी  हकदारी  का  5  प्रतिशत  अतिरिक्त  अखबारी  कागज  दिया  जाता  है  ;

 (4)  5000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  लघु  समाचारपत्रों  अखबारी

 कागज  की  उनकी  हकदारी  की  गणना  करते  समय  निःशुल्क  बिना  बिकी

 वापस  या  मुद्रित  परन्तु  न  तो बिकी  और  न  ही  निःशुल्क  वितरित  की  गई  प्रतियों  का

 10  से  20  प्रतिशत  तक  एलाउस  दिया  जाता  है  तथा  5000  प्रतियों  और  10,000
 प्रतियों  के  बीच  की  प्रसार  संख्या  वाले  समाचारपत्रों  को  10  से  15  प्रतिशत  तक

 एलाउंस  दिया  जाता  अन्यों  के  मामले  यह  प्रतिशतता  केवल  5  से  10  तक

 (5)  लघु  समाचारपत्रों  द्वारा  आायातित  अखबारी  कागज  पर  सीमा  जो  550  र०
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 प्रति  मीट्रिक  टन  बिल्कुल  नहीं  देना  मझौोले  समाचारपत्रों  द्वारा  केवल

 275  ०  प्रति  मीट्रिक  टन  सीमा  शुल्क  देना  होता

 (6)  50  मीट्रिक  टन  तक  की  वाषिक  हकदारी  वाले  समाचारपत्रों  को  तिमाही
 टनों  पर  अखबारी  कागज  की  समूची  मात्रा  एक  या  दो  किश्तों  में  लेने  की  अनुमति
 दी  जाती  है  ।

 विशापन  ओर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  दी  जाने  वाली  सुविधाएं  :

 भारत  सरकार  की  मौजूदा  विज्ञापन  नीति  के  भाषायी  समाचारपत्रों  आदि  को  सामान्य
 रूप  से  तथा  तथा  समाचारपत्रों  को  विशेष  रूप  से  निम्नलिखित  सुविधाएं  दी  जाती

 (1)  बिक्रीत  प्रसार  संख्या  की  सामान्य  पात्रता  प्रति  अंक  1000  प्रतियां
 निम्नलिखित  के  मामले  में  छूट  अनुशेय  है  :--

 विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी  जिनकी  बिक्रीत  प्रसार  संख्या
 500  प्रतियां  प्रति  अंक  हों  ;

 संस्कृत  के  समाचारयत्र|पत्रिकाएं  और  सीमावर्ती  या  दूरवर्ती  क्षेत्रों
 में  अथवा  आदिवासी  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले  या  मुख्य  रूप  से
 वासी  पाठकों  के  लिए  अभिप्रेत  जिनकी  न्यूनतम  बिक्रोत  प्रसार
 संख्या  500  प्रतियां  प्रति  अंक  हों  ।

 (2)  मुद्रण  स्थान  के  मामले  में  भी  आदिवासो  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले  या

 मुख्यतया  आदिवासी  पाठकों  के  लिए  अभिव्रेत  समाचारपत्रों|पत्रिकाओं  को  छूट
 अनुज्ञेय  है  ।

 (3)  2000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  को  सनदी
 आदि  से  प्रसार  संख्या  का  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा  से  छूट  है  ।

 (4)  विज्ञापन  दरों  को  नियत  करने  के  मामले  में  दरों  की  समानता  है  अर्थात  अंग्रेजी
 समाचारपत्रों  तथा  भाषायी  समाचारपत्रों  क ेबीच  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  जाता  ।

 10,000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  भाषायी  पत्र/पत्रिकाओं  को
 अंग्रेजी  के  इसी  प्रकार  के  पत्र/पत्रिकाओं  की  तुलना  में  उच्च  बुनियादी  दर  मिलती
 विज्ञापन  ओर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  की  भाध्यम  सूची  में  शामिल  बड़ी  संद्या  में

 लघु  पत्र/पत्रिकाएं  इस  श्रेणी  मे  आती  हैं  ।  हे

 पत्र  सूना  कार्यालय  द्वारा  दी  जाने  वालो  सुविधाएं  :

 समाचार  पत्र

 लघु  और  मझोले  समाचार  पत्रों  को  अधिक  से  अधिक  सेवा  प्रदान  करने  की  अपनी  नीति  के
 अनुसरण  पत्र  सूचना  कार्यालय  उन्हें  अनेक  विशेष  सुविधाएं  प्रदान  करता  समाचार  रिलीजो  और
 लेखों  जेसी  अपनी  सामान्य  सवाएं  उपलब्ध  कराने  के  यह  अन्य  प्रकार  की  समाचार  सेवाएं
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 यथा  साइंस  क्ृषि  न्यूज  लेटर  इबोनोइड  चर्बा  उर्दू  पत्रों  के

 और  फोटो  सप्लाई  करता  रहा  है  ।

 समाचार  सेवाएं

 लघु  समाचारपत्रों  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  अनेक  सेवाएं  चालू  की  गई
 आधिक  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  ज॑से  विभिन्न  क्षेत्रों  में  हुए  विकास  को  कवर

 करते  हुए  सरल  और  कैप्सूल  रूप  में  गहन  कहानियां  तैयार  करके  उन्हें  देश  की  सभी  मुख्य  भाषाओं  में

 सप्लाई  किया  जाता  मुख्यतः  लघु  समाचारपत्रों  के लिए  अभिप्रेत  एक  साप्ताहिक  समाचार  डाइजेक्ट

 ग्रामीण  पत्र  सेवा  1977  में  हिन्दी  में  आरम्भ  की  गई

 फोटो  से  बाएं

 पत्र  सूचना  कार्यालय  लघु  समाचारपत्रों  को  सचित्र  फोटो  लेख  और  इबॉनाइड  ब्लाक  भी

 सप्लाई  करता  है  ।  चर्बा  जिसमें  उर्दू  लिथो  प्रिंट  में  उपयोग  के  लिए  जिक  ब्लाक  होते  बहुत

 लोक  प्रिय  हो  गई  हैं  ।

 विशिष्ट  सेवा  सेल

 पत्र  यूचना  कार्यालय  ने  कलकत्ता  और  मद्वास  में  प्रतिनिधित्व  के  साथ  मुक्ष्यालय  में  एक
 विशिष्ट  सेवा  सल  स्थापित  किया  इस  सैँल  को  क्षेत्र  आधारित  विकास  कहानियां  तैयार  करने  तथा

 उन्हें  भाषायी  समाचारपत्नरों  को उपलब्ध  कराने  का  काम  सौंपा  गया  है  ।  स्थानीय  संगत  मानचित्र
 और  इबोनाइड  ब्लाक  उपलब्ध  करने  पर  अधिक  जोर  दिया  जाता

 प्रेस  बल

 प्रेम  के  प्रतिनिधियों  को  देश  के  विभिन्न  भागों  में  चल  रही  विकासीय  गतिविधियों  की  प्रारंभिक
 जानकारी  कराने  के  विचार ये  प्रेस  दलों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  विभिन्न  परियोजनाओं  में  ले  जाना  पत्र

 सूचना  कार्यालय  का  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  काये  विभिन्न  समाचारपत्रों  के  प्रतिनिधियों  को  इस  प्रकार
 के  विशिष्ट  अध्ययन  के  लिए  जल्दी-जल्दी  चुनींदा  परियोजनाओं  पर  ले  जाया  जाता  भाषायी  और

 लघु  और  मझौले  समाचारपत्रों  को  इन  प्रायोजित  दोरों  में  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  है  ।

 प्रत्यापत

 लघु  और  मझौले  समाचारपत्रों  को  अधिक  सुविधाएं  देने  के  लिए  प्रत्यायन  नियमों  को  उदार
 बनाया  गया  है  नियमों  के  केवल  5000  से  अधिक  प्रतियों  की  प्रसार  संख्या  वाले  समाचारपत्र

 ही  प्रत्यायन  के  लिए  पात्र  लघु  समाचारपत्रों  की  सहायता  करने  के  लिए  इस  शत  में  ढाल
 दी  गई  है  और  अब  दो  या  अधिक  लघु  समाचारपत्र  मिलकर  साझे  संवाददाता के  प्रत्यायन  की  मांग  कर

 सकते  तियमों  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  से  सम्बन्धित  समाचारपत्रों  तथा

 पहाड़ी  या  पिछड़े  क्षेत्रों  या सूचना  और  संचार  की  दृष्टि  स ेकम  विकसित  क्षेत्रों  में  प्रकाशित  होने  वाले

 समाचारपत्रों  के  प्रति  विशेष  ध्याने  दिया  पत्र  सूचना  कार्यालय  की  वितरण  सूची  में  अब  बड़ी
 संख्या  में  लघु  और  मझोले  समाचार  पत्रों  के  नाम  तथा  उनकी  ओर से  प्रत्यायित  संबाददाताओं  के  नाम
 शामिल  हैं  ।
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 बिहार  में  संचार  के  विकास  के  लिए  परियोजनाएं

 5756.  श्री  कुंवर  क्या  संचार  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  संचार  के  विकास  के  लिए  चल  रही  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  ;

 इन  परियोजनाओं  की  प्रगति  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 आगामी  वर्षों  में  प्रारम्भ  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और  वे  कब  तक

 पूरी  हो  जाएंगी  ?

 ऊर्जा  भन्त्री  तथा  संचार  सनन््त्रो  बसन्त  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  मथरा  जिले  में  संचार  सुविधा

 5757.  भ्री  मानवेन्द्र  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  मथुरा  जिले  में  संचार  सुविधाओं  की  बहुत  कमी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  जिले  में  टेलीफोन  कई-कई  दिनों  तक  खराब  पड़े  रहते  हैं  ;
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  प्रकार  द्वारा  उक्त  जिले  में  संचार  व्यवस्था

 सुचारु  रूप  से  चलाने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मनत्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  :  जी  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 जी  सामान्यतया  टेलीफोन  सेवा  संतोषजनक  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  हों  नहीं  उठता  ।

 भानप्र  प्रदेश  में
 विद्युत  संयंत्रों  को  स्थापना

 ]

 5758.  श्री  बो०  तुलसीराम  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  जो  सूखे  से  अत्यधिक  प्रभावित  बिजली  की  भारी  कमी  है  ;

 यदि  तो  कृषि  और  उद्योग  की  न्यूनतम  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  राज्य  में
 ओर  अधिक  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  राज्य  में  कितने  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इनके  कब  तक
 स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  संयंत्रों  से  कितनी  बिजलो  पैदा  होने  की  सम्भावना  है  ओर  इनसे
 राज्य  की  बिजली  की  आवश्यर्कता  किस  सीमा  तक  पूरी  होगी  ;  भौर
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 a

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मस्त्रालय  के  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मन््त्री  सुशोला  :

 1987  से  1988  की  अवधि  के  दौरान  कुल  मिलाकर  लगभग  11.5%  विद्युत  की  कमी
 अपर्याप्त  बारिश  के  परिणामस्वरूप  जल  विद्युत  उत्पादन  में  कमी  होने  के  कारण  आन्ध्र  प्रदेश  में  विद्युत
 की  स्थिति  पर  कुप्रभाव  पड़ा  था  ।

 से  विभिन्न  श्रेणियों  के  उपभोक्ताओं  को  विद्युत  सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध  में
 मांग  और  उपलब्धता  सम्बन्धी  समग्र  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  ही

 लिया  जाता  सातवीं  योजना  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  लगभग  838.5  मेगावाट  की  अतिरिक्त  क्षमता

 चालू  किए  जाने  की  परिल्कपना  की  गई  है  जिप्तमें  628.5  मेगावाट  जल  विद्युत  तथा  210  मेगावाट

 ताप  विद्युत  शामिल  है  ।  इन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  तथा  इनको  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना  का

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इसके  अतिरिक्त  दक्षिणी  क्षेत्र  में  क्रियान्वयनाधीन  केन्द्रीय  क्षेत्र

 को  परियोजनाओं  से  भी  राज्य  को  इसके  हिस्से  की  विद्युत  प्राप्त  होगी  ।  जहां  तक  सम्भव  होता है  क्षेत्र

 की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  तथा  पड़ीसी  प्रणालियों  से  भी  आन्ध्र  प्रदेश  की  सहायता  की  जाती

 विवरण

 क्रमसं०  परियोजना  का  नाम  क्षमता  चालू  करने  की

 )  संभावना

 1.  नागार्जुनासागर  जल  विद्युत  स्कीम  100  चालू  की  गई

 चरण-दो  ह

 2.  श्रीसलेम  जल  विद्युत  स्क्रीम  330  चालू  की  गई

 3.  पोचम्पाद  जल  विद्युत  स्कीम  27  चालू  की  गई

 4...  पैना  अहोबिलाम  जल  विद्युत  स्कीम  20  1989-90

 5.  नागर्जुनासागर  बायां  तट  नहर  जल  60  89-90

 विद्युत  स्कीम

 6.  नागार्जुनासाग।र  दांया  तट  नहर  30  89-90.
 जल  विद्युत  स्कीम

 7...  काकटिया  नहर  जल  विद्ुत  स्कीम  1.5

 8.  विजयचाड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210  189-90

 9.  बालीमेला  जल  विद्युत  स्कीम  60  भाठवीं  योजना
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 लिखित  उत्तर  5  1988

 5759.  भोमतो  विद्यावती  चतुर्वेदी  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  के  अधिकांशतः  सभी  गोदाम  भवतनों  के
 तहखानों  में  स्थित  हैं  ;

 कया  यह  भी  सच  है  कि  शार्ट  सरकिट  के  कारण  इन  गोदामों  में  अनेक  बार  आग  लगने
 की  घटनाएं  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  अग्निशमन  विभाग  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  शिकायत
 करने  पर  भी  जानमाल  की  सुरक्षा  के  लिए  कोई  पर्याप्त  प्रबन्ध  नहीं  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  तत्काल  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  के  नई  दिल्ली  स्थित  चार
 गोदाम  जिनमें  से  तीन  भवनों  के  तहखानों  में  हैं  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  भवन  के  गोदामों  को  जाने  वाली  जहां  अन्य  पार्टियों  के  भी
 बिजली  के  मीटर  लगे  हुए  में  शार्ट  सकिट  क ेकारण  आग  लगने  की  दो  छोटी  घटनाएं  हुई  थीं  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली  के  सभी  गोदामों  में  अग्नि  शमन  विभाग  द्वारा
 विधिवत  स्वीकृत  भारतीय  मानक  संस्थान  के  विशिष्टियों  के  पर्याप्त  संख्या  में  आग  बुझाने  के उपकरण

 लगाए  गए  गोदमों  में  आग  बुझाने  के  उपकरणों  की  कमी  के  सम्बन्ध  में  अग्नि  विभाग  से  कोई
 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  इन  गोदामों  को  आग  के  खतरों  से  सुरक्षित  बनाने  हेतु  वैकल्पिक  निकास

 द्वारा  बनाकर  और  आटोमेटिक  स्प्रिंकल  प्रदान  करके  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  उपाय  किए
 जा  रहे  हैं  ।

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  गोदाम  अपने  बनाने  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 से  जमीन  खरीदी  है  |  जैसे  ही भवन  बन  कर  तैयार  हो  इन  गोदामों  को  नए  स्थल  पर  ले  जाया

 कोटनाशकों  का  निर्माण  करने  वाले  उशोग

 ]

 5760.  श्री  असर  सिंह  राठवा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कीटनाशकों  का  निर्माण  करने  वाले  उद्योगों  की

 पृथक-पृथक  संज्या  और  नाम  क्या  हैं  ;
 ह

 इन  उद्योगों  में  कौन-कौन  से  कीटनाशक  बनाए  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  इन  उद्योगों  की  सुरक्षोपाय  अपनाने  हेतु  कोई  निदेश  जारी  किए  गए  हैं  ;

 क्या  सरकार  इन  उद्योगों  पर  कोई  निगरानी  रखती  है  ;
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 क्या  इस  क्षेत्र  में  कोई  लघु  उद्योग  भी  और

 हा

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लिखित  उत्तर

 और  पैस्टिसाइड्स  से  विनिर्माण  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  सम्बन्धित  राज्य

 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्डों  से  सुरक्षा  एवं  जोखिम  नियन्त्रण  के  लिए  मानदण्डों  के  अन्तगंत  पर्याप्त  उपायों  के
 बारे  में  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  दिए  जाते  ये  राज्य  बोडड  संयंत्र  के  सुरक्षा  एवं  प्रदूषण
 कार्यकलापों  को  मानीटर  करते  हैं  एवं  उन्हें  लागू  करने  के लिए  आवश्यक  उपाय  करते

 और  अनेक  लघू  एकक  इंसेक्टिसाइड  तकनीकी  सामग्री  का  विनिर्माण  कर  रहे
 प्रश्न  के भाग  और  के  उत्तर  में  उल्लिखित  विवरण  में  उनके  नाम  भी  शामिल  हैं  इनके  अलावा
 अनेक  लघू  एकक  इंसेक्टिसाइड  सूत्रयोग  बनाते

 विवरण

 इनसे क्टि  साइड्स

 2.

 3.

 बी०  एच»  सी०

 मेलाथियोन

 सद  का  नास

 9
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 कम्पनो  का  ताम

 .

 .

 .  कनोरिया  चेम

 .  मिको  फार्मास

 .  पेस्टीसाइड्स  और  ब्रीवरीज

 «  टाटा  कैमिकल्स

 .

 .  सिनामिड

 .  एक्सोल

 .  पेस्टीसाइड्स  और  ब्रीवरीज

 .  पेस्टीसाइड्स  इण्डिया

 »  पंजाब  यूनाइटेड

 .

 .

 «  खैतान  जंकर

 .  शिवालिक  रसायनी

 «  यूनाइटेड
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 लिखित  उत्तर

 ऋ०सं०  मद  का  नाम

 4.  पेराथियोन

 5.  मेटासिसटेक्स

 6.  फंनट्रोथिन

 7.  फेनथियोन

 8.  डिकोफोल

 9.  डाइमेथोएट

 10.

 11.  क्वीनलफोस

 12.  मोनोक़ोद्रोफोस

 13.  केबरिल

 14.  फोस्फामिडन
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 कम्पनी  का  नास

 .  फिसिम  आग्गेनिक्स

 .  हिमसल  पेस्टीसाइडस  एण्ड

 .  अटरा  रसायन  उद्योग  |

 वेयर

 रेलिस  इण्डिया  लि

 .  बेयर

 .  सिनामिड  इण्डिया

 .  रेलिस  इण्डिया

 .  बेयर

 .

 .  रेलिस

 .  शो  वेलेक

 .  मिको

 .  खाटू  झांकर

 -  हिन्दुस्तान  सीबा  गेगी

 .  सुदर्शन

 .  सेण्डोज

 -  सुदर्शन

 .  गुजरात  इन्सेक्टिसाइड्स

 -  हिन्दुस्तान  सीबा  गेगी

 .  सुदर्शन

 »

 «  पाउशक

 «  यूनियन  कार्बाइड

 .  हिन्दुस्तान  सीबा

 .  सुदर्शन

 अजीज
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 सद  का  नाम  कम्पनी  का  नाम

 15.  लिण्डेन  1.  मिको

 16.  फोस्लान  1.  बेलरहो

 17.  थिगरैट  1.  सिनामिड़  इण्डिया

 2.  पेस्टीसाइड्स  इण्डिया

 18.  इथीयन  1.  रेलिस

 2.  शो  वेलेस

 3.  पेस्टीसाइड्स  इण्डिया

 19.  इण्डोसल्फान  1.  भारत  पल््ज

 2.  एक्सोल  इण्डिया

 20.  इनवेरोरेट  1.  सलें  इण्डिया

 2.  गुजरात  इन्सेक्टिसाइड्स

 3.  यूनाइटेड

 4.  रेलिस  इण्डिया

 21.  साइपरमेथरिम  1.

 2.  भारत  फ्लज

 3.  नोसिल

 बिदेशी  सहयोग

 5761.  भ्री  संयद  क्या  उद्योग  मन््श्री  विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  |  1988
 के  भतारांकित  प्रश्न  संख्या  1136  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  सहयोग  के  2834  प्रस्तावों  का  देश-वार  और  ओऔद्योगिक  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या

 उन  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी  है  जिसमें  बीस  शीष॑स्थ  औद्योग्कि  गृहों  से  सम्बन्धित

 भारतीय  साझ्षेदार  और

 प्रस्तावित  परियोजनाएं  किस-किस  राज्य  में  लगाई  जाएंगी  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  एम०  :

 सरकार  ने  1985,  1986  तथा  1987  के  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  सहयोग  के  क्रमशः  1024,

 957  तथा  853  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  दी  इन  सहयोगों  के  देशवार  तथा  उद्योगवार  ब्यौरे  क्रमशः
 गये संलग्न  तथा  संलग्न  में  दिए  गये
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 जज -++  अं  जनजज+-----++++>+-  +--  न्किजजा  eee  ee

 और  औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  विदेशी  सहयोग  स्वीकृतियों  की

 गृहवार  तथा  स्थापता-स्थलवार  सांख्यिकीय  सूचना  नहीं  रखी  जाती  परिणामस्वरूप  कोई  केन््द्रीयक्ृत

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1985  से  1987  की  अवधि  के  दोरान  जारी  को  गई  विदेशी  सहयोग
 स्थोकृतियों  के  देशवार  व्योरे

 ऋ०  सहयोग  करने  वाले  1985  1986  1987

 सं०  देशका  कऊंतनायणाईा  नजकऊकिन-नणना-ेःे  अंनतिपनतवनापज-+

 1  2  3  4  $  6  7  8

 1.  अर्जेन्टाइना  —  --

 2.  आस्ट्रेलिया  7  न  9.  3  12  5

 3.  आस्ट्रिया  14  4  16  6  9  2

 4.  बहामा  |  --  —  —  —

 5.  बहरीन  1  ||  चप  ने  1  ||

 6.  बेल्जियम  9  2  6  गाय  7

 7.  बरमूडा  ]  —  --  --  सर

 8.  ब्राजील  1  न  —  —

 9.  बुलगारिया
 न  --  ]

 10.  कनाडा  15  6  15  6  9  4

 11.  चैकोसलोवाकिया  7  न+  4  5  —

 12.  डेनमार्क  12  1  7  +,  2  11  3

 13.  साइप्रस  --  --  —  लि  लि

 14.  दुबई  न+  2  2  —  ---

 15.  फेयर  आइलेण्ड  --  —  --  _

 16.  फिनलैण्ड  4  ]  5  2  2
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 17.  एफ०  आर०  जी ०  180  36.  183  40  149...  99

 18.  फ्रांस  8  39  9  44  10

 19.  जी०  डी०  आर०  12  6  न  3

 20.  हांग  कांग  5  1  9  3  5  3

 21.  हुंगरी  2  न+  2  2  3  _

 22.  ईरान  न  न  ध  ।  गा

 23.  इटली  56  11  58  8  50  10

 24.  जापान  108  15  111  15  71  15

 25.  जाडेन  न
 “5  न+

 ग्गाय

 26.  कोरिया  5  14  1  15  3

 27.  साइबेरिया  1  ]  न
 ना  ्ग्य्

 जा

 28.  लक्समबर्ग  न
 ज+  ]  न

 ना
 ता

 29.  मलेशिया  न  न  2  2  1

 30.  मैक्सिको  2  ध  1 1  2

 31.  नीदरलैण्ड  16  3  26  11  23  6

 32.  नावें  3  ]  7  3  2  न

 33.  न्यूजीलैण्ड  ना  1  ता  जा
 णण

 34.  पनामा  न
 जाय  ना  ना  1

 35.  पोौलैण्ड  2  ना  2  ता
 णा

 36.  पुतंगाल  2  1  ाः
 ा

 गा
 णा

 37.  रूमानिया  न
 ना  1  वा  जा

 पा

 38.  सऊदी  अरेबिया  न
 या  ]

 जा
 जा

 39.  सिंगापुर  5  2  3  5  2

 40.  स्पेन  3  जा  पर
 2  $
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 2  3  4  $  6  7  8

 रु  -...............

 41.  स्वीडन  29  4  29  7  19  4

 42.  स्वीट्जरलेण्ड  42  4  32  8  31  11

 43.  श्रीलंका  4  न  _  —

 44.  ताइवान  6  पे  6  ||  8  2

 45.  थाईलैण्ड  न+  ध्ग  न+
 न  न

 46.  तुर्की  गा  जय  ध्ग्य्  प्य्य्
 न

 47.  यू०  ए०  ई०  2  2  न+  न+  1  न

 48.  यू०  के०  147  26  130  23  122  27

 49.  यू०  एस०  ए०  197  66  189  71  196  57

 50.  यू०  एस०  एस०  आर०  4  5  --  6  2

 51.  यूगोस्लाविया  5  ज८  -+  --  3

 52.  प्रवासी  भारतीय  52  36  25  8  28  27

 योग  :  1024  238  957  240  853  242

 वर्ष  1985  से  1987  के  दोराग  सरकार  द्वारा  स्वोकृत  विदेशी  सहयोग  के
 उद्योगवार  ब्यौरों  की  सूची

 उद्योग  का  नाम  1985  1986  1987

 2

 हु

 ऊ  4  5

 1.  धातु्र्मी  उद्योग  53  45  29

 2.  इंधन  20  3

 3.  बॉयलर  और  भाप  जनिन्त्रण  संयंत्र  13  5  1

 4.  प्राइम  मूवर्स  उपकरणों  के  15  न-+
 न
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 1  2  3  4  5

 5.  विद्युत  उपकरण  205  175  183

 6.  दूरसंचार  36  37  16

 7.  परिवहन  101  53  39

 8.  ओऔद्यागिक  मशीनरी  152  108  132

 9.  मशीनी  औजार  32  13  10

 10.  कृषि  मशीनरी  3  3

 11.  अर्थ  मूविंग  मशीनरी  11  -  —

 12.  विविध  यान्त्रिक  और  इन्जीनियरी  उद्योग  45  47  50

 13.  कार्यालय  और  घरेलू  उपकरण  20  10  7

 14...  चिकित्सा  और  शल्य  औजार  5  12  10

 15.  ओऔद्योगिक  उपकरण  52  20  47

 16.  वैज्ञानिक  उपकरण  2  13  4

 17.  सर्वेक्षण  और  रेखाचित्र  न  1  न

 सम्बन्धी  उपकरण

 18.  उर्वरक  ना

 रसायन  के  69  84

 20.  फोटोग्राफी  के लिए  कछ्ची  फिल्म  और  कागज  न  5  2

 20.  रंगाई  का  सामान  --

 22.  औषधि  और  भेषज  5  1  -

 23.  कपड़ा  हुए  अथवा  अन्य  प्रकार  तैयार  5  10  6

 किए  गए  कपड़ों

 24.  कागज  उत्पादों  सहित  कागज  और  लुग्दी  3  7  6

 25.  चीनी  2  --

 26.  फर्मेंण्टेशन  उद्योग  |  6  6

 27.  खाद्य  संक्ताधन  उद्योग  5  8  6
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 1  2  3  4  5

 28.  वनस्पति  तेल  और  वनस्पति  गा  ||

 29.  छ्ंगार  और  प्रसाधन  सामग्री  2  2  --

 30.  रबड़  की  वस्तुएं  11  10

 31.  चमड़े  की  वस्तुएं  और  पैक  19  8  4

 32.  ग्लू  और  जिलेटिन  |  ना

 33.  कांच  9  8  8

 34.  सिरेमिक  27  20  18

 35.  सीमेंट  और  जिप्सम  उत्पाद  9  11  7

 36.  इमारती  लकड़ी  उत्पाद  नू  ना  ||

 37.  रक्षा  उद्योग  न  न  न

 38.  सिगरेट  —  —_—  __

 39.  परामशं  सेवाएं  23  5  47

 40.  विविध  उद्योग  74  186  94

 ः
 योग  :  1024  957  853

 $$  -..

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  के  लाभभोगी

 5762.  श्री  संयव  शाहबुद्दीस  :  क्या  उद्योग  भन्त्रो  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए
 गार  योजना  का  लक्ष्य  के  बारे  में  ]  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संदया  1224  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवादर  लाभभोगियों  की  वास्तविक  संख्या
 कितनी  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  तथा  राज्यवार  राज  सहायता  के  रूप  में  दी  गई
 में  से  वास्तव  में  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  ;  और

 लाभभोगियों  को  वंवार  तथा  राज्यवार  बास्तविक  रूप  से  कितनी  धनराशि  जारी  की
 गई  ?

 उद्योग  सन्त्री  जे०  बेंगल  और  वर्ष  1984-85  से  1986-87  तक

 114
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 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  लाभग्राहियों  को  राज्य/संघ  शासित
 प्रदेश  वार  मंजूर  किए  गए  ऋण  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 (@)  इस  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  लाभग्राहियों  की  संख्या  के  रूप  में  राज्यों  को  केवल
 वास्तविक  लक्ष्यों  का  निर्धारण  करती  है  किन्तु  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  धनराशि  का
 आबंटन  नहीं  ॥  देश  में  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  माध्यम
 से  केन्द्रीय  बजट  से  प्रत्येक  अनुबन्धित  ऋण  के  लिए  पूंजीगत  राजसहायता  दी  जाती

 वर्ष  1984-85  से  1986-87  तक  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  वास्तविक  रूप  से  उपयोग  की

 गई  पूंजीगत  राजसहायता  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  ।

 वर्ष  भारतीय  रिजबं  बंक  द्वारा  राजसहायता  जारी
 करने  के  लिए  उपयोग  की  गई  राशि

 Fo

 1984-85  99.83

 1985-86  76.48

 1986-87  87.44
 Nee
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 16  1910  लिखित  उत्तर

 बनी

 बिहार  में  केरद्रीय  सरकार  के  उपक्षमों  में  पूंजी  निवेश

 5763.  भ्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  उद्योग  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1987  तक  बिहार  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  कुल  कितना  निवेश
 किया  गया  ;

 इन  उद्यमों  के  वाधिक  लाभ/हानि  और  कमंचारियों  की  संख्या  क्या  है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  में  प्रस्तावित  नए  निवेश  अथवा  कार्यान्वयनाधीन

 योजनाएं  कौन  सी  हैं  और  उन  परियजनाओं  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  पूरा  करने  की
 रित  तारीख  क्या  है  ?

 उद्योग  मन््त्री  जे०  बेंगल  और  31-3-1987  को  बिहार  में  स्थित
 सरकारी  क्षेत्रे  क ेविभिन्न  एककों  में  सकल  परिसम्पत्ति  के  रूप  में  कुल  पूंजीनिवेश  6969.20  करोड़
 रुपये  था  जिन  में  सेवारत  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  4.53  लाख  जिन  उद्यमों  के  प्रधान

 हानि  (--)  241.26  करोड़  रुपये  थी  ।

 सातवीं  योजना  में  बिहार  के  औद्योगिक  एवं  श्वनिज  क्षेत्रों  मे ंकुल  1328  करोड़  रुपये
 पंजीनिवेश  की  की  गई  है  जिसका  संक्षिप्त  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  परियोजना
 वार  समापन  की  लक्ष्यगत  तारीख  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 विवरण

 क्र  उद्यम  परियोजनाओं  का  संक्षिप्त  सातवीं  योजना  में

 विवरण  विनिदिष्ट  परिव्यय

 रुपए

 1  2  3  4

 1.  भारतीय  इस्पात
 “

 (])  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  क्षमता  40  503.76

 प्राधिकरण  लि०  लाख  टन  की  विस्तार  परियोजना

 (2)  किरिबुरू  लौह  भयस्क  खान  विस्तार  1.17
 परियोजना

 (3)  बोकारो  इस्पात  कारखाने  का  निजी  20.73
 उपयोगार्थ  विद्युत  संयंत्र

 (4)  मेघाहातबुरू  लोह  अयस्क  परियोजना  23.89

 (5)  कोक  भट्टी  संकुल  का  परीक्षण  3.26
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 2  3  4

 (6)  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  उपस्कर  में  60.00
 प्रतिस्थापन  नवकरण  आदि

 (7)  बोकारो  इस्पात  की  अन्य  1.20

 चालू  परियोजनाएं

 (8)  बोकारो  इस्पात  का  रखाने  में  गतिरोध  160.00

 दूर  करने  का  कार्यक्रम

 2.  इण्डियन  आयरन  (1)  चासनाला  कोयला  खान  का  विकास  10.73

 एण्ड  स्टील

 (2)  चासनाला  कोयला  खान  में  संतोलक  22.65

 सुविधाएं

 (3)  रज्जू  मार्ग  एवं  कोयला  खान  के  लिए  0.11

 विद्युत  आपूर्ति

 (4)  चासनाला  खान  तीतपुर  कोयला  खान  25.00
 आदि  का  पूननिर्माण

 3.  भारत  रिफ्रक्ट्रीज  (1)  भण्डारीडाह  एकक  विस्तार  परियोजना  0.99

 लि०  (2)  वृद्धि  संशोधन  नवीकरण  आदि  40.00

 (3)  तेनूघाट  बांध  परियोजना  12.00

 4.  हिन्दुस्तान  कापर  (1)  मोसाबानी  खान  0.60

 लि०  (2)  सुर्दा  खान  विस्तार  परियोजना  0.50

 (3)  घाटशिला  का  आधुनिकीकरण  16.00

 (4)  टेलिंग  4

 आधुनिकीकरण  आदि

 (5)  केन्डाडीह  खान  विस्तार  परियोजना  1.00
 हु

 (6)  राखा  में  मोलब्डिनम  की  निकासी  1.00

 (7)  ब्यवहायेता  अध्ययन  3.00

 (8)  पूंजीगत  खान  विकास  10.00

 (9)  एस  एण्ड  टी  का  प्रतिस्थापन  एवं  32.00
 नवीक रण  भादि
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 1  2  3
 oe  -------+  -  ज-न्++त+  —  के  ऑिि-जजजन+  +-

 5.  भारतीय  उर्वरक

 निगम

 6.  पाइराइट्स  एण्ड
 केमिकल्स  लि०

 7...  प्रोजेक्ट्स  एण्ड
 :  डेवलपमेच्ट

 इण्डिया  लि०

 8.  भारत  बेगन  एण्ड
 इंजीनियरिंग  लि०

 9.  हेवी  इंजीनियरिंग
 कारपोरेशन

 कारपो०

 आफ  इंडिया  लि०

 11...  माहका  ट्रेडिंग
 कारपो  ०  लि०

 उपर्यक्त  में  स ेअनेक  परियोजनाएं  छठी  योजना  अवधि  से  ही  चालू  हैं  और  इसमें  कई  भाठवीं

 (1)  कोक  भटटी  शृंखला  एवं  विद्युत  संयंत्र

 (2)  सिन्दरी  युक्तिकरण  परियोजना

 लिखित  उत्तर

 (3)  सिन्दरी  एकक  का  प्रतिस्थापन  नवीकरण  आदि  4.20

 (4)  बरोनी  एकक  में  निजी  उपयोगार्थ  विद्युत  संयंत्र  23.24

 (5)  बरौनी  में  नवीकरण

 (6)  बरौनी  एकक  में  भरे  हुए  बोरों  के  भण्डारण

 अमोनिया  के  भण्डारण  की  सुविधाएं

 (7)  अरोनी  एकक  में  प्रतिस्थापन  एवं  नवीकरण

 (1)  खनन  परियोजना

 0.4

 3.40

 0.10

 (2)  गंधकीय  तेजाब/एस.  संयंत्र  पुनर्स्थधापन  40.30

 (3)  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  परियोजनाएं

 (1)  उत्प्रेरक  आधुनिकीकरण

 (2)  चालू  योजनाएं

 (3)  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  परियोजनाएं

 (4)  अनुसंधान  एवं  विकास  परियोजनाएं

 (1)  चालू  योजनाएं

 (2)  प्रतिस्थापन  बस्ती  निर्माण

 अनुसंघान  एवं  विकास  आदि

 (3)  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  बनाना

 एवं  क्रेंकशाफ्ट  परियोजना

 (1)  नरूआपहाड़  खान

 (2)  तुरामिडीह  कारखाना  एवं  खान

 (3)  अन्य  चालू  योजनाएं

 (4)  तुरामिडीह  में  नई  खान

 (5)  गवेषणात्मक  खान  विकास

 (  1)  विविध  योजनाएं

 जोड़

 1.00

 14.90

 13.28

 2.40

 16.75

 7.00

 14.46

 9.86

 30.68

 35.60
 40.19

 11.56

 90.50

 1.45

 12.00

 1327.63

 योजना  अवधि  में  चालू  बनी  रहेगी  ।  उनके  समापन  की  लक्ष्यगत  तारीख  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 ७॥़॥ ना+

 प्रकाशन  विभाग  द्वारा  पत्र  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन

 5764.  भरी  संयद  शाहबुद्दीत  :  क्या  सुखना  और  प्रसारण  भल््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्रकाशन  विभाग  द्वारा  वर्ष  चालू वित्तीय  के  दौरान  भाषा-वार  कितनी  पत्र  पत्रिकाएं

 कुल  प्रतियों  का  भाषा-वार  ब्यौरा  कया  है  ;

 उक्त  तिथियों  को  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  स्टाक  में  विद्यमान  प्रतियों  और
 पत्र  पत्रिकाओं  के  शीषकों  की  भाषावार  संख्या  कितनी  हैं  ;  और

 उक्त  दोनों  तिथियों  के  समय  कितने  मूल्य  का  स्टाक  विद्यमान  था  ?

 संसदोय  कार्य  सन्त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :
 ओर  सूचना  संलग्न  ओर  2  में  दी  गई

 और  प्रकाशन  विभाग  के  स््टाक  रजिस्टर  वित्तीय  वर्ष-वार  ही  रखे  जा  रहे  हैं  तथा
 स््टाक  के  आंकड़े  प्रतियों की  के  दिन  की  स्थिति  के  अनुसार  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  आंकड़े  संकलित

 किए  जा  रहे  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 प्रकाशन  विभाग  द्वारा  के  दोरान  प्रकाशित  पुस्तकों  की  भाषा

 वार संख्या तथा प्रतियों की संख्या नीचे दी गई है :--- पुस्तकें ऋ० सं० भाषा शीष॑कों की संख्या प्रतियों की संख्या अंग्रेजी 29 98,000 2. हिन्दी 23 98,000 3. प्रवेशिक भाषाएं ल् असमिया 3 9,000 (2) बंगला 2 4,000 (3) कन्नड़ ] 2,000 (4) उड़िया 2,000
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 प्रकाशन  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  पत्रिकाओं  का  ब्योरा

 पत्रिका  का  भाषा  आवधिकता  मौसत  प्रिंट  मुद्रित  प्रतियों  की

 नाम  आर्डर  कुल  संख्या

 आजकल  हिन्दी  मासिक  6500  78000

 आजकल  उर्दू  प्रासिक  6300  75600

 कुरुक्षेत्र  अंग्रेजी  मासिक  13000  156000

 कुरुक्षेत्र  हिन्दी  मासिक  4500  54000

 बाल  भारती  हिन्दी  मासिक  23000  276000

 इंडियन  एंड  फारेन  रिव्यू  अंग्रेजी  पाक्षिक  31000  744000

 योजना  अंग्रेजी  पाक्षिक  16000  352000

 योजना  हिन्दी  पाक्षिक  8000  176000

 योजना  असमिया  पाक्षिक  1200  26400

 योजना  बंगला  पाक्षिक  2000  44000

 योजना  गुजराती  पाक्षिक  1700  37400

 पघोजना  मराठी  पाक्षिक  4500  99000

 पोजना  मलयालम  पाक्षिक  1500  33000

 योजना  तमिल  पाक्षिक  13000  286000

 पोजना  तेलुगु  पाक्षिक  6000  132000

 योजना  कन्नड  मासिक  2500  30000

 योजना  पंजाबी  मासिक  800  9600

 योजना  डर्द  मासिक  700  8400

 एम्पलायमेंट  न्यूज|  अंग्रेजी  साप्ताहिक  248231  12908000

 रोजगार  समाचार

 हिन्दी  साप्ताहिक  70909  3687300

 उर्दू  साप्ताहिक  1400  72800

 उस  जिसे  पाक्षिक  के  रूप  में  दर्शाया  गया  है  के  मामले  में  एक  वर्ष  में  22  अंक  होते  हैं

 जबकि  उस  जिसे  मासिक  दर्शाया  के  मामले  में  एक  वर्ष  में  12  अंक  होते
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 लिखित  उत्तर

 प्रकाशन  विभाग  की  पुस्तकों  के  बारे  में  विस्तृत  आंकड़े

 6  1988

 31-3-1  987  के  दिन ऋ०सं०  भाषा  शीष॑कों  की

 संख्या  की  स्थिति  के  अनुसार
 स्टाक  में  प्रतियों  की

 संख्या

 1.  हिन्दी  448  5,20,694

 2.  अंग्रेजी  629  5,41,863

 3.  असमिया  12  21,658

 4.  बंगला  31  30,972

 5...  गुजराती  17  28,138

 6.  कन्नड  27  39,610

 7.  मलयालम  29  12,214

 8.  मराठी  43  65,467

 9.  उड़िया  14  10,733

 10.  पंजाबी  34  56,044

 11.  तमिल  20  30,707

 12  तेलुगु  16  26,327

 13  उर्द  24  31,994

 टिप्पणी  :  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 2.  प्रकाशन  विभाग  को  पत्रिकाएं  o

 31-3-1987  के  दिन

 की  स्थिति  के  अनुसार
 स्टाक  में  पड़ी  पुस्तकों

 का  मूल्य

 56,65,949.50

 1,24,05,769.40

 1,46,771.50

 3,22,881.25

 2,37,368.25

 3,58,427.50

 1,49,242.20

 5,83,769.50

 53,921.75

 5,00,133-10

 2:84,413.50

 2,30,  8.00

 3,89,129.50

 जहां  तक  प्रकाशन  विभाग  की  पत्रिकाओं  के  बारे  में  स्टाक  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  मुद्रण
 बेची  जाने  वाली  प्रतियों  की  संख्या  और  मानाथ॑  प्रतियों  की  संडया  के  आधार  पर  किया  जाता

 इस  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  पत्रिकाओं  कोया  तो  बेचा  जाता  है  या  मानाथ  प्रतियों  के  रूप  में

 निःशुल्क  सप्लाई  किया  जाता  है  ।  केवल  सीमित  संख्या  में  ही  प्रतियां  को  भावी  संदर्भ  और  रिकाड़े  के

 ५  लिए  रखा  जाता
 था
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 eee  0.02.

 प्राकृतिक  गैस  से  बिजली  पेदा  करना

 5765.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  प्राकृतिक  गेस  से  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्या  दिल्ली  में  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  कुछ  कदम  उठाये  हैं  ;

 यदि  तो  दिल्ली  में  गेस  से  पैदा  की  गई  बिजली  कब  तक  प्राप्त  होगी  ;  और

 इस  संबंध  में  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  में  उपमन््त्री  रफीक  :

 से  बिजली  के  उत्पःदन  के  लिए  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  गैस
 सप्लाई  करने  के  लिए  गैत  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  यह  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन

 काराज  का  उत्पादन

 5766.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  उद्योग  भनन््त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कागज  बनाने  की  कितनी  क्षमता  पैदा  की  गई  ;

 इस  सम्बन्ध  में  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्त्री  एम०  :
 पिछले  कुछ  वर्षों  में  कागज  तथा  गत्ते  के  विनिर्माण  के  लिए  अधिष्ठापित  क्षमता  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  अधिष्ठापित  क्षमता

 (।  जनवरी  टन

 1985  23.49

 1986  26.55

 1987  27.58

 1988  28.51
 न  न

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अनुसार  1989-90  में  उक्त  उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 27  लाख  टन  निर्धारित  की  गई  है  ।
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 और  अतिरिकक्त  क्षमता  स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  पर  कच्चे  माल  की  उपलब्धता
 तथा  अन्य  संबद्ध  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  किया  जाता  कागज  उद्योग  को  गैर-परम्परागत
 कच्चे  माल  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  गैर-परम्परागत  कण्चे  माल  से
 विनिर्मित  कागज  तथा  गत्ते  पर  रियायती  उत्पादन  शुल्क  लगाया  जाता  उस  कागज  पर  उत्पादन

 शुल्क  में  पूरी  छूट  है  जिसमें  लुगदी  में  खोई  का  वजन  75  प्रतिशत  से  कम  नहीं  है  ।  कृषि  रद्दी
 तथा  खोई  से  छपाई  और  लपेटने  के  कागज  के  विनिर्माण  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया

 है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  रण  उद्योग

 5767.  श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  कितने  उद्योग  रुग्ण  पड़े  हैं  ;

 क्या  रुग्ण  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाएगा  अथवा  उन्हें  आ्िक  रूप  से  सक्षम
 बनाया  जाएगा  ;

 क्या  राज्य  सरकार  से  रुणण  उद्योगों  की  सूची  अथवा  इससे  सम्बन्धित  कोई  सिफारिश

 प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :
 बैंकों  से  सहायता  प्राप्त  रुणण  औद्योगिक  एककों  से  सम्बन्धित  आंकड़े  भारतीय  रिजवें  द्वारा

 उस  परिभाषा  के  अनुसार  एकत्रित  किए  जाते  हैं  जो  इसने  अपनाई  हुई  भारतीय  रिजवं  बैंक  से

 प्राप्त  नवीनतम  जानकारी  के  आधार  पर  1986  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  मध्य

 प्रदेश  में  बड़े  तथा  छोटे  रुग्ण  उद्योगों  की  संख्या  26  और  9895  है  ।

 रुरण  औद्योगिक  इकाइयों  का  पुनरुत्थान  करने  के  लिए  भारत  सरकार  की  मध्य  प्रदेश

 सहित  पूरे  देश  के  लिए  एक  समान  नीति  नहीं  इस  नीति  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलू  निम्नानुसार
 हैं  :--

 1.  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात्  औद्योगिक  कम्पनी

 198 5'  बनाया  इस  अधिनियम  के  अधीन  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोर्ड

 आई०  एफ०  नामक  एक  अधे-न्यायिक  निकाय  की  स्थापना  की  गई  जिसका  उद्देश्य  रुग्ण
 औद्योगिक  कम्पनियों  की  समस्याओं  को  कारगर  ढंग  से  देखना  है  15  1987  से  काय॑
 करना  शुरू  कर  दिया

 2.  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारम्भिक  अवस्था  में  औद्योगिक
 रुर्णता  को  रोकने  हेतु  बैंकों  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  हैं  ताकि  उचित  समय  पर  सुधारात्मक
 कदम  उठाए  जा  सके  ।

 3.  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  जीव्य-क्षम  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनःस्थापन
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 पैकेज  तैयार  करने  हेतु  भी  बैंकों  को  निदेश  दिए  गए  बैंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  रुग्ण  इकाइयों  को

 पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनर्स्थापना  पैकेज  बनाते

 4.  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बैंकों  को  अलग  से  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  जिनमें  उन  मापदण्डों
 को  बताया  गया  है  जिनके  अधीन  बड़े  तथा  लघु  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्य-क्षम  रुग्ण  इकाइयों  की  पुनर्स्थापना

 हेतु  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  बिना  पूछे  राहत  एवं  रियायतों  की  स्वीकृति  दे

 5.  लघु  क्षेत्र  में  ररणता  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सहायता  करने  के
 विचार  से  भारत  सरकार  ने  एक  सौमांत  धन  योजना  शुरू  की  इस  उदारीकृत  योजना  के  अन्तगंत

 पुनर्स्थापना  हेतु  रण  लघु  एककों  को  उपलब्ध  प्रति  एकक  सहायता  की  अधिकतम  राशि  20,000  २०
 से  बढ़ाकर  50,000  रु०  कर  दिया  गया  है  ;

 और  इस  मन्त्रालय  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  रुग्ण  उद्योगों  के  बारे  में  कोई

 सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 (3)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कावेरी  बेसिन  में  डिलिग

 5768  डा०  बी०  एल  शैलेश  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  सन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कावेरी  बेसिन  में  तेल  होने  की  सम्भावना  है  और  यह  दक्षिण  क्षेत्र  में  कुछ  राज्यों  की
 तेल  की  अधिकांश  जरूरत  को  पूरी  करने  में  सक्षम  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 कया  इस  बेसिन  में  ड्रिलिंग  क ेलिए  कोई  दीधंकालीन  योजना  तैयार  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इसमें  अनुमानतः  कितना  परिव्यय

 होगा  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गत  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  रफीक  :  और
 इस  बेसिन  में  अभी  खोज  चल  रही  है  तथा  इसकी  पूरो  खोज  होने  के  बाद  हाइड्रो-काबंनों  की  मात्रा  का
 पता  लग  फिर  भी  इस  बेसिन  में  1-7-1987  को  तेल  के  और  गैस  के  बराबर  तेल  के  लगभग
 9.39  मिलियन  टन  के  भूमिगत  भण्डार  होने  की  सम्भावना  है  ।

 और  !988-89  तथा  1989-90  की  योजना  इस  प्रकार  है  :--

 1988-89  1989-90

 तटबर्ती

 रिग  वर्ष  6.00  8.59

 मीटरेज  ”000  33.80  52.05
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 का परिव्यय तटवर्ती और  अपतटीय

 अपलट

 रिग  वर्ष  2.67

 मीटरेज  (000)  27.35

 कुएं  है  8

 सातवीं  योजना  में  इस  बेसिन  का  परिव्यय  तटवर्ती  और  अपतटीय  क्षेत्रों

 के  लिए  क्रमशः  देश में अब  करोड़  रुपए  तथा  एक्सचेंजों  करोड़  रुपए

 इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना

 5769.  भ्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अब  तक  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना  की  गई  है  और  कुल  लाइन  की
 संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  उपकरणों  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  आयात  किया  जा  रहा  यदि  तो  किस
 देश  से  ;

 क्या  विदेशों  से  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  कर  समस्त  टेलीफोन  उपकरण  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 का  देश  में  ही  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  किया  है  ;  और

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  देश  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का
 निर्माण  कब  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  सन्त्री  बसन््त  देश  में  अब  तक  (29-3-1988
 कुल  लगभग  5,78,632  लाइनों  के  133  स्थानीय  इलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए

 जा  जके

 हालेंड  और  नाव  से  टेलीफोन  एक्सचेंज  उपस्करों  का  आयात
 किया  गया  है  ।

 हां  ।  मनकापुर  में  बी  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सबैंज  उपस्कर
 बनाने  के  लिए  एक  कारखाना  पहले  ही  स्थापित  किया  जा  चुका  हूं  ।

 हां  ।

 (४)  इस  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  और  सी०  आई०  टी०

 फ्रांस  के बीच  सहयोग  का  एक  करार  हुआ  है  ।  कारखाने  की  निर्धारित  क्षमता  प्रति  वर्ष  5
 लाख  लाइनों  की  है  ।  कारखाने  ने  वष  1985-86  में  उत्पादन  शुरू  कर  दिया
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 _...---+त_स्ल₹लनलतैनत३रुरतन  न  नी  «०  ०  लत  5770. श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग AeA यह बताने  की  मन नीनननननननन-न-++नन++नन मनन  :

 5770.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  उद्योग  मनन्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  देश  में  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  राज्यों  में  से उड़ीसा  एक  राज्य  है  ;

 क्या  सरकार  का  देश  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  एक  योजना  आरम्भ
 करने  का  विचार  था  ;

 यदि  तो  देश  में  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  अब  तक  ऐसे  कितने  केन्द्र  स्थापित  किए
 गए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  कार्यकररण  की  समय-समय  पर  समीक्षा
 की  जाती  है  ;

 यदि  तो  क्या  जिला  उद्योग  केन्द्रों  का  कार्य-निष्पादन  सनन््तोषजनक  पाया  गया
 भर

 यदि  तो  सरकार  का  इन  केन्द्रों  क ेकायंकरण  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  वेंगल  :  उड़ीसा  राज्य  के  8  केन्द्रीय  दृष्टि  से  पिछड़े
 जिलों  के  रूप  में  विनिदिष्ट  किए  गए  हैं  जो  निम्न  प्रकार  हैं--श्रेणी  के  पिछड़े  जिले

 बुध  खोंडमाल्स  और  श्रेणी  के  पिछड़े
 क्योंझार  व  कोरापुट  ।

 और  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  और  से  कार्यान्वयन  अधीन  सारे  देश
 में  422  जिला  उद्योग  केन्द्र  इनमें  से  कया  केन्द्र  उड़ीसा  राज्य  पें  स्थित

 से  क्षेत्र-स्तरीय  समन्वय  समितियां  और  केन्द्रीय  समन्वय  समिति  जिला  उद्योग
 केन्द्रों  क ेकायंकलापों  को  सुप्रवाही  बनाने  के लिए  समय-समय  पर  इनकी  समीक्षा  करती  हैं  ।

 खाना  पकाने  कौ  गेंस  और  उसके  सिलेंडरों  की  सांग

 भो  चिन्तामणि  जेना  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  भन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 खाना  पकाने  की  गैस  की  प्रति  वर्ष  कितनी  मांग  है  तथा  इसका  उपलब्ध  भण्डार  कितना

 क्या  गैस  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  लेकिन  इसके  सिलेंडरों  का  अभाव  है  ;

 यदि  तो  सिलेंडरों  का  वाषिक  उत्पादन  कितना  है  ;  और

 सिलेंडरों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  जलाई  जाने
 वाली  ग॑स  का  कारगर  ढंग  से  घरेलू  प्रयोजन  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  सके  ?
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 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  सन्त्रालय  सें  उपसन्त्री  रफोक  :  और  (a).
 1987-88  के  दौरान  लगभग  1.74  मिलियन  टन  एल०  पी०  जी०  की  कुल  आवश्यकता  होने  का

 अनुमान  है  जबकि  देश  में  लगभग  1.56  मिलियन  टन  के  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  ।  इस  कमी
 को  आयात के  द्वारा  पूरा  किया  सिलेण्डर  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  हैं  ।

 तेल  उद्योग  की  सिलेण्डरों  की  आवश्यकता  प्रति  वर्ष  अलग-अलग  होती  है  तथा  यह
 कन  कार्यक्रम  पर  निर्भर  होता  वर्ष  |  987-88  में  तेल  उद्योग  को  लगभग  25  लाख  सिलेण्डर
 प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया

 उपर्युक्त  और  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पा  रावीप  में  रिफासंरਂ  पर  आधारित  पेट्रोकेसिकल  कास्प्लेक्स

 5772.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  उद्योग  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इण्डस्ट्रियल  प्रमोशन  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा
 लिमिटेड  ने  सरकार  से  कटक  जिले  में  पारादीप  में  रिफार्मरਂ  पर  आधारित  एक
 काम्प्लेक्सਂ  की  स्थापना  हेतु  आशय  पत्र  जारी  किये  जाने  का  आवेदन  किया  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रमोशन  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा
 लिमिटेडਂ  को  आशय  पत्र  जारी  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  घेंगल  :  से  किन्तु  सरकार  द्वारा  तकनीकी
 आधिक  बातों  के  आधार  पर  आवेदन  अस्वीक्षत  कर  दिया  गया

 पश्चिम  बंगाल  सें  केख्रोय  सरकार  के  उपक्रमों  में  पूंजी  निवेदा

 5773.  भ्री  अजोत  फ़रुमार  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  वर्तमान  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 कोयला  क्षेत्र  के अलावा  कार्याधीन  अथवा  विचाराधीन  अतिरिक्त  परियोजनाओं/एककों
 का  ब्यौरा  क्या  भौर

 इन  परियोजनाओं  पर  कितना  पूंजी  परिव्यय  का  अनुमान  है  ?

 उद्योग  सन््त्री  जे०  बेंगल  :  संलग्न  है  ।

 और  संलग्न  है  ।  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 31-3-1  987  को  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  क ेऐसे  40  उद्यम  थे  जिनके  प्रधान  कार्यालय  पश्चिम
 बंगाल  में  स्थित  है  ।  उनकी  सूची  इस  प्रकार  है  :--
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 सिखित  उत्तर
 आम  seat के नाम  पपपतत+

 _ उच्यमों के नाम इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० हिन्दुस्तान कापर लि० कोल इण्डिया लि० ईस्ट कोलफील्ड्स लि० आई० बी० पी० कम्पनी लि० स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० दामोदर सीमेंट एण्ड सलैग लि० बंगाल इम्यूनिटी लि० ब्रेयवेट एण्ड कम्पनी लि० जिज एण्ड रूफ कम्पनी लि० बने स्टेण्डडड कम्पनी लि० जैसप एण्ड कम्पनी लि० माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो० लि० लगन जूट मशीनरी कम्पनी लि० भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जोनियस लि० वेब लि० भारत भारी उद्योग निगम लि० बामेर लारी एण्ड कम्पनी लि० बीको लारी लि० भारत ब्रेक््स एण्ड वाल्व्स लि० हिन्दुस्तान केबल्स लि० नेशनल इन्स्ट्र मेंट्स लि० एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि० केन्द्रीय अन्त देंशीय जल परिवहन निगम लि०
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 क्र०  सं०  उद्यमों  के  मास

 26.  गान  रीच  शिपबिल्डर्स  एण्ड  इन्जीनियर्स  लि०

 27.  साइकिल  कारपो०  ऑफ  इण्डिया  लिं०

 28...  हुगली  डाक  एण्ड  पोर्ट  इन्जीनियर्स  लि०

 29...  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपो०  लि०

 30.  भारत  आप्थेल्मिक  ग्लास  लि०

 31...  उद्योग  पुनर्स्थापन  निगम  लि०

 32.  हुगली  प्रिंटिंग  कम्पनी  लि०

 33.  नेशनल  जूट  मैन्यूफैक्चरस  कारपो०  लि०

 34.  टायर  कारपो०  ऑफ  इण्डिया  लि०

 35.  ने०  टे०  का०  बिहार  एवं  लि०

 36.  भारत  पटसन  निगम  लि०

 37.  भारतीय  रद्दी  धातु  व्यापार  निगम  लि०

 38.  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  लि०

 39.  हिन्दुस्तान  स्टील  वकक्से  कन्स्ट्रस्शन  लि०

 40.  नेशनल  इन्श्योरेन्श  कम्पनी  लि०

 कोयला  क्षेत्र  के  सातवीं  योजना  अवधि  में  विनिदिष्ट  औद्योगिक  एवं  खनिज  क्षत्र  की
 नई  परियोजनाओं  उनके  परिज्यय  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 क्रम  उद्यम  का  नाम  परियोजना  सातवीं  योजना  में  आवंटन
 सं०  ,  छुपए

 1.  इण्डियन  आयरन  एण्ड  डक्टायल  लौह  स्पन  पाइप  25.00
 स्टील  कंम्पनी  लि०  परियोजना  आदि

 2.  जेसप  एण्ड  कम्पनी  लि०  द्रवचालित  7.75
 कारी  परियोजना  आदि
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 मेजिया  ताप  विद्युत  परियोजना

 5774.  श्री  अजीत  कुमार  साहा  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दामोदर
 घाटी  निगम  की  मेजिया  ताप  विद्युत  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  95  प्रतिशत

 भूमि  अधिग्रहित  कर  ली  गई  है  तथा  शेष  भूमि  का  अधिग्रहण  किए  जाने  सम्बन्धी  काय॑ं  प्रक्रिया  की
 विभिन्न  अवस्थाओं  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  माध्यम  से  मुआवजे  का  भुगतान  किए  जाने  का
 का  भी  प्रगति  पर  मुख्य  संयंत्र  भवन  का  कार्य  आरम्भ  हो  गया  चार  अस्थायी
 कालोनी  तथा  अस्थायी  जल  प्रदाय  कार्यालय  भवन  तथा  स्थल  समतल  करने  तथा  ड्रेसिंग
 सम्बन्धी  कार्य  प्रगति  पर  हैं  ।  टर्बोਂ  ई०  ओ०  टी०  अस्थायी  उप-केन्द्र  बल्क
 सिविश्ल  कार्यों  तथा  सं रचनात्मक  कार्यों  क ेलिए  आडंर  दे  दिए  गए

 मेसस  यूनियन  कारबाइड  इण्डिया  लिसिटेड  के  चेम्यूर  एकक  को  बन्द  करना

 5775.  प्रो०  मधु  वण्डवते  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैँससे  यूनियन  कारबाइड  इण्डिया  लिमिटेड  ने  अपने  चेम्बूर  स्थित  एकक
 को  बन्द  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  मैससे  यूनियन  कारबाइड  इण्डिया  लि०  ने  अपने  एकक  को  पुनः  चालू
 करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  चेम्बूर  एकक  की  भारतीय  पेट्रो-रसायन  निगम  लि०  जैसे  सरकारी  क्षेत्र
 के  एकक  द्वारा  अधिग्रहण  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  यह  कार्यवाही  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  और  1986  में  मै०  यूनियन
 कार्बाइड  इंडिया  लि०  ने  अपना  चेम्बूर  एकक  सामान्य  रखरखाव  आदि  हेतु  बंद  कर  दिया  ।

 तत्पश्चात्  कम्पनी  ने  औद्योगिक  विवाद  1947  के  अन्तगंत  इस  एकक  को  बंद  करने  का
 नोटिस  दिया  जो  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  जनहित  में  रह  कर  दिया  गया  था  ।

 और  महाराष्ट्र  सरकार  एवं  कर्मचारी  संघों  से  इसकें  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव/|सुझाव
 प्राप्त  हुए  इन  प्रस्तावों  की  विभिन्न  पेचिदगियों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 सीमेंट  मूल्य

 5776.  प्रो०  मधु  वण्डबते  :  क्या  उद्योग  सन्त्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  करने  के  फलस्वरूप  सीमेंट  का  मूल्य  कम  होने  की  सम्भावना

 क्या  सीमेंट  के  बाजार  मूल्य  में  वास्तव  में  पांच  रुपये  की  वृद्धि  हुई  और
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 यदि  तो  मुनाफाखोरी  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मस्वालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनन््त्री  एम०
 गैर  लेवी  सीमेंट  पर  कोई  मूल्य  और  वितरण  नियन्त्रण  नहीं  इसके  मूल्य  कम-ज्यादा  होते  रहते

 हैं  जिनका  निर्धारण  समय-समय  पर  बाजार  में  व्याप्त  प्रवृत्तियों  क ेआधार  पर  होता  सीमेंट
 फैक्चर्स  एसोसिएशन  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  2  1988  को  एक  प्रेस  नोट  जारी  किया  है
 जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  बताया  गया  है  कि  उत्पादन  शुल्क  में  निवल  कमी  का  लाभ
 उपभोषताओं  को  दिया

 बाजार  से  एकत्र  की  गई  रिपोर्टों  में  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  गैर  लेवी  सीमेंट  के  मूल्य
 ॥

 में 5 रु० प्रति बोरी तक सामान्य वृद्धि हुई विकास सीमेंट उद्योग का कार्यालय नियमित रूप से गैर-लेवी सीमेंट के मूल्यों पर निगरानी रखता है और कहीं मूल्य में कोई असामान्य वृद्धि देखने में आती मूल्य को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु सीमेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन के साथ इस मामले को उठाता सीमेंट कम्पनियों द्वारा अनुचित मुनाफाखो री के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । उच्च शक्ति वाले स्कूटरों का तिर्माण 5777. थ्री क्रीकांत वत नरासह राज वाडियर : कया उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या स्कूटर निर्माताओं को उच्चशक्ति वाले स्कूटरों के निर्माण की अनुमति दी गई है ; यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ? उद्योग मन्त्रालय में ओद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्रो एम० : और वर्तमान नीति के अनुसा दुपहिया मोटर गाड़ी उद्योग की सीमा का विस्तार किया गया है और दुपहिया बनाने वाले ३50 सी सी तक की क्षमता वाले इंजनयुक्त स्कूटरों का निर्माण कर सकते अभी हाल ही में मंससं एल० एम० एल० कानपुर को 250 सी सी तक की क्षमता वाले इंजनयुक्त दुपहिया स्कूटरों का निर्माण करने हेतु अपने वर्तमान विदेशी सहयोगियों से तकनोलोजी आयात करने की अनुमति दी गई है । अब तक कम्पनी ने इस रेंज का वाहन बनाने की सूचना नहीं दी अनिवासी भारतीयों को लाइसेंस जारी कसमा 5778. श्री मोहन माई पटेल : क्या उद्योग मम्त्रो यह बताने की क्लपा करेंगे कि भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों को लाइसेंस जारी करने हेतु सरकार के पस को कितने आवेदन लम्बित पड़े थे ? उद्योग मन््त्री जे० बेंगल : को भारत में औद्योगिक एककों की औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त 22 आवेदन गिक स्वीकृति औद्योगिक विकास विभाग में लम्बित पड़े
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 सोडा-ऐश  की  मांग  और  उत्पादन

 5779.  भी  मोहनमाई  पहैल  :  क्या  उद्योग  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सोडा-ऐश  की  वाधिक  मांग  और  उत्पादन  कितना  है  ;

 क्या  डिटजेंण्ट  निर्माताओं  की  सोडा-ऐश  की  मांग  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही

 भांग  पूरा  करने  हेतु  सोडा-ऐश  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे
 और

 ॥  वर्ष  1988-89  में  सोडा-ऐश  का  आयात  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  कया

 उद्योग  मम्त्री  जे०  थेंगल  :  गत  दो  वर्षों  के  लिए  अपेक्षित  जानकारी  निम्न
 प्रकार  है  :---

 लाख  टनों

 यं  सांग  उत्पादन

 1986-87  10.90  983.12

 1987-88  12.00  1011.00

 (i)  3.3  लाख  टन  की  वार्षिक  क्षमता  वाले  गुजरात  हेवी  केमिकल्स  के  एक  नया  संयत्र
 में  शीत्र  ही  उत्पादन  चालू  होने  वाला  है  ।

 (४)  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  सरकार  ने

 ऐश  के  उत्पादन  साल्वी  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  है  ।

 1988-89  के  लिए  हाल  ही  में  घोषित  आयात  नौति  के  अनुसार  वास्तविक  उपयोगकर्ताओं
 के  लिए  सोडा-ऐश  का  ओपन  जनरल  लाइसेंस  जी  के  अन्तगंत  होना  जारी  रखा  गया

 गोबा  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 5780.  भरी  शांताराम  तायक  :  क्या  ऊर्जा  भन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोवा  के  किन-किन  गांवों  का  अभी  विद्युतीकरण  किया  जाना  शेष  है  ;

 इन  गांवों  का  अभी  तक  विद्युतीकरण  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 गोवा  के  सभी  गांवों  का  विद्युतीकरण  कब  तक  किया  जाएगा  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  सन्जी  सुशीला  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 जितना  +ात++तहतनैनतनुन____तत........मततहत  गोवा के पा  पभभपपपप्प्प््घा  5  5५5

 गोबा  को  भोद्योगिक  राज-सहायता

 श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  विचारार्थ  गोवा  के  औद्योगिक  वित्त-पोषण
 भौर  सम्बद्ध  कोई  योजनाएं  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 गोआ  को  दी  गई  औद्योगिक  राज-सहायता  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  गोदा  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  किया  है  ;
 ओर

 यदि  तो  उप्त  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  )
 से  केन्द्र  किसी  क्षेत्र  का  औद्योगिकीकरण  करने  का  मुख्य  उत्त  रदायित्व  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  का  है  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पता  लगाये  गए  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन|रियायत  इत्यादि  मुहैया  कराके  उनके  प्रयासों  को  बढ़ावा
 देती  केन्द्रीय  निविश  राज-सहायता  योजना  के  अन्तगंत  पिछले  तीन  वर्षों  में  दमन  और  दीव
 को  निम्नलिखित  धनराशि  की  प्रतिपूर्ति  की  गयी  है  :--

 वर्ष  प्रतिपूृति  की  राशि
 रुपये

 2.52

 6-87  3.79

 8
 वनीनगनगएफऋरऋ्ऑरःागाननन

 गोवा  सरकार  ने  इस  योजना  को  3  से  आगे  जारी  रखने  का  अनुरोध  किया  यह
 योजना  की IT  8  तक  बढ़ायी  गयी  है  ।

 हु
 हिमाचल  प्रदेश  में  प्रयोगिक  शाखा  डाकधर

 5782.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  कया  :  संचार  मन्त्रो  हिमाचल  प्रदेश  में  प्रायोगिक  शाखा

 डाकघरों  के  बारे  में  6  किए  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2085  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह बताने की कछपा करेंगे कि : सातवीं योजना के पूर्वार्ड में हिमाचल प्रदेश में जिला-वार और सक्षतिल-वार कितने प्रायोगिक शाखा डाकघर स्थाई किए गए और इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;
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 बन न  55

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  पाँच  वर्ष  स ेअधिक  समय  से  चल  रहे  615  प्रायोगिक  शाखा

 डाकघरों  में  स ेकोई  शाखा  डाकघर  इसी  अवधि  के  दौरान  स्थाई  किए  गए  हैं  ;  और

 क्या  इन  प्रायोगिक  डाकघरों  में  से  स्थाई  करने  के  लिए  बकाया  पड़े  हुए  ऐसे  डाकघरों  को

 जो  मानदण्डों  को  पूरा  करते  स्थाइ  करने  के  लिए  कोई  ठोस  प्रयास  किए  जाएगे  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  सन्त्री  वसन््त  :  हिमाचल  प्रदेश  में  20  प्रायोगिक
 शाखा  डाकघरों  को  1-4-1985  से  स्थाई  कर  दिया  गया  अन्य  सकिलों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सदन  के  सभापटल  पर  रख  दी

 अलग-अलग  राज्यों  या  अलग-अलग  जिलों  के  लिए  अलग  मानदण्ड  नहीं  अपनाए  जाते
 हैं

 ।

 स्थाईक रण  के  लिए  नियत  मानदण्ड  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए

 जी  हां  ।

 से  विभागेत्तर  डाकधरों  का  या  अस्थाईਂ  के  रूप  में  वर्गीकरण

 नहीं  किया  जा  रहा  ऐसे  डाकघरों  को  (1)  नुकसान  का  अनुमेय  सीमा  तक  होने  और  (11)  हर
 जीसरे  बषं  होने  वाले  पुनरीक्षण  में  न्यूनतम  आय  सन्तोषजनक  पाई  जाने  पर  चलने  दिया  जाता

 विवरण

 विभागेतर  डाकघरों  के  स्थाईक रण  की  शातें

 उन  डाकघरों  को  छोड़कर  जो  एन०  आर०  सी०  के  तहत  हितਂ  में  खोले  गए  और
 जारी  रखे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रायोगिक  डाकघरों  को  सकिल  प्रधान  को  प्रदत्त  शक्तियों  के  अंतगंत
 स्थाई  बनाया  जा  सकता  बशतें  कि  ऐसे  डाकधर  लगातार  दो  वार्षिक  पुनरीक्षणों  में  का्यंरत  पाए  गए
 हों  और  प्रत्येक  डाकधघर  द्वारा  उठाया  गया  नुकसान  प्रतिवर्ष  240  रुपए  से  अधिक  न  हो  ।

 उन  विभागेत्तर  डाकघरों  जिन्होंने  10  वर्षों  को अधिकतम  परीक्षण  अवधि  पूरी  कर  ली
 केवल  एक  ही  वार्षिक  पुनरीक्षण  के  आधार  पर  स्थाई  बनाया  जा  सकता  बशरतें  प्रत्येक  डाकघर  को

 हुआ  वाधिक  सुकसान  240  रुपए  से  अधिक  न  हो  ।  ऐसे  प्रायोगिक  डाकघरों  को  36  )  रुपए  के  उच्चतर

 अनुमेय  वािक  नुकसान  होने  पर  भी  स्थाई  बनाया  जा  सकता  बशर्ते  कि  4.8  कि०  मी०  से  कम  क्षेत्र
 के  अन्तगंत  कोई  डाकधर  न  उन  प्रायोगिक  डाकघरों  को  भी  स्थाई  बनाया  जा  सकता  जिन्होंने
 10  वषं  पूरे  कर  लिए  हों  और  उनमें  वाधिक  नुकसान  360  रुपए  से  अधिक  किन्तु  500  रुपए  वाधिक

 तक  बशतें  कि  8  कि०  मी०  से  कम  दूरी  पर  कोई  डाकघर  न  हो  ।

 उपरोक्त  कथन  के  होने  पर  भी  सभी  विभागेत्तर  डाकघरों  को  अब  इस  शर्त  पर  जारी  रखा
 जाता  है  कि  सामयिक  पुनरीक्षणों  क ेसमय  तनकी  न्यूनतम  राजस्व  भौर  नुकसान  की  अनुमेय  सीमा  की
 शर्तें  संतोषजनक  पाई  जायें  ।  पुनरीक्षण  की  अवधि  3  वर्षों  में  एक  बार

 तुकसान  की  अनुमेय  सीमा  का  अनुसरण  अब  निस्निलिखित  तरीके  से  जाता  है  :--

 2400  रुपए  प्रतिवर्ष  प्रति  डाकघर  पिछड़े  और  जनजातीय  क्षेत्रों  के  मामले
 में  4800  रुपए  )।
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 न्यूनतम  निर्धारित  राजस्व  निम्न  प्रकार  है  :--

 डाकघर  की  लागत  का  33-1/2  प्रतिशत  पिछड़े  और  जनजातीय  क्षेत्रों  के
 मामले  में  15  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  विभागीय  तार  धर

 5783,  प्रो०  नाशयण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रेणी  के  तार  परियात  के  आधार  पर  हिमाचल  प्रदेश  के  पालमपुर  और

 देहरा  के  लिए  विभागीय  तारधर  की  योजना  तैयार  की  गई  है  और  उसे  मंजूरी  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  इसे  किस  तारीख  को  मन्जूरी  दी  गई  और  ये  विभागीय  तारधर  कब  खोले

 जाएंगे  ;  और

 यदि  तो  इस  तारघरों  की  स्थापना  के  लिए  मंजूरी  कब  प्रदान  की  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  बसंत  जी  हिमाचल  प्रदेश  के

 पालमपुर  और  देहरा  के  लिए  विभागीय  तारघरों  की  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  क्योंकि  संयुक्त  डाकतार  घर

 को  स्वतन्त्र  विभागीय  तारघर  में  बदलने  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  यहां  के  परियात
 अत्यन्त  कम  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  पालमपुर  और  देहरा  स्थित  संयुक्त  डाक  तार  घरों  को  विभागीय

 तार  घर  में  तब  बदला  जाएगा  जब  कि  परियात  की  दृष्टि  इन  प्रत्येक  डाक  तार  घरों  में  रोज  का  औसत
 प्रथालन  500  तक  पहुंच  जाए  ।

 आयोडीन  युक्त  नमक  का  उत्पादन

 5784.  भी  रेणपव  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  आयोडीन  युक्त  नमक  का  वत॑मान  उत्पादन  और  आवश्यकता  कितनी  है  ;

 क्या  इस  नमक  की  कमी  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इस  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?
 id

 उद्योग  भन््त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  एम०  :

 1-4-1987  /  से  31-1-88  तक  की  अवधि  में  आयोडीनयुक्त  नमक  का  वास्तविक  उत्पादन  12  लाख
 मी०  टन  लक्ष्य  के  मुकाबले  में  13.8  लाख  मी०  टन  के  लगभग  आयोडीन  युक्त  नमक  की  पूरे  देश
 की  कुल  आवश्यकता  50  लाख  मी०  टन  होने  की  आशा  तथापि  1992  तक  खाद्य  नमक  का
 व्यापी  आयोडीनीक रण  करने  के  निर्णय  को  ध्यान  में  रख  करके  देश  में  समग्र  खाद्य  ममक  का
 करण  करने  की  योजना  प्रावस्थावद्ध  रूप  में  क्रियान्वित  की
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 और  देश  के  किसी  भाग  से  आयोडीनयुक्त  नमक  की  कमी  की  सूचना  नहीं  मिली
 बं  1986-87  के  लिए  निर्धारित  7  लाख  मी०  टन  आयोडीनयुक्त  नमक  के  उत्पादन  लक्ष्य  की  तुलना
 में  इसका  वास्तविक  उत्पादन  7.73  लाख  मी०  टन  हुआ  |  इस  वित्तीय  वर्ष  क ेलिए  12  लाख  मी  ०  टन
 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  इस  लक्ष्य  की  तुलना  में  1988  तक  की  अवधि  में  पहले  ही
 13.8  लाख  मी  ०  टन  उत्पादन  कर  लिया  गया

 बाधिक  योजनाओं  में  केखोय  क्षेत्र  में  नए  उद्योग  स्थापित  करता

 5785.  भी  पूर्णलम्द  मलिक  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  की  वाधिक  योजनाओं  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंअभी  तक

 कितने  नए  उद्योग  स्थापित  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जा  रहे  इस  सम्बन्ध  में  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 इन  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  एकक-वार  ओर  राज्य-वार  कुल  कितना  आवंठन  किया  गया  ;
 ओर

 इन  एककों  पर  अभी  तक  एकक्र  वार  ओर  राज्य-वार  किए  गए  व्यय  का  ब्योरा  क्या

 उद्योग  मग्त्रो  जे०  बेंगल  :  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  अब  तक  स्थापित  किए
 गए  विशाल  एककों  का  ब्यौरा  25  1988  को  सभा-पटल  पर  रखे  गए  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण

 1986-87  के  में  पृष्ठ  संख्या  222  से  लेकर  240  पर  दिया  गया  है  31-3  1987  को

 100  करोड़  रुपए  से  अधिक  लागत  की  कार्यान्वित  की  जा  रही  प्रमुख  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  उसी

 लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  के  पृष्ठ  103  से  109  पर  दिया  गया

 अनुमान  है  कि  आवंटन  से  माननीय  सदस्य  का  आशय  पूर्ण  की  गई  परियोजनाओं  के  लिए
 वास्तविक  पूंजी  परिव्यय  तथा  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  लिए  नवीनतम  संशोधित  पूंजीगत  लागत

 अनुमान  से  है  ।  पहली  किस्म  की  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  फिर  परवर्ती
 किस्म  की  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  के  पृष्ठ  103  से  लेकर  109  पर  दिया
 गया

 31-3-1  987  को  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उद्यमोंकी  सकल  परिसम्पत्ति  का  राज्य-वार
 ब्यौरा  उपर्युक्त  सर्वेक्षण  के  में  पृष्ठ  संखया  322  पर  दिया  गया

 महाराष्ट्र  में  मध्यम/बड़े  उच्चोगों  क ेलिए  लाइसेंस  जारी  करना

 5786.  थी  आर०  एम०  भोये  :  क्या  उद्योग  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  मध्यम  अथवा  बड़े  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए
 लाइसेंस  प्राप्त  करने  हेतु  कितने  औद्योगिक  कम्पनी  मालिकों  अथवा  व्यक्तियों  ने  अनुरोध  किया  था  ;

 उनमें  से  कितनों  को  उद्योग  विहीन  जिलों  में  अपने  उद्योग  स्थापित  करने  का  निर्देश  दिया
 गया  ;  और
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 उन  कम्पनियों  के  नाम  और  ऐसे  प्रस्तावों  का  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  से  कंलेण्डर  बषं  1985  से  1987  के  दौरान
 महाराष्ट्र  राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कुल  931  भौद्योगिक  आवेदन  प्राप्त  हुए
 महाराष्ट्र  का केवल  एक  जिला  रहित  जिलेਂ  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  जिसका  नाम
 गढ़  चिरौली  उपर्युक्त  लाइसेंस--आवेदनों  की  एवज  में  जारी  किए  गए  आशय  पत्रों  में  बह  3
 आशय  पत्र  भी  सम्मिलित  हैं  जो  ब्लेंडिड  और  सिथेटिक  स्पन  सूती  धागा  और
 क्राफ्ट  पेपर  बनाने  के  लिए  गढ़चिरौली  जिले  में  नया  उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  श्री  डा०
 आर०  एस०  कागजी  और  श्री  आर०  सी०  बागरोडिया  को  दिए  गए  हैं  ।

 नहाने  के  साबुनों  के  मूल्यों  में  वद्धि

 5787.  थी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  उद्योग  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  नहाने  के  साबुनों  के  मूल्यों  में  कितनी  बार  संशोधन  किया
 गया  ;

 विभिन्न  प्रकार  के  नहाने  के  साबुनों  जैसे  पामोलिव  इत्यादि  को  बनाने  में  किन
 उत्पादनों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ;

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  जिन  उत्पादनों  में  वृद्धि  हुई  उनकी  कीमतों  का  ब्यौरा  क्या
 है  ;

 क्या  निर्माता  सामान्य  रूप  से  मूल्यों  में  हर  बार  वृद्धि  करने  के  बाद  बिक्री  को  प्रोत्साहन
 देने  हेतु  एक  योजना  आरम्भ  करते  हैं  ;

 क्या  प्रोत्साहन  योजना  के  लिए  धन  निर्माताओं  के  लाभ  के  अंश  से  लिया  जाता  है  अथवा
 उपभोक्ताओं  से  बढ़े  हुए  बिक्री  मूल्य  वसूल  करके  ;  और

 यदि  तो  क्या  निर्माताओं  द्वारा  मूल्य  वृद्धि  किए  जाने  के  तरीकों  से  उपभोक्ताओं  को

 होने  वाली  हानि  और  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  एस०  :
 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  नहाने  के  कुछ  लोकप्रिय  साबुनों  की  कीमतों  में  अधिक  से  अधिक  चार

 बार  संशोधन  किया  गया

 नहाने  का  साबुन  बनाने  में  प्रयुकत  होने  वालो  प्रमुख  वस्तुएं  वनस्पति  तेल/फैटी

 सुगंध  और  पैकिंग  सामग्री

 साबुनों  की  कुल  लागत  में  केवल  तेल  का  ही  मूल्य  60  प्रतिशत  होता  उद्योग  के
 विभिन्न  साबुन  तेलों  की  कीमतों  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  1987  के  दौरान  50  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  ।  उत्पादन  की  अन्य  लागतों  में  भी  कुछ  वद्धि  हुई  है  ।

 से  बिक्री  संवध्ेत  साबुन  उत्पादन  की  एक  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  क्योंकि

 साबुन  उद्योग  प्र  सरकार  का  मूल्य  और  वितरण  सम्बन्धी  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  इसलिए  उत्पादकों  रा
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 दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  की  योजना  या  उनके  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  काय॑  प्रणाली  का  कोई अध्ययन  सरकार  द्वारा  नहीं  किया  गया

 सहारशष्ट्र  में  अहमदमगर  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 5788.  भी  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  रूप  से  राज्य  के
 अहमदनगर  जिले  विद्यमान  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन््त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसनन््त  हां  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  अहमदनगर  में  5000  लाइनों  का  बी  के  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  लगाने  की  योजना

 विस्तृत  जानकारी  संलग्न  बिवश्ण  में  दी  गई  है  ।

 उपर्युक्त  एवं  के  अनुसार  लागू  नहीं  ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  राज्य  में  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  का  विस्तृत  विवरण

 क्रम  सं०  एक्सचेंज  का  नाम  जिले  का  नाम  एक्सचेंज  का  प्रकार

 या  1  2  3  4

 1.  अस्थी  वर्धा  सी-डोट  रेक््स  128  पोर्ट

 2  ढेवेली  वर्धा
 क्

 3.  करंजा  वर्धा
 !

 4...  सिंधि  वर्घा

 5.  समुद्रपुर  वर्धा
 !

 6.  मैजेरी  खादम  चन्द्र१र
 ”

 7.  सिंदवा  ही  चन्द्र  पुर
 !

 8.  गोंड  पीयरी  चन्द्रपुर
 !

 9.  नगभीर  चन्द्रपुर
 ॒
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 1  2  3  4

 10...  भद्गावती  सी-डोट  रेक्स  128  पोर्ट

 11.  सोमेश्वर  नगर  पुणे
 !

 12.  खेदाले  जुंस  नासिक
 !

 13.  लासराना  पुणे
 "

 पुरे
 !

 15...  वरसाई  जित्ते  कोलाबा
 ”

 16.  कोलड  कोलाबा
 ए

 17.  पराली  कोलाबा
 ”

 18.  बोरली  मंडला  कोलाबा
 !

 19.  चौक  कोलाबा
 ए

 20.  ऐजाली  कोलाबा
 !

 21.  करजेट  कोलाबा  आई०एल*०्टी०  512  पोर्ट

 22.  श्रीव्धन  कोलाबा
 "

 23...  नागोथाना  कोलावा
 !

 24.  रोहा  कोलाया  61

 25.  प्रावारनगर  अहमदनगर
 ”

 26.  महद  कोलाबा

 27.  गड  चिरौली  गड़  चिरोली  !

 महाराष्ट्र  में  पेट्रोल  विक्रेताओं  को  सिट्टी  का  तेल  बेचने  के  लिए  लाइब्रेल्स

 5789.  भी  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंश्त  सरनो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  महाराष्ट्र  में  वंष॑  1985-86,  5-86,  1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  जिन  पेट्रोल
 विक्रेताओं  को  मिट्टी  का  तेल  बेचने  के  लाइसेन्स  दिए  गए  हैं  उनकी  जिलेवार  संद्या  तथा  अन्य  ब्यौरा
 कया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  में  उपमसत्रो  रफोक  :  तेल  उद्योग  ने
 सन्दर्भित  अवधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  पेट्रोल/डीजल  के  डीलरों  को  मिट्टी  का  तेल  बेचने  के  लिए
 कोई  परमिट  जारी  नहीं  किया  है  ।
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 लाइसेम्स  प्रणाली  के  अन्तर्गत  बल्क  ओषध

 5790.  भरी  बालासाहिब  विशे  पाटिल  :  क्या  उद्योग  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लाइसेन्स  प्रणाली  के  अन्तर्गत  82  बल्क  औषधों  को  वापस  लाने  के  लिए
 अपने  निर्णय  को  बदल  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  इस  नीति  में  नये  औषधों  को  छूट  दी  गई  है  ?

 उद्योग  भम्त्री  जे०  बेंगल  :  महीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लाइसेन्स  मुक्त  करने  की  सुविधा  नये  प्रपुंज  औषधों  को  आरम्भ  करने  के  लिए  भी
 उपलब्ध

 कोल  इण्डिया  लि०  को  निर्धारित  समय  से  पीछे  बल  रही  परियोजनाएं

 5791.  भी  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इण्डिया  लि०  की  कई  परियोजनाएं  निर्धारित  समय  से  पीछे  बल  रही  हैं  ;

 यदि  तो  कितमी  परियोजनाएं  निर्धारित  समय  से  पीछे  है  और  उसके  कया  कारण  हैं  ;
 और

 क्या  निर्धारित  समय  से  पीछे  चल  रही  परियोजनाओं  की  संख्या  में  वर्ष  1985-86  से

 कमी  भाई  है  ?

 ऊर्जा  मस्थ्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  :  जी

 हाँ  ।

 इस  समय  29  ऐसी  परियोजनाएं  हैं  जो  इन  कारणों  से  अपने  कार्य  क्रम  से  पीछे

 (2)  संयंत्र  और  उपकरणों  की  देरी  आपूर्ति  और  (3)  विकास  क्रियाकलापों  से  संबंधित
 विभिन्न  कारण  ।

 विलम्बित  परियोजनाओं  की  संख्या  में  बद्धि  का  मुख्य  कारण

 अधिग्रहण  की  समस्याएं  ।

 मारति  उद्योग  लि०  के  लिए  यूगोसलाविया  से  क्रयादेश

 5792.  थी  तारिक  अनवर  :  कया  उद्योग  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  मारुति  उद्योग  लि०  को  युगोस्लाविया  से  एक  बड़ा  क्रयादेश  प्राप्त  हुआ
 और

 यदि  तो  उक्त  क्रयादेश  कितने  माल  के  लिए  हैं  और  कितने  मूल्य  का  है  ?
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 कलकसा  में  टेलीफोन  सेवा  में  गिरावट

 5793.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कलकत्ता  नगर  में  टेलीफोन  पूछताछ  के  नम्बर  196,  198  और  199

 की  सेवा  में  अकुशलता  के  बारे  में  बड़ी  संख्या  में  प्राप्त  शिकायतों  की  जानकारी  है  ;

 इन  नम्बरों  की  सेवा  में  गिरावट  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  लापरवाही  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्र  तथा  संचार  मन्त्री  बसम्त  :  हां  198  भर  199  नम्बर  की
 सेवा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  कलकत्ता  में  196  नम्बर  की  कोई  सेवा  नहीं

 हाल  ही  में  हुई  कमंचारियों  की  हड़ताल  को  छोड़कर  |  98  और  199  नम्बर  की  सेवा  में

 कोई  गम्भीर  गिरावट  नहीं  है  ।

 उपभोक्ताओं  की  सन्तुष्टि  के  लिए  सकिटों  में  वृद्धि  करने  प्रचालन  स्टाफ  को  प्रशिक्षण  देने
 और  रखरखाव  में  सुधार  लाने  जैसे  कुछ  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  मनीआाडर  के  न  मिलने  के  बारे  में  शिकायतें

 5794.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  संचार  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  वर्ष  1986  भौर  1987  के  दोरान  मनीआडंरों  और  बोमाकहुत  पत्रों
 के  न  मिलने  के  बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  ;

 कितने  प्रेषितियों  को  उन्हें  भेजे  गये  मनीआडेरों  और  बीमाक्ृत  पत्रों  की  धनराशि  का

 भुगतान  किया  गया  है  ओर  कितनी  धनराशि  की  अदायगी  की  गई  ;  और

 कितने  प्रेषितियों  को  अदायगी  नहीं  की  गई  है  और  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्र  तथा  संचार  मन्त्रो  वसन््त  :  पश्चिम  बंगाल  सकिल  1986
 और  1987  में  मनीआड्डर  और  बीमाक्त  जिनमें  पंजीकृत  डाक  द्वारा  भेजे  गए  पत्र  भी  शामिल

 वितरित  न  किये  जाने  की  शिकायतों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--
 |

 1986  1987

 मनीआडइंर/तार  मनीआइडंर  5423  6606

 बीमाकह्ृत  पत्र  पंजीकृत  डाक  से  भेजे  541  539
 पत्रों  सहित

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  कि  मनीआइंरों  का  भुगतान  नहीं
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 न  कि  सन

 हुआ  अथवा  गलत  भुगतान  हुआ  दावों  को  निपटा  दिया  गया  इसी  प्रकार  जिन  मामलों  में

 पूर्ति  का  नियमानुसार  ओचित्य  पाया  गया  बीमाक्ृत  पत्रों  के  मामले  में  मुआवजा  दिया

 शिकायतों  का  निपटारा  मूल्य  सम्बन्धी  न  होकर  सेवा  से  सम्बन्धित  इसलिए  भुगतान
 के  रूप  में  अदा  की  गई  राशि/मूल्य  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  (a)  में  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  डाकघर

 5795.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  संचार  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  कितने  गांवों  में  डाकधर  नहीं  और

 इन  सभी  गांवों  में  एक-एक  डाकघर  की  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मनन््त्री  तथा  संचार  मन्त्नो  बसन््त  :  पश्चिम  बंगाल  में  31,056  गांव  ऐसे

 हैं  जिनमें  डाकधर  नहीं  हैं  ।

 प्रत्येक  गांव  में  एक  डाकधर  खोलने  की  कोई  नीति  महीं  परन्तु  ढाक  सुविधा  प्रदान
 किए  जाने  का  प्रस्ताव है  ।

 टेलीफोन  उपकरणों  के  उत्पावन  में  गिरावट

 5796.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  टेलीफोन  दृण्डस्ट्री  द्वारा  टेलीफोन  उपकरणों  के  उत्पादन  में  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  कमी  आई  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मरत्री  तथा  संछार  मन्त्री  वसन््त  साठ  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 घाटे  में  चलने  वाले  सरकारो  क्षेत्र  के एकक

 5797.  थी  एच०  एन०  मन््जे  गौड़ा  :

 श्री  बनबारी  साल  पुरोहित  :

 क्या  उच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  घाटे  में  चलने  वाले  66  एककों  में  से  36  एककों  के  मामले  में

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  छः  महीनों  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  घाटे  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  उन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 सरकार  उनमें  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ;  और
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 क्या  सरकार  द्वारा  इन  उपक्रमों  को  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ?

 5  1988

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  36
 उपक्रमों  के  नामों  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 सरकार  द्वारा  उनके  कार्ये-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  किये  गये  उपायों  का
 25  1988  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1986-87  के  में  पृष्ठ
 संख्या  220  पर  दिया  गया  है  ।

 इन  उपक्रमों  को  विशेष  रूप  से  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  नहीं  किए  गये  हैं  ।

 क्रम संख्या 2. विवरण उद्यम का नाम इण्डियन आय रन एण्ड स्टील कम्पनी इण्डियन फायर ब्रिक्स एण्ड इन्स्यूलेशन कम्पनी लि० बुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० भारत कोकिंग कोल लि० ईस्टन कोल फील्ड्स लि० बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० भारतीय सीमेंट निगम लि० भारतीय खाद्य निगम हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० आफ इंडिया लि० हिन्दुस्तान साह्ट्स लि० ब्रेयवेट एण्ड कम्पनी लि० बीको लारी लि० नेशनल इन्स्ट्र मेंट्स लि० सेमी-कंडक्टर काम्पलेक्स लि० कोचीन शिपयार्ड लि० भारतीय साईकिल निगम लि० गार्डन रीच शिप बिल्ड्स एण्ड इन्जीनियसं लि० हिन्दुस्तान शिपया्ड लि०
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 ऋ्रस  संख्या  उद्यम  का  नास

 19.  स््कूटसे  इंडिया  लि०

 20.  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपो  ०  लि०

 21.  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लि०

 22.  मण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्स  लि०  ।

 23.  नागालैण्ड  पल्प  एण्ड  पेपर  कम्पनी  लि०

 24...  नेशनल  जूट  मैन्यू०  कम्पनी  लि०

 25...  उद्योग  पुनर्स्थापन  निगम  लि०

 26...  टेनरी  एण्ड  फूटबीयर  कारपो०  आफ  इण्डिया  लि०

 27.  टायर  कारपो  ०  आफ  इण्डिया  लि०

 28.  ने०  टे०  का०  केरल  एण्ड  लि०

 29.  ने०  2०  का०  लि०

 30.  ने०  टे०  का०  लि०

 31.  ने०  टे०  का०  लि०

 32.  भारतीय  रुई  निगम  लि०

 33.  उत्तर  पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  विकास  निगम  लि०

 34.  दिल्ली  परिवहन  निगम

 35.  भारतीय  होटल  निगम  लि०

 36.  भाटिफिशियल  लिम्बस  मैन्यू०  कारपो०  लि०

 स्काठिश  काउंसिल  डेवसपमेंट  एण्ड  इण्डस्ट्री  के साथ  संयुक्त  परियोजनाएं

 5798.  भरी  एच०  एन०  सन््जे  गौड़ा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्काटिश  काउन्सिल  डेवलपमेंट  एण्ड  इंडस्ट्री  30  करोड़  रुपये  की लागत  वाली  6

 संयुक्त  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  साथ  बातचीत  कर  रही  है  ;

 यदि  क्या  यह्  बातबीत  कोयला  तथा  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए  उपकरणों  की

 सप्लाई  से  भी  सम्बन्धित

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  न ेकिसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए
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 क्या  स्काटिश  काउंसिल  कर्नाटक  में  तट-दुर  विकास  कार्य  प्रारम्भ  करने  के लिए  सहमत
 हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मन््त्री  एस०  :

 नहीं  ।

 से  भाग  के  उत्तर  की  दृष्टि  से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ताप  विद्युत  उत्पादन

 5799.  श्री  ए०  वी०  चन्रतेखर  मूति  :

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  ऊर्जा  भन््श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  ताप  विद्युत  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  हाल  ही  में  कोई
 काये  योजना  शुरू  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ताप  विद्युत  का  कितना  अधिक  उत्पादन  किया  जाएगा  ओर  देश  के  गम्भीर  विद्युत  संकट
 फो  किस  प्रकार  हल  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विशुत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  से
 जल  विद्युत  उत्पादन  में  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  ।987-88  के  दौरान  ताप  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  एक  आकस्मिक  योजना  तैयार  की  गई  थी  तथा  कार्यान्वित  की  गई  ताप  विद्युत
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  किए  गए  विभिन्न  उपायों  में  ये  शामिल  यूनिट  के  वर्तमान
 निष्पादन  को  मद्देनजर  रखते  हुए  नियोजित  अनुरक्षण  का  पुनः  कार्यक्रम  जबरन  बन््दी  तथा
 नियोजित  अनुरक्षण  के  लिए  बन्द  पड़े  यूनिटों  को कम  से  कम  सम्भव  समय  में  पुनः  चालू  कोयले
 की  अतिरिक्त  सप्लाई  के  लिए  प्रबन्ध  करना  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  1987-88  के

 दौरान  ताप  विद्युत  उत्पादन  लक्ष्य  से  6  बिलियन  यूनिट  अधिक  हुआ  था  ।

 कावेरी  बेसिन  से  गंस  को  सप्लाई

 id

 5800.  भरी  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  भन््त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कावेरी  बेसिन  से  गैस  की  सप्लाई  व्यापारिक  उद्देश्य  क ेलिए  शुरू  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  की  सप्लाई  हुई  है  ;
 ह

 इस  बेसिन  में  गँस  की  कितनी  क्षमता  है  ;  और
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 नीता  च

 इस  स्रोत  की  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  करने  की  क्या  योजना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  रफीक  :

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  मेससे  इंडियन  स्टील  रोलिंग  नागपतनम्  को
 4000  घन  मीटर  प्रति  दिन  की  दर  से  प्राकृतिक  गैस  सप्लाई  करना  भारम्भ  कर  दिया

 इस  समय  इस  क्षेत्र  का  रेखांकन  किया  जा  रहा  है  और  यहां  से  लगभग  42,000  घन
 मीटर  गैस  प्रतिदिन  निकाली  जा  रही  आगे  अन्वेषण  के  बाद  ही  इसकी  मात्रा  का  पता  लग

 निम्नलिखित  उपभोक्ताओं  को  गैस  देने  क ेवचन  दिए  गए  हैं  :---

 (1)  मैँससे  इंडियन  स्टील  रोलिंग  मिल्स  ।

 (2)  मैसस  किरन  सिलिकेट्स  और

 (3)  तमिलनाडु  राज्य  बिजली  बोर्ड  ।

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  प्रौद्योगिको  ओर  मशीनों  का  आयात

 5801.  श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  ;  क्या  ऊर्जा  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इसके  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  हेतु  विदेशों  से
 प्रौद्योगिकी  और  मशीनों  का  आयात  करने  के  किए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ;  और

 उक्त  धनराशि  व्यय  करने  के  पश्चात्  कोयला  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  की

 तुलना  में  इसका  वतंमान  उत्पादन  तथा  मांग  कितनी  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सो०  के०  जाफ़र  शरोफ  |:  से
 विशिष्ट  भू-खनन  दशाओं  से  निपटने  के  लिए  उन  देशों  से  प्रौद्योगिकी  का  चुनींदा  आयात  किया

 गया  है  जिनके  पास  ऐसी  प्रौद्योगिकिओं  को  इस्तेमाल  करने  का  अधिक  अनुभव  है  ।  कुछ  जिनका
 निर्माण  या  तो  भारत  में  नहीं  होता  है  अथवा  जो  सहायता  अनुबन्धों  के  अन्तगंत  आती  उनका
 आयात  किया  गया  है  ।

 गत  तीन  हों  के  दौरान  मशीनें  के  आयात  के  लिए  दिए  गए  क्रय-आदेशों  की  राशि/उन  पर
 किया  गया  खर्च  लगभग  200  करोड़  रुपए  इसी  अवधि  के  दौरान  प्रौद्योगिकी  के  आयात  पर  किया
 गया  खर्च  लगभग  9  करोड़  रुपये

 मशीनें  और  प्रौद्योगिकियों  का आयात  उन  खानों  के  लिए  किया  जाता  है  जोकि
 विकासाधीन  हैं  और  जो  खानें  बाद  के  वर्षों  में  अपनी  उत्पादन  क्षमता  तक  पहुंच  समग्र  कोयला
 उत्पादन  से  सम्बन्धित  लक्ष्य  और  उपलब्धियों  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  --
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 ऊन  ्ै-्््+  +  “+“++++>त-_++न.__नलनहबन्दबह.बह्_््-तलन--नह-""ह8हहतहतह08083  0.

 टन

 फोल  इंडिया  लि०  सि०  को०  कं०  लि०

 लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य  वास्तविक

 1987-88  158.00  141.24  20.00  15.27

 i  SE  arefier etait में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित  20.00
 की कृपा

 नननीकक+-+-__तठ800.ल्ल्हलल्ह.....क्क्...क्.++-नन््न्नन---न_न_न_ननननन।ननन।-नननेनकत  ०  न  न  नै  नमन  अमन

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  मये  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करना

 5802.  थी  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  सुत्तारु  तथा  कारगर  कार्य -
 सुनिश्चित  करने  और  आम  जनता  को  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  नये  टेलीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  प्रयास  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  कितने  सामान्य  टेलीफोन  एक्सचेंज  और

 इलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  गए  ;

 इनमें  से  कितने  एक्सचेंज  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंस्थापित  किए  गए  ;  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  क्षेत्रों  की जनसंख्या  की  तुलना  में  कम  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित
 करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  सन््त्री  वसन््त  :  हां  ।

 से  को  अवधि  के  दोरान  कुल  वर्षवार  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  किए  गए  जिनमें  इलैक्ट्रानिक  किस्म  के  एक्सचेंज  शामिल  हैं  ।  वर्षवार  ब्यौरा  निम्नांकित

 हैः

 ल्  इलेक्ट्रानिक से eateries इक्लेक्ट्रानिक से इलेक्ट्रानिक
 से  से

 इलेक्ट्रानिक  से  इलैट्रामिक  इक्लेक्ट्रानिक  से  इलेक्ट्रानिक  इलेक्ट्रानिक  से  इलेक्ट्रानिक

 इतरे इतरे इतरे 732 34 790 29 70 83
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 किस  नइक्इइफइफसन ्पित्त .........  हा

 एक्सचेंज  से  स्थापित किए  तक  की  अवधि  के  दौरान  कुल  मिलाकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  वषंवार  ब्यौरा  निम्नांकित  है  :--

 5-86
 से

 ->  न  >-+-  जन्न+  कलजिलन  ननत  +  +  नलना  *++--..---

 636  296  77

 एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  न्यूनतम  प्रभारित  मांग  के  आधार  पर  स्थापित  किया  जाता  है  न
 कि  जनसंछया  के  आधार  पर  |  ग्रामीण  पिछड़े  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  9.25,50  और  5,10,23  लाइन
 के  छोटे  टेलीफोन  एक्सजंज  खोलने  के  बारे  में  नीति  यह  है  कि  इस  बारे  में  क्रशः  5803. भ्री हरोश रावत: क्या सूचना ओर प्रसारण AeA ag बताने की HIT  और  46
 कनेक्शनों  के  लिए  प्रभारित  रजिस्टड  मांग  हो  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पबंतीय  क्षेत्रों  मे ंआकाशवाणी  केन्द्र  का  निर्माण

 5803.  भ्री  हरोश  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  कार्य पर  में  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  विभिन्न  आकाशवाणी  केन्द्रों  के

 निर्माण  और  है  कार्य  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  करने  का  अनुमान  है  ;

 क्या  पिथोरागढ़  आकाशवाणी  केन्द्र  का  निर्माण  कार्य  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पूरा
 होने  की  सम्भावना  है  ;  और

 यदि  तो  इस  केन्द्र  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  होगा  ?

 संसदीय  कार्य  सन्त्री  सभा  सूचना  ओर  प्रसारण  भन्त्री  एच०  के०  एल०

 सरकार ने  लाख  रुपए  |

 और  इस  केन्द्र  का  निर्माण  कार्य  शुरू  नहीं  हुआ  क्योंकि  राज्य

 सरकार  ने  स्थान  आकाशवाणी  को  अभी  नहीं  सौंपा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीविजन  सेट

 5804.  भी  हरीश  रावत  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  पंचायतों को  के  दोरान  उत्तर  प्रवेश  में  सामूहिक  रूप  से  दूरदशंन  कार्यक्रम  देखने  के

 लिए  विभिन्न  प्राम  पंचायतों  को  कितने  टेलीविजन  सैट  वितरित  किए  गए  ;  भौर

 वर्ष  के  दोरान  कितने  टेलीविजन  सैट  वितरित  करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  भरत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  सन्त्री  एज०  के०  एल०  .

 और  उत्तर-पूर्वी  के  लिए  5000  सामुदायिक  अवलोकन  सैटों  के  प्रावधान  को  सातवों

 योजना  के  अन्तगंत  देश  में  इस  प्रकार  के  सेटों  के  प्रावधान  के  लिए  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  की

 ग्रेई  स्कीम  गहीं  है  1987-88  या  1988-89  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  इन  सैटों  के  लगाने  का

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  में  शाखा  डाकधघर  ओर  उप-डाकघर  खोलना

 5805.  श्री  हुरोश  रावत  :  क्या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  में  वष  1987-88  के  दौरान  कितने  शाखा  डाकघर
 खोले  गए  और  किन  स्थानों  पर  उप-डाकघर  खोले  गए  ;

 इस  जिले  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  शाखा  डाकघर  और
 डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  जिले  में  खोले  जाने
 वाले  शाखा  ढाकघरों  और  उप-डाकघरों  की  संख्या  बहुत  कम  है  ;  भौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  इस  जिले  में  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार  डाकघरों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 ऊर्जा  भन्त्रीं  तथा  संचार  मन््त्री  वसन््त  वर्ष  1987-88  के  दौरान

 पिथौरागढ़  जिले  में  मंजूर  के  लिए  शाखा  डाकघरों  की  संख्या  दस  कोई  नये  उप-डाकघर  नहीं  खोले

 गए

 प्रस्ताव  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 मानदण्ड  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  में नया  डाकधर  खोलने  के  ओचित्य  की  समीक्षा  के  लिए
 है  ।  पूरे  जिले  के लिए  उप-डाकघरों  और  शाखा  डाकघरों  की  संख्या  के  लिए  कोई  मानदण्ड  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोयले  को  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  ओौद्योगिक  एककों  का  अभ्र्यावैदत

 ]

 5806.  डा०  गोरीशंकर  राजहूंत  ;  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ओद्योगिक  एककों  को  खान  से  किए  गए  कोयले  की  सप्लाई  में  बड़ी
 मात्रा  में  पत्थर  पाए  गए  हैं  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  ;  और  ,

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  सें  कोयला  विभाग  में  राज्य  मनन््यो  सो०  के०  जाफर  :  भौर

 कुछ  कोयला  सीमों  में  कंकड़  भोर  पत्थर  कोयले  के  साथ  मिले  रहते  हैं  ।  कोयला  कम्पनियां  इस

 बात  के  प्रयास  करती  हैं  कि  कोयले  को  उपभोक्ताओं  के  पास  भेजने  से  पूर्व  उसकी  कर  ली  जाए
 और  फालतू  सामग्री  निकाल  ली  कोयले  के  साथ  भोतिक  रंग-रूप  में  एकरूपता  होने  के

 कोयले  की  आपूर्ति  में  कुछ  फालतू  सामग्री  के  होने  को  पूर्णतया  समाप्त  नहीं  किया  जा
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 उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किए  गए  कोयले  में  पत्थर  होने  से  सम्बन्धित  कुछ  शिकायतें  उपभोक्ताओं  से
 प्राप्त  हुई

 कोयले  के  प्रेषण  से  पूर्व  पत्थर  और  फालतू  सामश्री  निकालने  के  काम  पर  कड़ी  निगरानी
 रखी  जाती  प्रत्येक  कोयला  कम्पनी  में  स्वतन्त्र  रूप  ते  नियन्त्रण  संगठनਂ  की  स्थापना  की  गई
 है  ।  यदि  किसी  उपभोक्ता  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  होती  है  तो उसकी  जांच  की  जाती  है  और  कोयला
 कम्पनियों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  सुधारात्मक  कारंवाई  की  जाती

 गंगा  बेसिल  में  तेल  की  संभावना

 5807.  डा०  गौरोशंकर  राजहूंस  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  भनत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गंगा  बेसिन  तेल  की  संभावना  वाले  क्षेत्र  के  रूप  में  उभर  रहा

 यदि  तो  इस  बेसिन  में  अनुमानतः  कितना  तेल  भंडार  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  गंगा  बेसिन  में  तेल  के  कितने  कुंए  खोदे  गये  ;  और

 इसकी  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  उपमन्त्री  रफोक  :  नहीं  ।

 इस  बेसिन  में  हाइड्रोकाबंनों  के  पूर्वानुमानित  संसाधनों  का  370  मिलियन  टन  होने  का

 अनुमान

 दो  कुंओं  की  खुदाई  हो  चुकी  है और  एक  अन्य  कुंए  में  फिलहाल  खुदाई  चल  रही

 (a)  व्यावसायिक  दृष्टि  स ेअभी  तक  सफलता  नहीं  मिली  है  ।

 प्रामीण  विद्यतीकरण  कार्यक्रम

 5808.  भोमती  बसबराजेश्वरी  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 ()  यदि  तो  कया  ग्रामीण  विद्युतीकरण  से  सरकार  को  किसी  प्रकार  के  राजस्व  की  प्राप्ति

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  क्या  योजनाएं  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  सुशीला  :

 वधि  के  आरम्भ  में  देश  में  लगभग  3061  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  और  लगभग  21,008
 घिचाई  पम्पसेट  ऊरजित  किए  गए  ।  विभिन्न  योजनाओं  के  दौरान  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के

 गंत  किए  गए  संगठित  प्रयासों  के  1988  के  अन्त  तक  426323  गांवों  का

 और  7046  166  सिंचाई  पम्पसेटों  का  ऊर्जंन  करना  संभव
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 और  ग्राम  विद्युतीकरण  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  एक
 आशिक  कारयेक्रम  है  ।  इस  कायेक्रम  से  प्राप्त  होने  वाले  विभिन्न  लाभों  में  ये  शामिल  हैं--जीवन-स्तर
 में  सुधार  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में विभिन्न  उद्योगों  का  विकसित  होना
 आदि  |  ग्राम  विद्युतीकरण  कायक्रम  से  प्राप्त  होने  वाले  समग्र  लाभों  की  मात्रा  बता  पाना  सम्भव  नहीं

 वित्तीय  लाभ  विभिन्न  पहलुओं  पर  निर्भर  करता  है  जिनमें  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  निर्धारित  कृषि
 सम्बन्धी  टैरिफ  शामिल

 योजना  आयोग  द्वारा  वर्ष  1988-89  के  लिए  देश  में  17064  गांवों  के  विद्युतीकरण
 और  लगभग  4,54,905  पम्पसटों  के  ऊर्जन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 औद्योगिक  एककों  हारा  ऊर्जा  की  बचत  के  उपःय

 5809.  भीमतो  बसवराजेश्व रो  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  औद्योगिक  एककों  ने  ऊर्जा  की  बचत  के  कारगर  उपाय  किए

 यदि  तो  औद्योगिक  एककों  द्वारा  किए  गए  उपायों  से  ऊर्जा  की  कितनी  बचत  हुई
 है  ;  और

 कुल  कितने  उद्योगों  ने  ऐसे  उपाय  किए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशोला  :  से
 अनेक  औद्योगिक  यूनिटों  ने  ऊर्जा  के  संरक्षण  के लिए  कारगर  उपाय  किए  इन  यूनिटों  द्वारा  वास्तव
 में  बचायी  गई  ऊर्जा  की  समुचित  मात्रा  अथवा  देश  में  जिन  औद्योगिक  यूनिटों  द्वारा  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों
 को  क्रियान्वित  किया  गया  है  ;  इन  औद्योगिक  यूनिटों  की  संख्या  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 असम  में  तेल  को  सप्लाई  न  होने  से  क्षति

 5810.  ओोमतो  बसवराजेश्वरो  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राक्ततिक  गेस  मन््त्रो  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि  असम  से  तेल  की  सप्लाई  न  होने  से  कुल  कितनी  क्षति  हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राक्ृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  रफीक  :  1988
 के  अन्तिम  सप्ताह  में  आबल  ब्लोवेड  के  दौरान  लगभग  1060  टन  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  की  हानि

 तेल  ब्लाकेड  के  दौरान  कच्चे  तेल  की  सप्लाई  में  विष्न  आने  कारण  बरोनी  तथा

 बोंगाईगांव  रिफाइनरियों  के  ऋूड  थू  पुट
 में  लगभग  3  1,000  टन  की  कमी  आई  ।

 तटबूर  पेट्रोलियम  संस्थान  को  स्थापना

 5811.  श्रीमती  बसवराजैश्वरी  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकलिक  गेस  मन््त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  अत्याधुनिक  तददूर  पेट्रोलियम  संस्थान  की  स्थापना  करने  के  लिए  तेल  और

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  तकनीकी  तथा  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  हेतु  भारत  और  नायें  ने  एक
 समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ;
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 यदि  तो  यह  संस्थान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  लिए  कितनी  सहायक
 होगी  ;  और

 उपयुक्त  समझौता  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  में  उपमम्ती  रफोक  :  हां  ।
 बम्बई  में  इंजीनियरिंग  और  सागर  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  तेल
 एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  तकनीकी  और  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  20  1987
 को  भारत  सरकार  तथा  नावें  सरकार  के  बीच  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ।

 इंजीनियरिंग  और  सागर  प्रौद्योगिकी  संस्थान  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  इन
 हाऊस  एप्लाइड  रिसर्च  और  परामशेंदात्री  सेवाएं  प्रदान  करेगा  1

 इस  करार  के  क्रिधान्वयन  के  लिए  पहले  ही  का्यंवाही  आरम्भ  कर  दी  गई  है  तथा  यह
 करार  4  वर्ष  के  लिए  वैध  है  ।

 दूरदर्शन  धारावाहिक  अनहोनी

 5812.  भ्री  पी०  एम०  सईव  :

 भी  विजय  कुमार  यावव  :

 शो  जक्कम  पुरधोसमन  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  ब्रुझा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्तर  के  एक  संगठन  ने  हिन्दी  के  दूरदर्शन  धारावाहिक  अनहोनोਂ
 का  विरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  संगठन  द्वारा  क्या  मुख्यतः  बातें  उठाई  गई  हैं  ;

 क्या  धारावाहिक  में  दिखाई  जाने  वाली  घटनाओं  के  मुख्य  तथ्यों  जिन्हें  सच्ची
 नाओभों  पर  आधारित  बताया  गया  आलेख  स्वीकृति  करने  से  पहले  सत्यापित  किया  गया  था  ;  और

 क्या  मृत  आत्मा  द्वारा  जीवित  व्यक्तियों  से बातचीत  किए  जाने  तथा  भावी  घटनाओं
 आदि  के  बारे  में  विश्वास  जगाने  के  सम्बन्ध  में  वैज्ञानिकों  की  राय  मांगी  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मनन्त्री  एच०  के०  एल०  :
 और  निर्मुलल  समितिਂ  नामक  संगठन  की  पुणे  यूनिट  से  दूरदर्शन  को  एक  विरोध  पत्र
 मिला  उठाई  गई  मुख्य  आपत्तियां  ये  हैं  कि  यह  धारावाहिक  सामाजिक  बुराइयों  की वकालत  कर

 रहा  मिथ्या  विश्वास  का  प्रचार  कर  रहा  प्रसारण  संहिता  के  विपरीत  है  और  भारत  के  संविधान
 के  अनुच्छेद  51  क  का  भी  उल्लंघन  करता

 और  प्रत्येक  कड़ी  में  कहानी  नाटकीय  ढंग  से  प्रस्तुत  की  जाती  है  तथा  कड़ी  को

 रोचक  बनाने  के  लिए  निर्माता  कुछ  कलात्मक  स्वतंत्रता  बरतते  कड़ियां  निर्माता  को  प्राप्त  हुए  कुछ
 लोगों  के  अनुभवों  पर  आधारित  प्रत्येक  कड़ी  एक  टिप्पणी  के  साथ  समाप्त  होती  है  जिसमें  दिखाई
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 गई  घटनाओं  का  संभाव्य  युक्तिसंगत  स्पष्टीकरण  होता  और  अख्तोकिक  घटनाओं  को  तथ्यों  के  रूप

 में  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  नगरों  को एस०  टी०  डी०  सेवा  से  जोड़ना

 5813.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्या  संचार  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  भर  में  कितने  नगरों  को  एस०  टी०  डी०  सेवा  से  जोड़ा  गया  ;

 उत्तर  प्रदेश  में  किस-किन  और  कितने  नगरों  को  एस०  ठी०  डी०  सेवा  से  जोड़ा  भया  ;
 और

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  एक  लाख  से  भी  अधिक  जनसंख्या  बाले  अमरोहा  शहर  को  इस  बीच

 एस०  टी०  डी०  सेवा  से  जोड़ा  गया  है  अथवा  इसका  प्रस्ताव  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  भरती  तथा  संचार  मन्त्र  बसन्त  :  वर्ष  1986-87  और  1987-88

 (29-3-1988  तक  )  के  दौरान  पूरे  देश  में  157  शहरों  को  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्यालग  सुविधा  से  जोड़ा
 गया  ।

 इस  प्रकार  इसी  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के निम्नलिखित  16  नगरों  को  इस  सुविधा
 के  अन्तर्गत  लाया  गया  :--

 अल्मोड़ा

 बिजनोर

 एडा

 फतेहपुर

 जौनपुर

 लखीमपुर  खीरी

 मथुरा

 मैनपुरी

 मिर्जापुर

 10.  औराई

 11...  पिथौरागढ़
 ,

 12...  प्रतापगढ़

 13.  पौडी

 छ

 9

 wenn

 ईे

 14.

 15.  रुड़की

 16.  सुल्तानपुर

 सूरजपुर
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 व  कलललवक(ननननननननननननन-क॑यणणय  eee

 अमरोहा  को  उपभोकता  ट्रंक  डायलिग  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 केस्रीय  क्षेत्र  हारा  विद्युत  उत्पादन

 5814.  भ्री  तम्पत  लामस  :  क्या  ऊर्जा  ससरत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  वर्ष  1987  में
 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  राज्यवार  बिजली  का  कितना  उत्पादन  हुआ  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मग्त्री  सुशीला  :  1987
 से  1988  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  उत्पादित  विद्युत  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  संलग्न  विधरण  में
 दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1987  1988  के  वौरान  केखीय  क्षेत्र  में  उत्पादित  विद्यत
 —  अत नओ»«»म«>-अ+«न््क,

 प्रणाली/संगठन  केन्द्र  का  स्थान  विद्युत  का  स्वरूप  बिद्युत  उत्पादन

 1  2  3  4

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम

 बदरपुर  दिल्ली  ताप  विद्युत  3371

 सिंगरोली  उत्तर  प्रदेश  "  9656

 कोरबा  मध्य  प्रदेश  "  4285

 विन्ध्याचल  |  "  5

 रामागुंडम  आन्प्र  प्रदेश  न  3745

 फरकक््का  प०  बंगाल  न  1076

 जोड़  कि  22138

 नेबेली  तमिलनाडु  कि  5795

 निगम  |  |  4969

 जल  विद्युत  353

 जोड़  :  5322

 खोला  महाराष्ट्र  ताप  विद्युत  43
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 ]  2  3  4

 शब्ट्रीय  जल  विद्युत  मिगम  पु

 बैरा  स्यूल  हिमाचल  प्रदेश  जल  विद्युत  683

 सलाल  जम्मू  व  कश्मीर  न  347

 लोकतक  मणिपुर  |  367

 जोड़  न  1397

 उत्तर  पूर्वी  विद्यात  शक्ति  निगस

 खडौंग  असम|मिघालय  छः  13

 स्यूक्लोय  विद्युत  बोर्ड

 राजस्थान  न्यूक्लीय  1237

 तारापुर  महाराष्ट्र  नर  1517

 कलपाक्कम  तमिलनाडु  |  1898

 जोड़  |  4652

 बिहार  में  शाला  डाकधरों  को  उप-डाकधरों  में  बदलना

 5815.  भरी  राम  भगत  क्या  संचार  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कितने  शाखा  डाकघरों  को  चालू  तथा  आगामी  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान
 डाकघरों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  है  ;

 इसके  पश्चात्  उप-डाकधरों  की  कुल  संख्या  कितनी  हो  जाएगी  ;

 इनमें  से  जिन  उप-डाकघरों  के  लिए  भवनों  का  निर्माण  कर  लिया  गया  उनकी  संख्या

 कितनी  है  ;  और

 आगामी  पांच  वर्षों  क ेदौरान  इनके  लिए  कितने  भवनों  काम  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव
 है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्रो  बसम्त  :  चालू  वर्ष  में  शाखा  डाकघरों  को
 विभागीय  उप-डाकघरों  में  बदलने  के  कोई  प्रस्ताव  नहीं  वर्ष  1988-89  के  लिए  ऐसे  प्रस्तावों  की

 संख्या  15

 यदि  सभी  प्रस्तावों  पर  अन्तिम  रूप  से  मंजूरी  दे  दी  जाती  तो  उप-डाकधरों  की  संख्या
 1366  तक  पहुंच  जायेगी  ।
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 174  उप-डाकघरों  के  लिए  विभागीय  भवनों  का  निर्माण  किया  गया

 चौबीस  |

 गंगटोक  शहर  में  टेलीफोस  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचो
 ]

 5816.  श्रौसमतो  डो०  के  ०  सण्डारी  :  क्या  संखार  मन्त्री  गंगटोक  शहर  में  टेलीफोन  कनेक्शनों
 के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  के  बारे  में  3  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  957  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 31  1988  तक  गंगटोक  में  प्रत्येक  वर्ग  में  कितने  व्यक्तियों  को  नए  टेलीफोन
 कनेक्शन  दैने  कै  लिए  पंजीकृत  किया  गया  ;

 वर्ष  1987  के  दौरान  गंगटोक  में  प्रत्येक  वर्ग  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  गए  ;

 वर्ष  1988  के  दौरान  कितने  व्यक्तितयों  को  प्रतीक्षा  सूची  में  वर्ग-वार  टेलीफोन  कनेक्शन

 दिए  जाने  का  विचार  है  ;

 31  1988  तक  गंगटोक  में  टेलेक्स  एक्सचेंज  स्थापित  करने  में  प्रगति  हुई  है  ;
 भौर

 (४)  3।  1988  को  सिक्किम  में  टेलेक्स  कनेक्शन  के  लिए  कितने  व्यक्ति  पंजीकृत  किए
 गए  थे  ?

 ऊर्जा  मन्त्र  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  :  गंगटोक  एक्सचेंज  में  24-3-198  8

 की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  में  श्रेणीवार  रजिस्टड  आवेदकों  की  संड्या  इस  प्रकार  है  :--

 1.  ओ०  वाई०  टी०  28

 2.  विशेष  01

 3.  सामान्य  129

 योग  158

 गंगटोक  में  1987  के  दौरान  श्रेणीबार  प्रदान  किए  गए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या

 इस  प्रकार  है  :---

 1.  भो०  वाई०  टी  ०  65

 2.  विशेष  20

 3.  सामान्य  43

 योग  128
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 वर्ष  1988  के  दौरान  प्रतीक्षा  सूची  से  निपटाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  नए  कनेक्शनों  को

 संख्या  इस  प्रकार  है  !--

 1.  भो०  बाई०  टी०  17

 2.  विशेष  2

 3.  सामान्य  30

 योग  49

 21-11-1987  को  गंगटोक  में  9  कनेक्शनों  वाला  एक  नेशनल  टेलेक्स  एक्सचेंज  पहले

 ही  स्थापित  किया  जा  चुका  है  ।

 24-3-1988  की  स्थिति  के  अनुसार  टेलेक्स  कनेक्शनों  के  लिए  15  आवेदकों  के  नाम

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज

 सिक्किस  सें  मेश्स-ट  टाइप  सेटेलाइट  एक्सचेंज  को  स्थापना

 5817.  श्रीमती  डो०  के०  मण्डारो  :  क्या  संचार  मन्त्रो  सिक्किम  में  मेक्स-टू  टाइप  सेटेलाइट

 एक्सचेंज  की  स्थापना  के  बारे  में  3  987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1000  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  सिक्किम  में  माइक्रोवेव  टेलीफोन  सिस्टम  तथा

 एक  मेक्स-टू  टाइप  सेटेलाइट  एक्सचेंज  की  स्थापना  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 सिक्किम  में  ये  प्रणालियां  कब  तक  कार्य  करना  शूरू  कर  देंगी  ;  और

 31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  गंगटोक  में  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  की

 स्थापना  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्री  तथा  संचार  भन्त्री  बसन््त  :  और  सिक्किम  के  जिला

 मुख्यालयों  को  गंगटोक  से  जोड़ते  के  लिए  यू०  एच०  एफ०  प्रणाली  को  1988  के  दोरान  चालू  किए
 जाने  की  योजना

 प्रतीक्षा  सूची  निप्टामे  की  दृष्टि  से  गंगटोक  के  लिए  एक  L500  लाइनों  के

 मेकेनिकल  टाइप  के  एम०  ए०  एक्स  का  अभी  हाल  में  आबंटन  किया  गया  है  तथा  एम०  ए०  एक्स*०ना
 टाइप  के  उपग्रह  एक्सचेंज  का  तेडांग  में  संस्थापन  का  विचार  छोड़  दिया  गया  एम०  ए०
 एक्सचेंज  फे  1988-89  में  चालू  होने  की  सम्भावना

 इंटेक्स  उपस्कर  की  अनुपलब्धता  को  देखते  हुए  गंगटोक  में  21-11-1987  को  एक
 नेशनल  टेलेक्स  एक्सचेंज  चालू  किया  गया  है  जोकि  कलकत्ता  एस०  पी०  जी०  टेलेक्स  एक्सचेंज  के  साथ

 जुड़ा  हुआ  है  ।
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 न

 गंगटोक  में  एक  हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 मोटर-बाहनों  के  पु्जों  के उत्पादन  के  लिए  पश्चिस  जमंनो  के  साथ  सहयोग

 5818.  भरी  बी०  श्रीनिवास  प्रसाव  :

 श्री  अनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  उद्योग  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिम  जमंनी  ने  भारत  में  मोटर-वाहनों  के  पु्जों  के  उत्पादन  में  बड़ी  रुचि  दिखाई

 है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  बीच  पश्चिम  जमंनी  की  किसी  फर्म  क ेसाथ  कोई  बातचीत  की  गई
 आर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मनत्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनत्री  एम०  :
 और  यद्यपि  पश्चिम  जमंनी  के  कार  निर्माता  भारत  से  मोटर-वाहनों  के  पुर्जों  क ेसम्भावित

 स्रोतों  के  बारे  में  पता  लगा  रहे  लेकिन  सरकार  को  अब  तक  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं

 वोडियो  फिल्मों  का  निर्माण

 5819.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मनन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वीडियो  फिल्मों  के  निर्माण  में  हाल  ही  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उंत्तर  स्तर  की  वीडियो  फिल्में  बनाने  पर  नियन्त्रण  रखने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  वर्तमान  परिस्थिति  में  इनका  क्या  सामाजिक  और  नैतिक  प्रभाव  पड़  रहा
 है  ;  और

 क्या  इन  वीडियो  फिल्मों  का  सरलता  से  अवैध  निर्माण  किया  जा  सकता  है  यदि  तो
 सरकार  द्वारा  इसको  किस  प्रकार  रोकने  का  विचार  है  ?

 |

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :

 फिल्म  निर्माण  ज्यादातर  निजी  क्षेत्र  में  होने  और  यह  एक  अविनियमित  कार्यकलाप  होने  के

 सरकार  द्वारा  वीडियो  फिल्मों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  आंकड़े  इकट्ठे  नहीं  किए  जाते  |  केन्द्रीय

 फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  अपने  द्वारा  प्रमाणित  वीडियो  फिल्मों  के  आंकड़े  रखता  पिछले  4  वर्षों  के  दोरान
 केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोडं  द्वारा  प्रमाणित  भारतीय  वीडियो  फिल्मों  की  संख्या  से  सम्बन्धित  सूचना
 निम्नानुसार  है  :--
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 वर्ष  प्रमाणित  वीडियो  फिल्मों  को  संख्या

 49

 69

 65

 यह  हाल  ही  के  भूतकाल  में  वीडियो  फिल्मों  के  निर्माण  में  कोई  वृद्धि  नहीं  दर्शाता  ।

 वीडियो  फिल्मों  के  निर्माण  में  कोई  गुणवता  नियन्त्रण  नहीं  सभी  वीडियो  फिल्मों
 साववंजनिक  प्रदर्शन  से  चलचित्र  Artal  चलचित्र  संस्कृति

 और  सरकार  द्वारा  उनके  अन्तगंत  जारी  किए  गए  माग्गंदर्शी  सिद्धांतों  के  उपबंधों  के  अन्तगंत  संस्कृति
 विभाग  के  अधीन  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोडं  द्वारा  प्रमाणित  किया  जाना  होता

 सरकार  गे  वीडियो  पायरेसी  से  सम्बन्धित  अपराधों  के  लिए  सजा  बढ़ाने  के  लिए  चल  चित्र
 तथा  कापीराइट  में  संशोधन  किया  है  ।

 पंजाब  में  टेलीफोल  कनेक्शन

 5820.  श्री  कमल  चोघरी  :  क्या  संचार  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  होशियारपुर  जिले  बलाकवार  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 पंजाब के किन ब्लाकों जिलावार कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं है ; प्रत्येक ब्लाक को कब तक टेलीफोन द्वारा जोड़ दिया जाएगा ; और कब तक प्रत्येक पंचायत को टेलीफोन प्रणाली से जोड़ा जाएगा ? ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री बसनन््त : होशियारपुर जिले में की स्थिति के अनुसार ब्लाकवार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :--- इलाक का नाम कनेक्शनों को संख्या 2... 3... भुंगा , 4. बालासौर 207 5. दुसुआ 273 6. गढ़शंकर 263 7. महलपुर
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 ब्लाक  का  नास  कनेक्शनों  को  संख्या

 8...  मुकेरियां  398

 9.  सरौरा  83

 10.  तलवाड़ा  292

 11.  टांडा  उमर  329

 कुल  432

 पंजाब  के  सभी  ब्लाकों  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  पूर्ण  आथिक  सहायता  प्रदान  करके  देश  के  सभी
 5  कि०  मौ०  वाले  षट्कोणीय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  स्थित  किसी  प्रमुख  ग्राम  में  दूरसंचार  सुविधा  सुलभ  करा
 दी  जाए  ।  यह  प्रमुख  ग्राम  उस  षट्कोणीय  क्षेत्र  का  पंचायत  अथवा  अन्य  मध्य  ग्राम  हो  सकता

 फंजाबाद  स्थित  दूरदर्शन  रिले  केख  का  कार्यकरण

 5821.  श्री  निर्मल  खत्री  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  फैजाबाद  स्थित  दूरदशंन  रिले  केन्द्र  क ेकायंकरण  के
 सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 क्या  इस  केन्द्र  के  प्रभारी  अधिकारी  के  अन्तर्गत  अन्य  कई  केन्द्र  भी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मनन््त्री  एच०  के०  एल०

 हाँ  ।

 फैजाबाद  दूरदशेन  रिले  केन्द्र  के  कार्य-निष्पादन  की  जांच  की  गई  है  और  उसे  संतोषजनक
 पाया  गया  राज्य  के  विद्युत  प्राधिकारियों  द्वारा  सप्लाई  की  जाने  वाली  बिजली  में  व्यवधान

 होने  क ेकारण  बिजली  से  डीजल  जेनरेटर  तथा  डीजल  जेनरेटर  से  बिजली  में  परिवततंन  करना  आवश्यक

 हो  जाता  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  प्रत्येक  परिवतंन  के  समय  दूरदशंन  सेवा  में  थोड़ा  व्यवधान  होता  है  ।

 और  फैजाबाद  में  एक  दूरदर्शन  अनुरक्षण  केन्द्र  है  जो  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  क ेसाथ

 ही  यह  अनुरक्षण  फैजाबाद  के  रिले  केन्द्र  सहित  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  क ेसमूह  की  अनुरक्षण
 तथा  मरम्मत  आवश्यकताओं  की  देखभाल  करता  फैजाबाद  में  अनुरक्षण  केन्द्र  तथा  दूरदर्शन  रिले
 केन्द्र  के  संचालन  के  लिए  अलग-अलग  कमंचारी
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 सियोल  ओलिम्पिक  छेलों  का  सोधा  प्रसारण

 5822.  भरी  निर्मल  छत्रो  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  सियोल  ओलिम्पिक  खेलों  का  सीधा  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  से

 उद्घाटन  और  समापन  समारोहों  को  सीधे  टेलीकास्ट  करने  का  प्रस्ताव  इसके  उन

 सभी  पुरुष  हॉकी  जिनमें  भारत  और  इसके  सेमी-फाइनल  और  फाइनल  मैचों  को  भी  सीधे

 टेलीकास्ट  किया  तकनीकी  कठिनाइयों  के  भारत  और  पश्चिम  जमंनी  के

 बीच  खेले  जाने  वाले  पुरुष  हॉकी  मेच  को  सीधे  टेलीकास्ट  नहीं  किया  जाएगा  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 5823.  श्री  निर्मल  खत्रो  :  क्या  संचार  मनन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहले  से  कार्य रत  मानवचालित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों
 की  स्थापना  के  लिए  क्या  विभागीय  मापदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ;

 इन  मापदण्डों  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  शामिल  न

 करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  फैजाबाद  एक्सचेंज  से  भी  छोटे  एक्सचेंजों  में  भी  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  किए
 गए  और  यदि  तो  इशेकै  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मनन््त्री  तथा  संचार  मन््त्रो  वसन््त  सामान्यतया  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों
 का  आबंटन  5000  लाइनों  तथा  इससे  ऊरर  की  क्षमता  तक  एम०  ००  एक्सचेंजों  के  लिए
 किया  जाता  है  परन्तु  देश  में  इसके  सीमित  मात्रा  में  उत्पादन  के  कारण  इस  प्रकार  के  एक्सचेंजों  को  देश
 में  प्रत्येक  स्थान  पर  संस्थापन  काये  करना  व्यवहाय॑  नहीं  हो  सका  कुल  मिलाकर  ऐसे  एक्सचेंजों  का
 आबंटन  बड़े  और  छोटे  दूरसंचार  जिलों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 मध्यम  तथा  कम  क्षमता  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का  आबंटन  अ्षमेकित  डिटिजल  नेटवर्क
 योजना  के  अन्तर्गत  एम०  ए०  एक्स  ०-]|  और  एम०  ए०  एक्सचेंजों  को  बदलने  के  लिए  किया
 जाता  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कार्यान्वयन  की  दृष्टि  से  इसके  लिए  आबंटन  कर  दिया  गया

 देश  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का  सीमित  मात्रा  में  उत्पादन  देखते  हुए  एक्सचेंजों  को  चरणबद्ध  रूप
 से  बदलने  की  योजना

 फैजाबाद  के  लिए  2000  लाइनों  की  क्षमता  वाले  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  की  आवश्यकता

 है  और  इतनी  क्षमता  के  एक्सचेंज  का  देश  में  उत्पादन  नहीं  gat  वो  योजना  में  2000
 लाइनों  के  आई०  सी०  की  क्रासबार  एक्सचेंज  का  आबंटन  किया  गया
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 जिला  मुख्यालयों  में  कम  क्षमता  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का  संस्थापना  किया
 गया

 उड़ीसा  में  कम  वजन  के  खाना  पकाने  को  गंस  के  सिलिडरों  को  सप्लाई

 ]

 5824.  भी  बजमोहन  सहस्तो  :  क्या  पेट्रोलियस  और  प्राकृतिक  गेस  भन््त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हल्दिया  संयंत्र  में  भरे  गए  गलत  ढंग  से  पैकिंग  किए  गए  और  कम  वजन
 के  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलिडरों  के  उड़ीसा  में  सप्लाई  किए  जाने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  में  उपमन््त्री  रफोक  और
 तेल  विपणन  कम्पनियों  को  अपने  कार्यंचालन  के  दौरान  खराब  पैक  किए  हुए  तथा  कम  वजन  के

 एल  पी  जी  सिलिण्डरों  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  होती  रहती  परन्तु  यदि  उपभोक्ता  द्वारा  किए
 जा  रहे  प्रयोग  के  दौरान  एल  पी  जी  के  खराब  सिलिण्डरों  का  पता  लग  जाता  है  तो  उसे  वितरक  द्वारा

 मुफ्त  में  बदला  जाता  है  और  उस  सिलिण्डर  को  सम्बन्धित  अधिकारी  द्वारा  पूरी  जांच  किए  जाने  के  बाद
 बाटलिंग  संयंत्र  को  भेज  दिया  जाता

 यदि  वितरक  के  गोदाम  में  खराब  सिलिण्डरों  का  पता  लग  जाता  है  तो  उन्हें  जांच  के  लिए
 अलग  रख  लिया  जाता  है  और  क्षेत्र  अधिकारियों  द्वारा  उचित  प्रमाणन  के  बाद  बाटलिंग  संयंत्रों  को
 वापस  कर  दिया  जाता

 सावजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  पर  नियुक्त  विकलांग  व्यक्तियों  को  मासिक  वेतन

 5825.  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 बंगलोर  नगर  में  सार्वजनिक  टेलीफ  न  केन्द्रों  पर  नियुक्त  विकलांग  व्यक्तियों  को कमीशन
 के  रूप  में  प्रतिमाह  औसतन  कुल  कितनी  धनराशि  प्राप्त  होती  है  ;  और

 कया  उन्हें  कमीशन  के  बजाए  मासिक  वेतन  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  भम्त्री  वसन््त  :  लगभग  325  रुपये  प्रतिमाह  ।

 जी  नहीं  ।

 कर्माटक  में  क्षेत्रीय  प्रचार  यूनिट

 5826.  भ्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्छो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  के  प्रादेशिक
 कार्यालय  और  क्षेत्रीय  प्रचार  यूनिट  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सरकार  के  कार्यक्रमों  और  नीतियों  का  प्रचार
 कर  रहे  हैं  जहां  इनका  टेलिविजन  ओर  रेडियो  द्वारा  प्रचार  नहीं  हो  रहा  है  ;
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 क्या  कर्नाटक  में  कार्य  कर  रहे  प्रादेशिक  कार्यालयों  और  क्षेत्रीय  प्रचार  यूनिट  कार्यालयों

 को  समाप्त  अथवा  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मसत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :

 क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  के  प्रादेशिक  कार्यालय  और  क्षेत्रीय  प्रचार  यूनिटें  ग्रामीण  और  अन्य  उन  क्षेत्रों

 जिनको  इलैक्ट्रानिक  माध्यमों  द्वारा  अपेक्षाकृत  कवर  किया  जा  रहा  पर  अधिक  बल  देते  हुए  देश
 भर  में  सरकार  के  कार्यक्रमों  एवं  नीतियों  का  प्रचार  कर  रही  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं

 बधिरों  के  लिए  समाचार  बुलेटिन

 5827.  भी  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  भनत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  पर  बधिरों  के  लिए  रविवार  को  प्रसारित  समाचार  बुलेटिन  की  संकेत
 भाषा  को  सभी  राज्यों  के  बधिर  नहीं  समझ  पाते

 कया  विभिन्न  प्रादेशिक  भाषाओं  की  संकेत  भाषा  कैकग-अलग  हैं  ;
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  देश  के  अन्य  भागों  के  व्याप्त  भ्रम  को  दूर  कर  बधिरों  की
 समस्या  हल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसवीय  कार्य  सन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :
 से  सुनने  में  असमर्थ  व्यक्तियों  के लिए  रविवार  को  टेलीकास्ट  किए  जाने  वाले  समाचारों  में  जो
 संकेत  भाषा  प्रयुक्त  की  जाती  वह  भारत  में  बधिरों  के  लिए  अंग्रेजी  में  राष्ट्रीय  संकेत  भाषा

 सुनने  में  असमर्थ  वे  अधिकांश  जो  कुछ  अंग्रेजी  जानते  इस  संकेत  भाषा  को  समझ  सकते

 सुनने  में  असमर्थ  उन  जिन्हें  केल  उनकी  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  संकेत  भाषा  में  ही  प्रशिक्षण
 दिया  गया  है  अथवा  जो  अशिक्षित  को  इसको  समझने  में  कठिनाई  हो  सकती  सुनने  में  असमर्थ
 व्यक्तियों  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रीय  संकेत  भाषाओं  में  समाचार  टेलीकास्ट  करने  का  फिलहाल  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बंगलोर  दृरदशंन  केन्द्र  में  प्रोडक्शन  कर्मचारियों  की  भरतो

 5828.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  क्या  सचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  बंगलोर  दूरदशंन  केन्द्र  में  कन्नड़  कार्य  क्रमों  के लिए  प्रोडक्शन  कर्मचारियों  की  कमी

 है  ;  और

 यदि  तो  बंगलौर  दूरदरशंन  केन्द्र  के  लिए  और  अधिक  प्रोडक्शन  कर्मचारियों  की  “

 भर्ती  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मस्त्री  एच०  के०  एल०  :
 गौर  दूरदर्शन  बंगलौर  में  कार्यक्रम  पक्ष  में  कुछ  रिक्तियां  हैं  तथा  नियमों  के  अनुसार  इन
 रिक्तियों  में  नियुक्तियां  करने  के  लिए  कारंवाई  चल  रही  है  ।

 कुरक्षेत्र  विश्वविशालय  में  सोर  ऊर्जा  से  चलने  वाला  हीटर

 5829.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  कया  ऊर्जा  मण्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुरुक्षेत्र  विश्वविद्यालय  में  2.50  लाख  रुपये  की  लागत  से  सौर  ऊर्जा
 से  चलने  वाला  एक  हीटर  स्थापित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  स्थापित  करने  का  काय्ये  कब  पूरा  किया  गया  है  ;

 इसे  स्थापित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  है  तथा  क्या  इसने  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  कार्य  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?  और

 मन्त्रालय  द्वारा  किन-किन  राज्यों  को  सौर  ऊर्जा  से  चलने  वाले  ऐसे  हीटर  स्थापित  करने
 के  लिए  सहायता  दी  गई  है  तथा  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी  धनराशि  सहायता  के  रूप  में  दी  गई
 है  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  वसरत  :  5.72  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  पर  क्षुरुक्षेत्र
 विद्यालय  में  विभिन्न  स्थानों  पर  विभिन्न  क्षमताओं  की  ग्यारह  सौर  जल  तापन  प्रणालियां  स्थापित  की
 गई

 सभी  सोर  जल  तापन  प्रणालियां  1986  से  पहले  स्थापित  की  गई  थीं  तथा

 इन्होंने  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  ।

 हास्टलों  के  रसोई  घरों/भोजनालयों  में  बर्तनों  को  साफ  करने  के  लिए  गर्म  पानी  की

 आपूर्ति  के लिए  दस  सौर  तापन  प्रणालियां  स्थापित  की  गई  स्वास्थ्य  केन्द्र  के  विभिन्न  उपकरणों
 को  धोने  और  साफ  करने  के  लिए  गर्म  जल  प्रदान  करने  हेतु  विश्वविद्यालय  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  एक
 सौर  जल  तापन  प्रणाली  स्थापित  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (8)  मन्त्रालय  द्वारा  देश  में  अधिकांश  राज्यों  और  संघशासित  क्षेत्रों  को  सौर  जल  तापन

 प्रणा  तियां  स्थापित  करने  के  सहायता  दी  जा  रही  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्र  को
 प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  की  राशि  इस  गतिविधि  के  लिए  मन्त्रालय  को  आबंटित  कुल  बजट  पर
 तथा  गत  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  के  निष्पादन  पर  भी  निर्भर  करती
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 मध्य  प्रदेश  में  इलक्ट्रालिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करना

 और  टेलेक्स  प्रणाली  आरम्भ  करना

 830.  श्री  प्रताप  भागु  शर्मा  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मध्य  प्रदेश  के  नये  विकसित  ओऔद्योगिक  विकास  केन्द्रों  पिलूखेडी
 ओर  पिथामपुर  नामक  स्थानों  पर  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  और  टेलेक्स  प्रणाली
 आरम्भ  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  कार्य  के  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 संचार  सन्त्री  वसन््त  और  पिथामपुर  और  मंडीद्वीप  में  इलैक्ट्रानिक
 एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  एक  योजना  पिलूखेड़ा  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  कोई
 योजना  नहीं  उक्त  स्थानों  पर  इलैक्ट्रानिक  टेलेक्स  एक्सचेंजों  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पिथामपुर  में  20  लाइनों  का  स्ट्राजर  टेलेक्स  काये  कर  रहा

 1989-90  के  दौरान  पिथामपुर  में  400  लाइनों  का  एन  ई  ए  एक्स  इलेक्ट्रानि
 एक्सचेंज  चालू  होने  की  सम्भावना  जबकि  मंडीद्वीप  में  1990-91  के  दौरान

 (400  लाइनों  का  एन  ई  ए  चालू  होने  की  सम्भावना  वशतें  कि  उसके  लिए  उपकरण  उपलब्ध
 होंगे  ।

 वाहनों  को  बुकिंग  के  लिए  पंजीकरण  राशि  की  बापसो

 5831.  डा०  चशावेसर  त्रिपाठी  :  क्या  उद्योग  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे  कि  :

 क्या  अनेक  व्यक्तियों  ने  मैससे  लोहिया  मशीन्स  कानपुर  और  मैससे  आंध्र
 प्रदेश  स्कूटसे  लि०  से  वाहनों  की  बुकिंग  के  लिए  जमा  की  गई  पंजीकरण  राशि  की  वापसी  के  लिए
 आवेदन  किया  है  ;

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  ने  अपनी  पंजीकरण  राशि  की
 बापसी  के  लिए  आवेदन  किया  है  ओर  अब  तक  कम्पनीवार  कितने  व्यक्तियों  को उनकी  पंजीकरण  राशि
 का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ;

 इन  व्यक्तियों  को  उक्त  राशि  के  भुगतान  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 कया  सरकार  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  और  आगे  विलम्ब  किए  बिना  उनकी  पंजीकरण
 राशि  वापस  करने  के  लिए  कोई  कड़े  निर्देश  जारी  करेगी  ;  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन््ज्री  एस०  :
 हां  ।
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 आआदईदकइक्पकप/एोएएएक्ए/"+-/्४्/्-अईअअऑअऑअस्ऑस्:ड:ऑअ/णअक्अइन्अपअइअप/इहफअ/अटहइडहक्क्ँअुु्अक्ुअुक्इ्न्स्च"-जफ्अॉ्प  आइना
 कम्पनीबार  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या
 1986  1987

 (1)  में०  एल»  एम०  एल०  3,88,613  3,01,632

 लम्बित  आवेदनों  की  संख्या  19,000  3,01,632

 (2)  मे०  आन्ध्र  प्रदेश  स्कूट्स  लि०

 पिछले  आठ  महीनों  के  दोरान  कम्पनी  द्वारा  प्राप्त  हुए  कुल  15,800  भावेदनों  में  से  116
 व्यक्तियों  को  पंजीकरण  राशि  लौटा  दी  गई  थी  ।

 कम्पनियों  के  पंजीकरण  राशि  लौटाने  में  देरी  का कारण  कार्यंशील  पूंजी  में  लगी  धनराशि
 तथा  सामान  में  फंसी  धनराशि  बताया  है  ।

 और  (5).  मोटरगाड़ी  निर्माताओं  द्वारा  एकन्र  की  गई  अग्रिम  राशियों  को  लगाने  के
 लिए  सरकार  ने  कुछ  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  सरकार  ने  शीघ्रता  से  जमा  धनराशियों  को
 लौटाने  की  उन्हें  सलाह  दी  है  ।

 विल्ली  में  खाना  पकाने  को  येस  के  सिलेण्डर  मरने  के  नए  संयंत्र
 ]

 5832.  डा०  जो०  विजयशामाराव  :  बया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  भैस  भम्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा  दिल्ली  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डर  भरने
 का  अब  तक  सबसे  बड़ा  संयंत्र  चालू  किया  जाएगा  ;

 यदि  तो  यह  संयंत्र  विश्व  में  सिलेण्डर  भरने  के  अन्य  संपंत्रों  की  तुलना  में  कैसे  होगा  ;
 और

 क्या  इस  संयंत्र  का  डिजायन  और  निर्माण  पूर्ण  रूप  से  देश  में  ही  किया  गया  है  ?

 ..  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  में  उपसन््त्री  रफ़ोक  :  से

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  के  सबसे  बड़े  एल०  पी०  जी०  बाटलिंग  संयंत्रों  में  स ेएक  शीघ्र  ही  दिल्ली  के
 पास  टिकरीकर्ला  में  चालू  किया  अन्य  देशों  के  बाटलिंग  संयंत्रों  के  साथ  इसकी  तुलनात्मक
 क्षमता  का  पूरा  विवरण  उपलब्ध  नहीं  इसका  डिजाइन  तथा  निर्माण  स्वदेशी  है  तथा  इसके  कुछ
 उपकरण  जैसे  कम्पैक्ट/इलेक्ट्रानिक  वाल्व  टेस्टर  आदि  आयात  किए  गए

 राजस्थान  की  विद्युत  योजनाओं  को  मंजरी

 5833.  भ्रो  वृद्धि  चर  जन  :  क्या  ऊर्जा  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  चार  वर्षों  में  आज  तक  राजस्थान  की  किसी  विद्युत  परियोजना  को  मंजूरी  दी
 गई  है  ;
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 क्या  कोई  विद्युत  योजना  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  से
 1984-85  4-8  5  से  अब  तक  राजस्थान  में  लगभग  150  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  वाली  स्कीमें  स्वीकृत  की
 गई  इसके  अन्टा  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंलगभग  430  मेगावाट  की  गैस  पर  आधारित  एक
 संयुक्त  साइकल  परियोजना  को  भी  स्वीकृति  दी  गई  है  जिसमें  राजस्थान  का  भी  हिस्सा  लगभग

 998  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  वाली  स्कीमों  का  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी-आर्थिक

 मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 राजस्थान  के  जंसलमेर  ओर  जोधपुर  जिलों  में  डाक  ओर

 दूरसंचार  सुविधायें

 5834.  भरी  वृद्धि  चन्र  जैन  :  क्या  संचार  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  राजस्थान के  रेगिस्तानी  विशेष  रूप  से  जैसलमेर
 और  जोधपुर  जैसे  पिछड़े  जिलों  में  डाक  और  दू  रसंचार  की  और  सुविधायें  प्रदा  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  सश्त्री  तथा  संचार  मनत्री  बसस्त  :  हां  ।

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 वृरसंचार  :

 1987-88  के  दोरान  जैसलमेर  और  जोधपुर  जिलों  में  44  लम्बी  दूरी  के
 जनिक  टेलीफोन  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  से  27-3-1988  तक  24  खोल  दिए  गए  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जोधपुर  में  1000  लाइन  डिजीटल  टी०  go
 बालोतरा  में  टेलेक्स  एक्सचेंज  और  एम०  ए०  आर०  आर०  तथा  जोधपुर  में  एस०  एफ०  टी०  प्रणाली
 की  योजना  नए  छोटे  स्वचल  एक्सचेंजों  की  भी  योजना  है  बशर्ते  कि  कनेक्शनों  के  लिए

 न्यूनतम  दस  की  मांग  पंजीकृत  हो  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 राजस्थान  के  रेगिस्तानो  जिलों  में  चालू  वर्ष  (1987-88)  के  दोरान

 स्वीकृत  किए  गए  नए  डाकधर

 1.  बआडइ्सेर  डिवीजन

 1.  पानीनियों  का  तला

 चोहटन  करनाडू

 गुमाना  का  तला

 जयसिधार  आर०  एस०

 2

 3

 4

 5.  भालगांव

 6

 7

 8

 ट

 राबासार

 गाड़िया

 खारिया  राठोरान

 अभे  का  पार

 2.  जोधपुर  डिपीजन

 1.  सुठाला

 2.

 3.  भांड  चार्नी

 4.  लावारान

 5.  भाजीकीपार

 3.  जालौर  डिवीअन

 1.  सुठारी

 4...  सागोर  डिबोजन

 1.  बीटान

 2.  रसालीबास

 3.  जाटावास

 4...  पायली

 5.  खाखारकी

 लिखित  उत्तर
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 5.  श्रोगंगानगर  डिवीजन

 1.  अहमदपुरा

 2.  चाक  7  जी०  डी०

 1988-89  के  लिए  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  जिलों  में  नए  डाकघरों  हेतु  33  प्रस्तावों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  इस  स्तर  पर  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  इनमें  से  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृत
 किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 जोधपुर  क्षेत्र  में  सौर-तःप  संयंत्र  की  स्थापना

 5835.  भरी  बुद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  ऊर्जा  समन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  प्रत्येक  राज्य  में  सौर  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  जोधपुर  क्षेत्र  में  30  मेगावाट  की  क्षमता  का  सौर  संयंत्र
 स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  ;

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  पूरा  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ;  और

 (&)  यदि  तो  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जायेगा  ?

 ऊर्जा  सन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  :  देश  में  सौर  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  हुई
 प्रगति  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  |  और  2  में  दिया  गया  है  ।

 जी  राजस्थान  सरकार  से  जोघपुर  के  एक  स्थल  सहित  राजस्थान  में  30  मेगावाट
 की  क्षमता  का  एक  सौर  तापीय  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 अभी  तक  राजस्थान  सरकार  से  इस  प्रस्ताव  के  विवरण  भ्राप्त  नहीं  हुए

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जैसे  ही  इस  मन््त्रालय  में  परियोजना  प्रलेख  प्राप्त  होंगे  और  वित्तीय  पहलू  सहित  विभिन्न

 पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  अनापत्ति  प्राप्त  हो  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  ल ेलिया
 पु
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 उत्तर

 हि  उपलब्ध  किये  और  सेटों  की  एककों  की
 गये  गांव  की  सं०  लियों  की  संख्या  संख्या  संख्या

 2  3  4  5  6

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1101  3  51  50

 2.  अंडमान  एवं  निकोबार  —
 जा  13  ना

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  4  3  न

 4.  असम  6  गा  38  _

 5.  बिहार  न  102  84  जा

 6.  दिल्ली  न+  7  25  न+

 7.  गुजरात  212  11  81  40

 8.  गोवा  -+  _  2  _

 9.  हरियाणा  न  न  2  न

 10.  हिमाचल  प्रदेश  65  4  10  न

 11.  जम्मू  एवं  कश्मीर  न+  3  ||
 न

 12.  कर्नाटक  61  ग््य  7  न

 13.  27  न  4  --

 14.  लक्षद्वीप  —  5  न्-+

 15.  मध्य  प्रदेश  56  15  28  40

 16.  महाराष्ट्र  210  2  21  बाय

 17.  मणिपुर  न  2

 18.  मेघालय  3  न  20  20

 19  20  74  ्ाः

 सौर  प्रकाशबोह्टीय  प्रणालियों  को  राज्यवार  31-12-87  तक  स्थापना

 »  उड़ीसा  66

 5  1988

 राज्यसंघ  क्षेत्र  सड़क  रोशनी  सामुदायिक  रोशनी  जल  पम्पन  घरेलू  रोशनी



 1910  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5  6

 20.  पंजाब  गा  न  5  ने

 21.  राजस्थान  322  57  6  ना

 22.  सिक्किम  11  न+
 न  ज+

 23.  तमिलनाडु  137 1  38  50

 24.  त्रिपुरा  7  3  92  न+

 25.  उत्तर  प्रदेश  156  140  188  न

 26.  पश्चिम  बंगाल  110  1  23  न

 27.  मिजोरम  4  1  4  न

 28.  नागालेण्ड  9  3  11  न

 योग  2568  379  833  200

 राजस्थान  सें  पेटोल  पम्प

 5836.  श्री  वृद्धि  चस्द्र  जेन  :  क्या  पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सनत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राजस्थान के  प्रत्येक  जिले  में  कितने  पेट्रोल  पम्प  हैं  ;

 क्या  राजस्थान  के  जैसलमेर  और  जोधपुर  जिलों  में  पेट्रोल  पम्पों  क ेलिए  बढ़ती

 हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पेट्रोल  पम्पों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  है  ;

 यदि  तो  उन  स्थानों  की  संख्या  तथा  नाम  क्या-क्या  जहां  पर  सरकार  का  अगले
 दो  वर्षो  के  दौरान  पेट्रोल  पम्पों  की  स्थापना  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  में  उपसन््त्रो  रफीक  :  अपेक्षित

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 हां  ।

 1987-88  तक  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  में  तेल  उद्योग  द्वरा  राजस्थान  का

 जैसलमेर  तथा  जोधपुर  जिलों  में  निम्नलिशित  स्थानों  पर  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  (पेट्रोल/डीजल)  खोलने

 का  प्रस्ताव  था  :--
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 लिखित  उत्तर

 178

 22.

 स्थान

 .  रायमलवाड़ा

 .  सोमनार

 .  ट्रान्सपोर्ट  नगर

 मथानिया

 .  भटियानडी

 कनकानी

 घुंघारा

 .  दिराई

 -  जोधपुर  नगर

 «  जोधपुर

 «  चिमाना

 «  गोगोरही

 «  बरनीखूददे

 .  मचाना

 «  रामदेवरा

 «  चन्दन

 «  मोहनगढ़

 «  रामगढ़

 «  बरमेर  डाउन

 «  नेहरू  नगर

 «  पछपदरा

 धोरीमाना

 5  1988

 निर्धारित  प्रक्रिया  पूरी  करने  के  बाद  ये  डीलरशिपें  समय-समय  पर  खोली  जा  रही  हैं  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।



 16  1910  लिखित  उत्तर

 एस०|एच०  एस०  डी०  रिटेल

 राजस्थान  में  कार्यरत  जिलावार  पेटोल  पम्पों  हाईस्पीड

 खबरा  बिक़ी  की  संख्या

 जिला  संश्या

 1.  अजमेर  42

 2  अलवर  36

 3.  बारमेर  15

 4  बुंदी
 13

 5.  बांसवारा
 8

 6.  भरतपुर
 28

 7.  भीलवाड़ा
 23

 8.  बीकानेर  23

 9...  चुरु
 15

 10...  पिल्थौरागढ़  8

 11...  डंगरपुर
 6

 12...  धौलपुर
 10

 13...  श्रीगंगानगर  78

 14...  जयपुर
 115

 15.  जोधपुर
 73

 16.  जैसलमेर
 5

 17.  बलोटरा
 1

 18...  चित्तोड़गढ़  10

 19.  गंगानगर

 20.  जलोर  23

 21...  झुनझुन
 16
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 लिखित  उत्तर  5  1988.

 जिला  संह्या

 22.  झालावार  8

 23.  कोटा  30

 24.  नागौर  38

 25.  पाली  39

 26.  सीकर  21

 27.  सवाईमाधोपुर  32

 28...  सिरोही  12

 29...  टोंक  14

 30.  उदयपुर  47

 790

 हाजिरा-बिजयपुर-जगदीशपुर  पाइपलाइन  से  घरेलू  प्रयोजन  हेतु  गेस  की  सप्लाई

 ]
 5837.  भरी  सोहनभाई  पटेल  :  क्या  पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेंस  सनन््त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  हाजिरा-बिजयपुर-जगदीशपुर  पाइपलाइन  से  घरेलू  प्रयोजनाथे  गैस  की  सप्लाई  हेतु
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 किन-किम  नगरों  को  गंस  की  सप्लाई  की  जाएगी  और  गैस  की  सप्लाई  किस  दर  पर  की

 जाएगी  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  में  उपमन््त्री  रफोक  :

 नहीं  ।  हे

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 लघु  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना

 5838.  श्री  मोहनभाई  पटेल  :  कया  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंमे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1984,  1985,1986  और  1987  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में

 लघु  सीमेंट  संयंत्र  लगाने  के  लिए  कितने  भावेदन  पत्रों  को  स्त्रीकृति  दी  है  ;

 180.



 163m,  1940  लिखित  उत्तर

 देश  में  राज्य  वार  अब  तक  कितने  लघु  सीमेंट  प्ष॑यंत्र  लबाए  गए  हैं  ;  और

 भविष्य  में  देश  में  लधु  सीमेंट  लगाने
 क ेलिए  लाइसेंस  देने  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 उद्योग  सनन््त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम  ०  :
 ओर  एक  विवरण  संलग्न  है

 चालू  नीति  के  अनुसार  बटिकल  शाफ्ट  भट्ठे  सम्बन्धी  श्रौद्योगिकी  पर  आधारित  100/
 200  मी०  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  तक  मिनि  सीमेंट  संयंत्रों  को  बढ़ावा  दिया  जाता  है  जबकि  राज्य
 सरकार  यह  प्रमाणित  करे  कि  मिनि  सीमेंट  संयंत्रों  को  उस  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जाएगा  जहां  चुना
 पत्थर  के  भण्डार-बड़े  आकार  के  संयंत्रों  को:कच्चे  माल  की  निरन्तर  आपूर्ति  नहीं  कर  सकते  ।  पूर्वोत्तर
 राज्यों  और  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  के  रोटरी  भट्ठे  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  मिनि  सीमेंट
 संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु  बढ़ावा  नहीं  दिया

 विवरण

 राज्य/केन्द्र  शासित  1984  1985  1986  1987  विद्यमान  मिनी
 क्षेत्र  प्रदेश  सीमेंट  संयंत्रों

 पत्र  पत्र  पत्र  पत्र  की  संख्या

 करण  करण  करण  करण  क्षेत्र

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 भान्प्न  प्रदेश  20.  —  17  2  6  2  6  14

 असम  4  4  6  ता  2  2  ता  2  हा

 बिहार  3.  नਂ  4.  नक्ू  नचा॑  भा  “5  |:

 गुजरात  1  1  .  2  2  ना  1  ञे
 A  ४ਂ  13

 हिमाचल  प्रदेश  5  ।  ]।  का  ने  1  न्नन्ू  न

 जम्मू  और  कश्शीर  5  -८  2  नतंध  1  l  1.  “5  2

 कर्नाटक  9  8...  4.  4  1]

 मध्य  प्रदेश  20  ||  5  ने  भू  यू  5.  5  11

 महाराष्ट्र  1  कक  2  1  2.  छा  5  2

 पांडिचेरी  ।.  ++  1  न्ू  का  “7



 लिखित  उत्तर  5  1988

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 उड़ीसा  2  —  2  न  +5  1-  नकनऊञा  ता  कथा

 राजस्थान  7  न  2  न्ना  2  न  4

 तमिलनाडु  $  6  ऋआा  -  4

 उत्तर  प्रदेश  2  2  नਂ  न  त  न्ौा  “  2

 मेघालय  न  2  2  -+  1 --  2.  +-  न

 अरुणाचल  प्रदेश  ना  ल्
 “  1  कअआा  कआा  ज+

 हरियाणा  ना  नञएा  >>  »ऊऋ  1  क
 -  न

 कुल  5  12  60  5  14  13  11  10  66

 केरल  में  हशुक््की  जिले  के  टेलीफोन  एक्सचेजों  में  ग्रुप  डायलिंग  सुविधा

 5839.  प्रो०  पी०  जे०  कुश्यिन  :  क्या  संचार  भन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  इदुक्की  जिले  के  अनेक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  ग्रुप  डायलिग  सुविधा  अभी
 आरम्भ  की  जानी  है  ;

 (eq)  यदि  तो  ऐसे  एक्सचेंजों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 इन  एक्सचेंजों  में  इस  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा
 कया

 ऊर्जा  सन्त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  बसम्त

 इदुक्की  जिले  में  कुल  42  एक्सचेंजों  में  से  27  एक्सचेंजों  में  ग्रुप  डायलिग  सुविधा  अभी
 दी  जानी

 नीदुमगण्डम्  और  आदिमाली  जहां  अभी  एम०  ए०  एक्स-गगा  एक्सबैंज  में

 तीन  ग्रुप  सेंटर्स  की  योजना  है  ।  ग्रुप  सैंटर  के  लिए  एम०  ए०  किस्म  का  एक्सचेंज  पूवपिक्षित
 आठवीं  योजना  के  दौरान  नीदुमगण्डम  और  भादिमाली  एम०  ए०  एक्स  ०-[]|  एक्सचेंजों  को

 एम०  ए०  एक्सचेंजों  में  बदलने  के  बाद  ग्रुप  डायलिंग  की  सुविधा  प्रदान  की  जाएगी  बशरत्तें

 ग्रुप  डायलिंग  उपस्कर  और  उचित  माध्यम  उपलब्ध

 आओद्योगिक  क्षेत्र  में  मंदी

 5840.  श्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  उद्योग  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उद्योग  के  कुछ  क्षेत्रों  में  मन्दी|चल  रही  है  ;
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 16  1910'  लिखित  उत्तर

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  स्थति  में  सुधार  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मर्त्रालय  में  ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :
 से  सूखे  के  कारण  उर्वरकों  तथा  कपड़े  जैसे  कुछ  क्षेत्रों  को  मांग  में  गिरावट  का  सामना  करना

 पड़  रहा  तथापि  उद्योग  में  कोई  मंदी  नहीं  इस  बात  का  इस  तथ्य  से  भी  पता  चलता  है  कि  पिछले
 तीन  वर्षों  के दोरान  औद्योगिक  विकास  लगातार  प्रति  प्रतिशत  से  अधिक  रहा

 ओद्योगिक  उत्पादन  की  गति  बढाने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  राजकोषीय  तथा  बित्तीय

 प्रोत्साहन  दिए

 कंडरोर  एक्सचेंज  को  मूल  फालों  को  बिलासपुर
 टेलीफोन  एक्सचेंज  में  भेजना

 5841.  श्रो०  नारायण  चनद  पाराशर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  कंडरोर  एक्सबेंज  की  मूल  कालों  को  घुमारक्ति  एक्सचेंज  जिसे  स्वीकृति  मिल  गई
 को  भेजने  के  अतिरिक्त  बिलासपुर  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  भेजने  का  प्रस्ताव

 क्योंकि  कंडरोर  बिलासपुर  जिले  की  सदर  तहसील  में  स्थित  है  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  किस  तारीख  को  मंजूरी  दी  गई  तथा  परियोजना  की
 स्थापना  के  सम्बन्ध  में  हुई  मौजूदा  प्रगति  क्या  है  तथा  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ;  भौर

 यदि  तो  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  कब  तक  दी  इसका  स्थापना  कार्य
 कय  शुरू  किया  जाएगा  तथा  यह  कब  तक  पूरी  होगी  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  बसंत  :  नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 क़ंडरोर  को  दोबारा  अपने  मूल  एक्सचेंज  बिलासपुर  से  जोड़ने  की  तकनीकी  व्यवहायंता
 की  जांच  अभी  जारी  यदि  परियोजना  को  तकनीकी  रूप  से  व्यवहाये  पाया  गया  तो  उसके  बाद  इसे

 मंजूर  करने  और  स्थापित|पूर्ण  करने  के  लिए  कार्यवाही  वित्तीय  वर्ष  1988-89  में  शुरू  की

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  गठित  करना

 5842.  प्रो०  नारायण  चन्द  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  राज्य  के  किन-किन  शहरों  में

 दूरसंचार  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  गया  है/करने  का  विचार  है  ;

 इस  समिति  के  विचारार्थ  विषय  कया  हैं  और  इसके  सदस्यों  को  कया  सुविधाएं  प्रदान  की

 गई  हैं  तथा  उन्होंने  क्या-क्या  काम  किया  है  ;  और

 जहां  कहीं  इस  प्रकार  की  समिति  का  गठन  नहीं  किया  गया  है  वहां  पर  कब  तक  गठित
 की  जाएगी  और  प्रत्येक  समिति  में  कितने  सदस्य  होंगे  तथा  यदि  वे  किसी  विशेष  कार्य  को  देखेंगे  तो  बह
 क्या
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 ि)७)७ ७  तन  अति  +3नज-++

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मंत्री  बसंत  जम्मू  और  हिमाचल
 पंजाब  और  हरियाणा  के  लिए  प्रत्येक  में  एक-एक  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  इन  राज्यों  में

 अमृतसर  जालंघर  बौर  लुधियाना  टेलीफोन  जिलों  में  प्रत्येक  में  एक-एक  टेलीफोन

 सलाहकार  समिति  भी  बनाई  गई  है  |  ये  सभी  समितियां  विद्यमान  है  केवल  अमृतसर  और-लुधियाना  की
 समितियों  का  पुनर्गठन  किया  जा  रहा  है  ।

 विचारणीय  विषय/कार्ये  संलग्न  में  दिए  हैं  जिसे  समापटल  पर  रख  दिया  गया
 समितियों  में  कंसमित  बारी  आने  से  पहले  एक  किराया-मुक्त  टेलीफोन  कनेक्शन  तथा

 द्विमासिक  अवधि  के  लिए  1200  निशुल्क  कालों  के  पात्र  होते  सदस्यों  को  बैठकों में  भाग  लेने  के

 लिए  पात्रता  के  अनुसार  यात्रा/देनिक  भत्ता  देय  होता  है  ।

 उपर्युक्त  पैरा  में  उल्लिखित  सभी  समितियां  विद्यमान  हैं.केवल  अमृतसर  और

 लुधियाना  की  समिति  नहीं  है  क्योंकि  इनका  पिछला  कायेकाल  29  1988  को  समाप्त  हो  यया

 है  और  इनका  पुनगंठन  किया  जा  रहा

 उपर्युक्त  प्रत्येक  समितियों  के  सदस्यों  की  संख्या  उनके  द्वारा  किस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व
 किया  जाता  इसका  ब्योरा  संलग्न  में  दिया  है  ।

 वृरसंचार/हेलीफोन  सलाहंकार  समितियों  के  कार्य  :

 दूरसंचार  सेवाओं  के  काय्यंनिष्पादन  को  निगरानी  तथा  इनमें  सुधार  के  लिए  विभाग  को

 सलाह  देना  ।

 टेलीफोन  प्रयोग  करने  वालों  तथा  दूरसंचार  विभाग  के  बीच  निकट  का  सम्बन्ध  स्थापित
 कर

 जनता  को  यह  विश्वास  दिलाना  कि  उनकीं  शिकायतों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता

 है  और  उन्हें  दूर  किया  जाता

 टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  तथा  विकास  के  लिए  विभाग  द्वारा  की  गई  जा  रही  कारंवाई
 का  प्रकार  करना  ।

 जनता  में  सहयोग  ओर  सब्र  की  भावना  पैदा  करके  टेलीफोन  उपस्कर  ओर  लाइनों  की
 कमी  को  निपटाने  के  लिए  विभाग  की  सहायता  करना  ।

 हे
 ओ०  वांई०  टी०  और  नान-ओ०  वाई०  टी०  विशिष्ट  वर्गों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज

 विभिन्न  आवेदकों  के  तुलनात्मक  गुणावगुणों  के  संयुक्त  मूल्यांकन  द्वारा  नियमानुसार  निष्पक्ष  और
 बरायरी  के  आधार  पर  बारी  आने  से  पहले  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  का  निर्णय  लेने  में  विभाग  की  सहायता
 करना  ।
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 क्रमांक  प्रतिनिधित्व  का  क्षेत्र  दूरसंचार|टेलीफोन  सलाहकार  समितियां

 जम्मू  व  कश्मीर  पंजाब
 हिमाचल  प्रदेश  फरीदाबाद

 व  हरियाणा  और  जालंघर  और

 चंडीगढ़  लुधियाना

 1.  राज्य  प्रशासन  1  1

 2.  राज्य  विधान  मंडल  3  3  2

 3.  निगम  अथवा  न  न  न

 पालिका

 4«  संसद  सदस्य  2  2  2

 5.  समाचार  पत्र  प्रतिनिधि  ||  2  1

 6.  चिकित्सा  व्यवसाय  1  2

 7.  विधि  व्यवसाय  2

 8.  इंजीनियर  वास्तुवित्त  ||  2

 आदि  जैसे  अन्य  सभी

 व्यवसाय

 9.  वाणिज्य  और  4  5  5

 उद्योग

 10.  समाज  सेवी  और  अन्य  6  6  5

 जोड़  20  25  20

 हिन्दुस्तान  न्यूजाप्रिट  लिमिटेड  में  कच्वे  साल  की  कमी

 5843.  श्री  सुल्लापहली  रामचस्त्रन  :  क्या  उद्योग  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  कोट्टायम  के  समीप  हिन्दुस्तान  न्यूजपत्रिट  लिमिटेड  की  उपयोग  क्षमता

 उसकी  अध्निष्ठापित  क्षमता  से  अधिक  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  के  दौरान  उत्पादन  का  ब्योरा  क्या  है  ;
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 क्या  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिन्ट  लिमिटेड  कक्वे  माल  की  कमी  के  कारण  संकट  का  सामना  कर

 रहा  भौर

 हिन्दुस्तान  स्पूजप्रिन्ट  लि०  की  कच्चे  माल  की  बाधिक  खपत  का  ध्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मम्तरी  जे०  बेंगल  1987-88  में  उत्पादन  अधिष्ठापित  क्षमता  से
 अधिक

 1987-88  में  उत्पादन  लगभग  81500  एम०  टी०  है  जबकि  अधिष्ठापित  क्षमता

 80,00  एम०  टी०  थी  ।

 हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिन्ट  लि०  को  पिछले  पांच  वर्षों  में  हाई  वृड़  अर्थात  यूकोलिप्टस  की
 किसी  प्रकार  की  कमी  का  कोई  सामना  नहीं  करना  पड़ा  केरल  सरकार  द्वारा  मिल  को
 बांस  की  ठेके  की  मात्रा  में  सप्लाई  नहीं  की  गई  जब  तक  नवीनतम  रूप  घे  बक्षारोपण  नहीं  किया
 जाता  है  तब  तक  हाडे  वुड  तथा  नरकुल/बांस  दोनों  की  दीर्घंकालिक  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  नहीं
 किया  जा  सकता  ।

 हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिन्ट  लि०  में  80,000  टी०  पी०  ए०  के  अखबारी  कागज  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  कच्चे  माल  की  वाषिक  आवश्यकता  निम्नप्रकार  है  :--

 नरकुल/बांस  1,89,000  एम०  टी०

 (50  प्रतिशत  नमी )

 यूकोलिप्टस  ग्रेंडिस  1,20,000  एम०  टी०

 (50  प्रतिशत

 यूकोलिप्टस  हाईब्रीड  40,000  एम०  टी०

 (50  प्रतिशत

 केरल  में  टेलीफोन  सुधिभाएं

 5844.  भी  मुल्लापहली  रामचखन  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 भारत  में  कुल  कितने  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ;

 केरल  में  कितने  गांवों  में  टेलीफोन  सुलिधाएं  उपलब्ध  हैं  ;

 कया  वर्ष  1988-89  के  दौरान  केरल  में  और  शअध्विक  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  हां  ,  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  केरल  के  बायनाड  जिले  में  टेलीफोन  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  बसन््त  :  फिलहाल  प्राभीण  क्षेत्रों  में
 टेलीफोन  सुविधा  षटकोणीय  क्षेत्र  के आधार  पर  न  कि  ग्राम  के  क्राधार  पर  प्रदान  करता  है  ।  देश  को

 186



 16  1910  लिखित  उत्तर

 5  कि»  मी०  के  घटकोणीय  क्षेत्रों  मे ंविभक्त  किमा  गया  है  ।  प्रत्येक  घटकोणीय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  लगभग
 65  वर्ग  कि०  मी०  के  भीतर  अनेक  ग्राम  आ  जाते  प्रत्येक  घटकोणीय  क्षेत्र  के  अधीन  किसी  प्रमुख
 ग्राम  में  टेलीफोन  सुविधा  पूर्ण  आधिक  सहायता  प्रदान  करके  सुलभ  कराई  जाती  देश  के  कुल
 50280  षटकीणीय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  रह  रही  आबादी  में  से  25797  षटकोणीय  क्षेत्र  की  आबादी  को
 31-3-87  तक  दूरसंचार  सुविधा  सुलभ  कराई  जा  चुकी  अतः  ऐसे  प्रामों  की  संड्या  इससे  अधिक
 होगी  ।

 31-3-87  की  स्थिति  के  अनुसार  केरल  के  546  षटकोणीय  क्षेत्रों  में  से  539  में
 संचार  सुविधा  प्रदान  की  जा  चुकी

 केरल  में  1988-89  के  दौरान  21  अन्य  ग्रामों  में  यह  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  का
 प्रस्ताव

 केरल  के  वायनाइ  जिले  के  अन्तगंत  5  ग्रामों  में  दूरसंचार  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 विशाशापसनम  में  कफ्रेकर  काम्पलेक्सਂ

 5845.  भ्री  सट्ूम  जीरानसूर्ति  :  क्या  उद्योग  मनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रदेश  इंडस्ट्रीयल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  द्वारा  विशाखापत्तमम  में
 काम्पलेक्सਂ  के  लिए  प्रस्तुत  प्रस्ताव  किस  स्थिति  में  है  ;  और

 सरकार  का  इस  पर  शीघ्र  कार्यवाही  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  (१)  और  मैसस  आन्ध्र  प्रदेश  औद्योगिक  विकास
 निगम  लि०  ने  विशाखापतनम  में  प्रेट्रो--सायन  काम्पलैक्स  स्थापित  करने  के  लिए  एक  रिपोर्ट  भेजी
 विभिन्न  तकनीकी-आर्थिक  पहलुओं  जैसे  उत्पाद  का  वित्तीय  आदि  पर  अभी  विचार
 किया  जाना

 महाराष्ट्र  में  कागज  सिर्ले

 5847.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  देश  में  कागज  मिलों  की  अधिक  संख्या  वाले  राज्यों  महाराष्ट्र
 दूसरे  स्थान  पर  है  ;

 यदि  तो  इन  मिलों  में  खोई  का  कच्ची  सामग्री  के  रूप  में  इस्तेमाल  करके  कितनो
 मात्रा  में  कागज  उत्पादित  किया  जाता  है  और  कितनी  मात्रा  में  आयातित  लुगदी  से  तैयार  किया  जाता

 है  और  कितनी  मात्रा  में  आन्तरिक  स्रोतों  से  प्राप्त  किया  जाता  है  ;

 आयात  करने  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  जाती  है  ओर  अखिल  भारतीय  औसत

 उत्पादकता  की  तुलना  में  इन  मिलों  की  उत्पादकता  कितनी  है  ;  और
 ह
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 क्या  जिसके  अधिकांश  भाग  को  इस  समय  इंधन  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता
 के  प्रयोग  में  वुद्धि  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मन््जहालय  में  औद्योगिक  दिकास  तिफाग  सें  राज्य  मन्त्री  एस०  :

 हां  ।

 और  महाराष्ट्र  राज्य  में  1987  के  दौरान  मुख्य  कच्चे  माल  के  रूप  में  खोईके
 आधार  पर  कागज  का  उत्पादन  56,000  टन  आयात  नीति  (1985-88)  के  अनुसार
 सामान्य  खुले  लाइसेंस  के  अन्तग्गंत  खोई  की  लुगदी  सहित  कागज के  ग्रेड  की  लुगदी  का  आयात  करने  की

 अनुमति  अतः  आयातित  खोई  की  लुगदी  की  मात्रा  तथा  इस  पर  खर्च  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  बारे  में

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  खोई  की  लुगदी  के  मूल्य  को  देखते  हुए  आयात  की  मात्रा  नगण्य  होगी  ।  देश  में
 खोई  पर  आधारित  कागज  मिलों  के  बारे  में  उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  अलग  से  कोई  उत्पादकता  परिमाप

 नहीं  रखे  जाते  हैं  ।
 ह

 कागज  उद्योग  में  खोई  को  कच्चे  माल  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  के  लिए  सरकार  ने
 अनेक  राहतें  तथा  रियायतें  दी  इनमें  खोई  से  बने  उस  कागज  पर  है  जिसमें  लुगदी  में  खोई  का  वजन
 75  प्रतिशत  से  कम  न  उत्पादन  शुल्क  से  पूरी  छूट  और  जिसमें  कृषि  रही  और  खोई  से

 छपाई  तथा  लपेटने  के  कागज  के  विनिर्माण  को  लाइसेंस  मुक्त  किया  जाना  भी  शामिल

 विद्युत  चोरी  को  रोकने  हेतु  विशेष  किस्म  के  कंडक्टर  लगाना

 5848.  थभ्री  एस०  बी०  प्विदनाल  :  कया  ऊर्जा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ने  बिजली  की  लाइनों  से  बिजलो  की  चोरी  की  गम्भीर

 स्थिति  से  निबटने  के  लिए  विशेष  प्रकार  के  कंडक्टर  लगाए

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  कंडक्टरों  का  प्रयोग  सभी  राज्यों  में  किया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  इससे  बिजली  की  चोरी  किस  सीमा  तक  रुक  पाई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  सभी

 एल्यूमिनियम  मिश्चित  धातु  कन्डक्टसे  के  उपयोग  करने  के  हि०  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  कदम

 उठाए  जा  रहे  इस  प्रकार  के  कंडकटर्स  के  उपयोग  का  एक  फायदा  यह  है  कि  इससे  विद्युत  कंडकक्टसं
 की  चोरी  का  पता  लग  जाता

 प्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  सभी  राज्य  बिजली  बोडों  को  ग्रामीण  विद्युत  लाइनों  में  इन
 वन््डबटर्स  का  उपयोग  किए  जाने  की  सलाह  दी  कुछ  बिजली  बोर्दों  ने  इन  कन्डक्टसे  को  प्राप्त
 करने  सम्बन्धी  कारंवाई  आरम्भ  भी  कर  दी

 एल्यूमिनियम  मिश्रित  धातु  कन्डक्ष्ट्स  क ेउपयोग  से  विद्युत  की  चोरी  का  पता  लगाने  में

 सहायता  नहीं  मिलती  बल्कि  इससे  विद्युत  कन्डक्टर्स  की  चोरी  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिलती  हैं  ।
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 निवेश  छूट  के  सम्बन्ध  में  एसोसिएशन  आफ  चंम्बर्स  आफ  काससे  एण्ड
 इंडस्ट्री  द्वारा  प्रस्तुत  शापन

 5849.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  क्या  उद्योग  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  या  तो  निवेश  छूट  पुनः  आरम्भ  की  जाए
 अथवा  उद्योगों  को  निवेश  छूट  और  निवेश  जमा  योजना  में  से  किसी  एक  चुनने  का  विकल्प  प्रदान  किया

 .  यदि  तो  क्या  सरकार  की  एसोसिएशन  आफ  चैम्बसं  आफ  कामसे  एण्ड  इंडस्ट्री  से
 इस  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  से  सूचना  एकत्र  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी

 रामागुण्डस  ताप  बिजली  केन्द्र

 5850.  श्री  एस०  बोी०  सिदनाल  :  क्या  उद्योग  सनत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कथा  रामागृण्डम  स्थित  ताप  बिजली  निगम  के  500  मेगावाट  जिससे  बिजली
 उत्पादन  और  वर्ष  की  शेष  अवधि  के  दौरान  ऊर्जा  की  कमी  वाले  दक्षिण  राज्यों  को  सप्लाई  सूनिश्चित

 के  निर्माण  में  विलम्त्र  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  जानी  और

 सिगरेती  १रियोजना  में  विलम्ब  के  मुख्य  क।रण  कया  हैं  और  बिलम्ब  के  कारण  कुल
 कितनी  हानि  हुई  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  :  और

 रामागुंडम  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  की  500  मेगावाट  की  पहली  यूनिट  को  कार्यक्रम  के

 अनुसार  1988  में  चालू  किए  जाने  की  आशा  सम्बद्ध  पारेषण  प्रणाली  सहित  परियोजना

 (3  \  200  मेगावाट  4  3  «  500  को  अनुमोदित  लागत  1702.16  करोड़  रु०

 रामागुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  से  लिक  मैसर्स  सिंगरैनी  कोलरीज  कम्पनी  लि०
 की  तीन  खनन  परश्योजनाओं  का  विभिन्न  घटकों  यथा  कठिन  स्तर  एवं  भू-खनन  परिस्थितियां
 तथा  खान  के  अन्दर  ही  तुडाई  का  काय  करने  की  नई  प्रौद्योगिकी  का  चयन  किए  जिसे  देश  में

 पहली  बार  लागू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  के  पिछड़  गया  1980-५0  तथा  इससे  आगे  को
 अवधि  के  लिए  परियोजना  की  कोथले  की  आवश्यकताओं  सिगरेनी  कोलरीजी  कम्पनी  लि०  की

 अन्य  खानों  पूरा  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 सिक्कम  में  खाना  पकाने  को  गस  के  कनेक्शन

 5851.  श्रीमती  डो०  के  ०  भंडारी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राक्ृतिक  गंस  सन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 सिक्कम  में  खाना  पकाने  की  गँस  के  कनेक्शनों  की  संख्ण  कितनी  है  ;

 खाना  पकाने  की  गैस  के  नये  कनक्शनों  के  लिए  लम्बित  पड़े  आवेदन  पत्रों  की  संख्या
 कितनी  है  ;

 क्या  सिक्कम  सरकार  ने  पहाड़ी  क्षेत्र  में  इंघन  अथवा  इंधन  की  लकड़ी  के  लिए  जंगलों  क॑
 कटाई  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  खाना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  की  मांग  में  बुद्धि  की
 ओर  ध्यान  दिलाया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  में  उपभन्त्री  रफीक  :  और
 1  1988  को  सिक्किम  में  3800  एल०  पी०  जी०  के  उपभोक्ता  थे  तथा  700  व्यक्ति  एल०
 पी०  जी  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  थे  ।

 और  सरकार  सिक््कम  सहित  पूरे  देश  में  एल०  पी०  जी०  कमक्शनों  की  बढ़ती  हुई
 मांग  तथा  वन  सम्पदा  के  संरक्षण  के  प्रति  सजग  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एल०  पी०  जी०
 की  सुविधाएं  वितरकों  के  नेटवर्क  को  बढ़ाकर  दी  जा  रही  हैं/जाती  बशर्ते  कि  इस  उत्पाद  की
 उपसब्धता  में  वृद्धि  हो  तथा  सम्बन्धित  स्थान  पर  एल०  पी०  जी०  के  विपणन  के  लिए  आर्थिक  रूप  से

 व्यवहायें  मांग  आदि  के  सम्भावना  तत्व  मौजूद  हों  ।

 सिक्किम  के  लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सिवेश  सहायता

 5852.  श्रीमती  डी०  के  ०  भण्डारी  :  क्या  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिविकम  राज्य  में  उन  अधिसूचित  पिछड़े  क्षेत्रों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  केन्द्रीय  निवेश

 सहायता  के  लिए  चुना  गया  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  कुल  कितनी  घनराशि  की

 सहायता  जारी  की  गई  और  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कितनी  घनराशि  दिए  जाने  का  विचार  है  ;
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  अरुणाचलस )  :

 से  समूचा  सिक्किम  राज्य  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  अन्तगंत  आता  जो

 31-3-1988  तक  लागू  रही  इस  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  198687  तथा  1987-88  के  दौरान

 सिक्किम  को  1.11  करोड़  रु०  तथा  2.77  करोड़  रु०  की  प्रतिपूर्ति  की  गई  राज्यों  द्वारा  प्रस्तुत
 दाबों  के  आधार  पर  उन्हें  केन्द्रीय  दी  जाती  है  तथा  किसी  भी  राज्य  के  लिए  अग्रिम  रूप  से

 घनराशि  आबंटित  नहीं  की  जाती  है  ।

 मसमाथु  पदमनसाभन  को  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी  करना

 5853.  प्रो०  के०  वो०  क्या  संचार  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  विख्यात  सामाजिक  मन्नाथु  पदमनाभन  पर  एक  डाक  टिकट
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 जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  कब  जारी  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसंत  :  हां  ।

 जारी  करने  की  तारीख  अभी  निर्धारित  नहीं  हुई

 हायर  उद्योग  का  बिसतार  ओर  आधुनिकीकरण

 5854.  जी  विजय  एस०  पाटिल  :  क्या  उद्योग  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  गत  दो  वर्षों  के दौरान  टायर  उद्योग  के  विस्तार  ओर  आधुनिकीकरण  की  गति  घीमी

 रही  है  ;

 यदि  तो  उद्योग  में  विस्तार  और  आधुनिकीकरण  के  काये  में  धीमी  गति  के  कारणों
 का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभांग  में  राज्य  सन्त्री  एम०  :

 नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कताड़ा  की  सहायता  से  विद्युत  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन

 5855.  भरी  सोमनाथ  रथ  :

 री  श्रीकांत  दस  नरासह  राज  बाडियर  :

 क्या  ऊर्जा  मच्ची  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कनाडा  की  सहायता  से  कितनी  जल  विद्युत  परियोजनाएं  और  ताप  विद्युत
 परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ;  ओर

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  कहां-कहां  स्थापित  की  गई  है  और  तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्यौरा

 क्या

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  और

 हिमाचल  प्रदेश  में  चमेरा  जल  विद्युत  सोपान-एक  (540  का  809.29

 करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  केनेडियन  सहायता  से  इस  समय  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा

 हरियाणा  में  नारनौल  में  दूरदर्शन  टांसमोटर

 5856.  भी  चिरंजो  लाल  क्या  सचना  और  प्रसारण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 191



 लिखित  उत्तर  5  1988

 क्या  सरकार  का  हरियाणा  में  नारनोल  में  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  लगाने  का  विचार  है  ;
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  काये  मनन्त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन््त्री  एज०  के०  एल०  :

 हां  ।

 नारनौल  में  अल्प  शक्ति  (100  के  प्रस्तावित  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  के  लिए  स्थान
 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  मुख्य  उपकरण  के  लिए  क्रयादेश  निर्माता  को  भेज  दिया  गया

 ऊर्जा  तेयार  करने  में  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  शुरू  करना

 5857.  भ्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ऊर्जा  योजना  तैयार  करने  में  कम्प्यूटरों  का  उपयोग  करने  की  एक  योजना

 शुरू  की

 यदि  तो  यह  योजना  कब  शुरू  की  गई  थी  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला
 :  से

 योजना  आयोग  तथा  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  सहित  ऊर्जा  क्षेत्र  के  विभिन्न  संगठन  अपने  विभागीय
 कार्यक्रमों  के एक  अंग  के  रूप  में  पिछले  अनेक  वर्षों  से  अपने  क्रियाकलापों  में  विशेष  रूप  से  ऊर्जा
 आयोजन  में  कम्प्यूटर  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 प्रध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  पेटोल  पम्पों  का  आबंटन

 5858.  भ्री  सन्वलाल  क्या  पेटोलिपम  और  प्राकृतिक  गंस  मस्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश
 के  किन-किन  स्थानों  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  के

 लोगों  को  पेट्रोल/डीजल  पम्प  आबंटित  किए  गए  हैं  ;

 मध्य  प्रदेश  के किन-किन  स्थानों  पर  आगामी  दो  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  के

 लोगों  को  पेट्रोल/डीजल  पम्प  स्वीकृत  किए  जाने  का  विचार  है  ;  और

 ऐसे  पेट्रोल/डीजल  पम्पों  की  स्थापना  के  लिਂ  इन  जातियों  के  लोगों  ये  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  के  मानदण्ड  क्या  हैं  ?

 पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  उपसस्त्रो  रफोक  :  तेल  उद्योग  ने

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  अनुसूचित  जाति  श्रेणी  के  व्यक्तियों

 को  पेट्रोल/डी जल  पम्प  का  आबंटन  किया  है  :--
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 4.

 5.

 स्थान

 बादरवास

 कोठी

 बसना

 मोरेना-जोरा  अम्बा  रोड

 मंदसोर

 लिखित  उत्तर

 जिला

 शिवपुरी

 सतना

 रायपुर

 मोरेना

 मंदसौर

 1987-88  तक  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  के  अधीन  मध्य  प्रदेश  के  निम्नलिखित
 स्थानों  पर  अनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवारों  को  पेट्रोल/डीजल  पम्प  के  आबंटन  का  तेल  उद्योग  ने  प्रस्ताव
 किया  था  :---

 11.

 12.

 13.

 स्थान

 रनपुर  बेगलोन

 रेहेली

 सिविल  लाइन्स

 अजयगढ़

 बिलासपुर

 खजूरी

 बिलकेसगंज

 मंदसौर

 अलोट

 अमला

 सिंगरोली

 बनमौर

 हटपिपालिया

 जिला

 पन्ना

 बिलासपुर

 भोपाल

 |

 मंदसौर

 रतलाम

 बेतुल

 सिधी

 मोरेना

 दीवास

 इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  ही  ये  विवरणशिपें  स्थापित  की  जा  रही

 मोटर-स्थ्रिट/एस०  एच०  डी०  तथा  एस०  के०  ओ०-एल०  डी०  ओ०  डीलरणशिपों  तथा

 एल०  पी०  जी०  वितरणशिपों  के  आबंटन  में  वाषिक  तथा  राज्यवार  आधार  पर  25  प्रतिशत  का

 आरक्षण  रखा  जाता  उपयुक्तता  और  तुलनात्मक  गुण-दोष  के  आधार  पर  सम्बन्धित  तेल  चयन  बोर्ड
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 द्वारा  पात्र  आवेदकों  वे  उम्मीदवार  शामिल  हैं  जो उस  जिले  या  उसके  साथ  के  जिले  के  निवासी

 हों  जहां  डीलरशिप/वितरणशिप  का  खोला  प्रस्तावित  में  स ेचयन  किया  जाता  है  ।

 कर्नाटक  में  औद्योगिक  एकक
 ]

 5859.  श्री  श्रीकांत  दत्त  मर्रासहराज  वाडियर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कर्नाटक  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  किस  प्रकार  के  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना
 की  गई  हैं  ;

 उनमें  से  कितने-कितने  अलग  से  सरकारी  ओर  गैर  सरकारी  क्षेत्र  और

 इन  एककों  में  कितना  पूंजीनिवेश  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  जे०  बेंगल  :  और  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्  से

 के  दौरान  उद्योग  विकास  तथा  विनियमन  की  प्रथम  अनुसूची  में  सम्मिलित
 विभिन्न  उद्योगों  से  सम्बन्धित  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  के  लिए  कर्नाटक  राज्य  को  ओद्योगिक
 लाइसेन्स  जारी  रखने  के  44  लाइसेन्सों  प्रदान  किए  गए  इनमें  से  29  औद्योगिक

 लाइसेन्स  सरकारी  उपक्रमों  को  प्रदान  किए  गए  जबकि  शेष  ओद्योगिक  लाइसेन्स  गैर-सरकारी

 उपक्रमों/पार्टियों  को  दिए  गए  थे  ।

 लाइसेन्स  प्राप्त  परियोजनाओं  में  किए  गए  पूंजीनिवेश  सम्बन्धी  सूचना  उद्योग  मन्त्रालय
 औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 टीकों  की  सप्लाई  में  कमी

 5860.  भ्री  मुरलीधर  माने  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  यक्ृत-शोध  तथा  जलांतक  रोगों  को
 थाम  करने  वाले  टीकों  की  सप्लाई  में  कमी  है  ;  और

 यदि  तो  इन  टीकों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  अनेक  जगहों  से ओरल  पोलियो  टीकों  और
 रेबीज  टीकों  की  कमी  की  हाल  में  रिपोर्ट  मिली

 स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  क ेलिए  नए  डी०  सी०  के  उपबन्धों  के
 अन्तगंत  हेपाटाइटिस-बी  को  छोड़कर  सभी  को  मूल्य  नियन्त्रण  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रातःकालीन  दूरवशंन  कार्यक्रमों  का  स्तर

 586!.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेगे
 क्किः

 क्या  यह  सच  है  कि  दूरदर्शन  के  प्रातःकालीन  कार्यक्रम  एक  वर्ष  के  प्रसारण  के  पश्चात
 अभी  भी  दर्शकों  में  लोकप्रिय  नहीं  हैं  ;
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 क्या  सरकार  का  कार्यकर्मों  की विषय  सामग्री  और  स्तर  पर  नये  सिरे  से  विचार  करके
 इसे  अधिक  तकंसंगत  और  लोक  प्रिय  बनाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  उत्कृष्ट  स्तर  के  नये  कार्यक्रम  बनाने  पर  विचार  किया

 रहा

 संसवीय  कार्य  मस्त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  एस०  के०  एल०  :

 नहीं  ।

 और  दूरदर्शन  का  अपने  कार्यक्रमों  को  दशंकों  क ेलिए  अधिक  युक्तिसंगत
 तथा  लोकप्रिय  बनाने  क ेलिए  उनकी  कथावस्तु  तथा  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  का  निरन्तर  प्रयास  रहा

 आने  वाली  गर्मी  की  छटिटयों  के  दौरान  सुबह  के  प्रेषण  में  हास्य  तथा  बच्चों  की  रुचि  के  कायेक्रमों
 को  शामिल  करने  की  परिकल्पना

 सिगरेनी  कोयला  खान  कम्पनी  आंध्र  प्रदेश  का  विस्तार

 5862.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  की  कोयला  खान  कम्पनी  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  के  मौजूदा
 कार्य  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  :  और
 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  आन्ध्र  प्रदेश  में  गोदावरी  घाटी  कोयला  क्षेत्र  में  कोयला  खानें

 चला  रही  इस  समय  खनन  क्रियाकलाप  तीन  जिलों  करी  मनगर  और  अदीलाबाद
 में  फैले  हुए  हैं  तथा  इन  क्षेत्रों  में  मौजूदा  कोयला  उत्पादन  प्रतिवर्ष  लगभग  17  मिलियन  टन  हो  रहा

 है  ।  वर्ष  1994-95  994-9  5  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़कर  33  मिलियन  टन  तक  तथा  1999-2000  ई०
 में  बढ़कर  38  मिलियन  टन  तक  हो  जाने  का  अनुमान  इस  अवधि  के  दौरान  खनन  क्रियाकलाप

 वारंगल  जिले  तक  भी  बढ़ाए  जाएंगे  ।

 आन्भ्र  प्रदेश  में  खाना  पकाने  की  गेस  की  एजेंसियां

 5863.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन््त्री  यह  बताने  की  क्ृपा
 करेंगे  कि  वर्ष  1988-89  के  दौरान  आंध  प्रदेश  में  श्रेणी  सहित  किन-किन  स्थानों  पर  खाना  पकाने  की

 गैस  की  नई  एजेन्सियां/डीलरशिप  खोलने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  में  उपमन््त्रो  रफोक  :  चूंकि  एल०  पी०

 जी०  वितरणशिप  का  वास्तव  में  चालू  किए  जाने  से  पूर्व  विभिन्न  कार्यवाहियां  निहित  होती  हैं  इसलिए

 यह  कहना  व्यवहाय  नहीं  है  कि  1988-89  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  कित  नी  वितरणशिपें  चालू  हो  जाएंगी  ।

 राज्य  में  उन  स्थानों  के  नाम  संलग्त  विवरण  में  दिए  गए  हैं  जहां  चयन  की  प्रक्रिया  चल  रही
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 विवरण

 क़म  सं»  स्थान  का  तास  श्रेणी

 1.  अदिलाबाद

 2...  हैदराबाद|सिकन्दराबाद

 3.  हैदराबाद|सिकन्दराबाद  पी

 4.  हैदराबाद

 5.  हैदराबाद

 6...  पेडापल्ली

 7  करनूल

 8.  जेडाहेरला

 9...  भैंसा

 10.  उरंबाकौंडा  ओपन

 11.  पालानेर

 12.  विजयवाडा

 13.  विजयवाडा

 14...  श्रीकाकुलम  यूजी-कोर्ट  केस

 15.  नंदीकोदूर

 16.  नेलूर

 17.  विका  रात्राद

 18.  पाटनचेरी  भोपन

 19.  पीडिरीगुला
 ,

 20.  भीमावरम  ओपन

 21.  नरसानापेट  ओपन

 22.  हजूराबाद  ओपन

 23.  तिरीबूर

 24.  अवानीगाडा

 196
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 क़म  संख्या

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 जा  स्थान का ATA  कसक्नज-ीा  नਂ  हुआ
 स्थान  का  तास

 जाग्यापेट

 भापाटाला

 गुंदूर

 वेटापालम

 गोपालापटनम

 इच्छापुरम

 टीकाली

 पेनुगोडा

 गुदूर

 रायछोटी

 कोडक

 सी.---अनुसूचित  जाति

 टी.--अनुसू चित  जनजाति

 बेरोजगार  स्नातक

 -  शारीरिक  अपंग

 पी.---विकलांग  सैनिक

 एफ.--डिफंस

 उड़ोसा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  को  हुआ  घादा

 लिखित  उत्तर

 ओपन

 ओ_ोपन

 ओपन

 सी-कोर्ट  केस

 5864.  श्री  हरिहर  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  आधे  उपक्रम  घाटे  में  चल  रहे

 यदि  तो  ऐसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 इन  सरकारी  उपक्रमों  में  घाटा  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;  और

 इनके  कार्य-निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  और  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  3  चालू
 डद्यम  हैं  जिनके  पंजीकृत  कार्यालय  उड़ीसा  में  स्थि  ति  अर्थात  नेशनल  अल्यूमिनियम  कम्पनी
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 —~  ट5फसससफउसउक्स्क्-स्इस्स्5$-33ई3:फ इ

 उडीसा  ड्रग्स  एण्ड  केमिकल्स  लि०  तथा  पारादीप  फास्फेट्स  1986-87  में  इन  सभी  उद्यमों  ने
 घाटा  उठाया

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 इनके  कार्य-निष्पादन  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  25  फरवरी
 1988  को  सभा-पटल  पर  रखे  गए  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  |  98  6-87  के  में  पृष्ठ  संख्या  220  पर

 दिया  गया

 उद्योग  संवर्धन  और  निवेश  उड़ीसा  द्वारा  संयुक्त  क्षेत्र  में

 स्थापित  परियोजनाएं

 5865.  भरी  हरिहर  सोरन  :  क्या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उद्योग  संवर्धन  और  निवेश  निगम  उड़ीसा  ने  संयुक्त  क्षेत्र  में  अब  तक  कितनी
 परियोजनाएं  स्थापित  की  हैं  ;

 उन  परियोजनाओं  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  कितना  पूंजी  निवेश  किया  गया

 क्या  उद्योग  संव्धंत  और  निवेश  निगम  लि०  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  ऐसी
 कोई  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  जे०  बेंगल  से  राज्य  सरकार  निगम  द्वारा  प्रायोजित

 संयुक्त  क्षेत्र  परियोजनाओं  सम्बन्धी  सूचना  उद्योग  मन्त्रालय  में  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती

 मै०  इण्डस्टियल  प्रमोशन  एण्ड  इनवेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा  लि०  को  कैलेण्डर  वर्ष
 1985  5  से  1987  के  दौरान  उड़ीसा  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  11  आशय  पत्र  प्रदानकिए

 गए  इनमें  से  उड़ीसा  में  जिला  कटक  के  जगतपुर  में  वनास्पति  के  उत्पादन  हेतु  दिए  गए  एक  आशय
 पत्र  को  औद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया  प्रस्ताव  है  कि  इस  लाइसेंस  का
 कार्यान्वयन  एक  संयुक्त  परियोजना  के  रूप  में  वनास्पति  प्रा०  लि०  द्वारा  किया  जाएगा
 जिसमें  26  प्रतिशत  इक्विटी  25  सैमेंट्री  एण्ड  एसोसिएट  की  और

 49  प्रतिशत  इक्विटी  जनता  की  होगी  ।  यह  एकक  अतिशीक्र  पूर्ण  होने  को  हैं  ।

 केरल  में  केख  द्वारा  किया  गया  पूंजी  न्फ़िश

 5866.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  उशोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  के  औद्योगिक  क्षेत्र  में  केन्द्र  द्वारा  किए  गए  पूंजी  निवेश
 पिछले  कुछ  वर्षों  स ेलगातार  कमी  हो  रही  और

 यदि  तो  पिछली  सात  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  किए  गए  केन्द्रीय  पूंजी  निवेश
 का  पूरा  ब्योरा  कया  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  नहीं  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ड़
 गोवा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 5867.  श्री  शांताराम  नायक  :  कया  संचार  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  महीनों  के  गोवा  में  प्रस्तावित  नया  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  तथा  अन्य
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  से  प्रत्येक  के  प्रस्तावित  विस्तार  कार्य  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  भन््त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन््त  और  प्रगति  का  ब्योरा  नीचे
 दिया  गया  है  :--

 1.  नए  एक्सचेंज

 (i)  19-2-88  को  लोदूलिम  में  50  लाइनों  का  एस०  ए०  एक्स०  चालू  किया

 (ii)  दिवार  में  50  लाइनों  क ेएस  ०  ए०  एक्स  31-3-88  तक  चालू  होने  की  संभावना

 है  ।

 (iii)  बिचौलिम  200  लाइनों  के एम०  ए०  के  बदलने  का  काये  अप्रैल  के
 अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 2.  विस्तार

 (7)  पणजी  3600-3900  के  1988  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 फीचर  फिल्मों  के  गीतों  का  दृरदशंत  पर  प्रसारण

 5868.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 और  कार्यक्रमों  विज्ञापन  के  रूप  में  किसी  फिल्म  के  गीतों  के
 प्रसारण  के  लिए  दू रदशशंन  कितनी  घनराशि  लेता  है  ;

 उपर्युक्त  विज्ञापनों  के  द्वारा  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  कुल  आय  का  वर्षवार

 ब्योरा  क्या  है  ;

 फोचर  फिल्मों  के  गीतों  के  प्रसारण  के  लिए  निर्माताओं  को  कितनी  राशि  का  भुगतान
 किया  गया  ;  औौर

 उपर्यक्त  गीतों  के  प्रसारण  के  लिए  निर्माताओं  को  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  भुगतान
 को  गई  कुल  घनराशि  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  काये  मन्त्रो  सथा  सूचना  ओर  प्रसारण  सन््त्री  एच०  के०  एल०  :
 प्रभारित  प्रायोजन  शुल्क  निम्नानुसार  है  :--
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 राष्ट्रीय  नेटवर्क  में  बुधवार  के  दिन  टेलीकास्ट  होने  वाले  कार्यक्रम  में

 शामिल  प्रत्येक  गीत  और  नृत्य  अनुक्रम  क ेलिए  35,000  रुपए  ।

 (2)  दिल्ली  से  शुक्रवार  के  दिन  टेलीकास्ट  होने  वाले  और  बम्बई  से

 कास्ट  होने  वाले  में  शामिल  प्रत्येक
 गीत

 और  और  नृत्य  अनुक्रम  के  लिए
 5000  रुपए  ।

 सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 1985-86  35.55  लाख  रुपए

 1986-87  6-87  22.90  जे  कक

 1987-88  8  24.40  ,,  फ्
 1988

 गीत  और  नृत्य  अनुक्रमों  क ेलिए  भुगतान  निम्नलिखित  दरों  पर  किया  जाता  है  :--

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  5000  &o  प्रति  गीत

 दिल्ली  +  अल्प  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  1500  ,  on  on

 वैयक्तिक  केन्द्र  500  ,,  जग  ”

 विगत  तोन  वर्षों  के  दौरान  अदा  की  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 कलंडर  वर्ष  अदा  को  गई  राशि

 1985  8,95,400.00  रुपए

 1986  10,23,350.00  ,,

 1987  9,96,150.00  ,,

 कर्माटक  में  विजली  की  कमी

 5869.  भरी  एच०  बो०  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कर्नाटक  में  बिजली  की  कमी  की  जानकारी  ओर  यदि  तो  वहां
 बिजली  की  कितनी  कमी  है  ;

 क्या  कर्नाटक  के  निकट  भविष्प  में  बिजली  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ;  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  अगली  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के

 दौरान  उक्त  राज्य  में  बिजली  की  मांग  को  देखते  हुए  उसे  पर्याप्त  बिजली  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  दिभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  और

 (@).  1987-88  8  के  कर्नाटक  में  विद्युत  की कमी  लगभग  :0.3  प्रतिशत  चूंकि  कर्नाटक
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 मुख्य  रूप  से  जल  विद्युत  उत्पादन  पर  निरभंर  भतः  राज्य  में  विद्युत  की  स्थिति  काफी  सीमा  तक
 जलाशयों  के  जल-स्तर  पर  निर्भर  करती  राज्य  को  भविष्य  में  भिन्न-भिन्न  मात्रा  में  विद्युत  की
 कमी  का  सामना  करना  पड़  सकता  है  जो  कि  जलाशयों  के  जल-स्तर  पर  निभंर

 राज्यों  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  बुद्धि  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  विभिन्न  उपायों  में
 ये  शामिल  हैं--तई  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  विद्यमान  क्षमता  से  इष्टतम  उत्पादन  प्राप्त
 पारेषण  और  वितरण  हानियों  में  कमी  और  ऊर्जा  संरक्षण  तथा  मांग  प्रबन्ध  सम्बन्धी  उपायों
 को  कार्यान्वित  करना  ।  इसके  दक्षिणी  क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्रों  से  भी  राज्य  को
 इमका  हिस्सा  प्राप्त  दक्षिण  क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  विद्युत  केन्द्रों  की  विद्युत  के  अनाबंटित
 भाग  और  पड़ोसी  प्रणालियों  से  कर्नाटक  को  यथा-सम्भव  सहायता  प्रदान  करना  भी  रखा

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग

 5870.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  सन््त्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ;

 क्या  देश  में  इनके  उत्पादन  में  समानुपातिक  रूप  से  वुद्धि  हुई  है  ;  और
 '

 यदि  तो  सरकार  ने  इनके  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्त्रालय  में  उपभनत्री  रफीक  :  और
 देश  में  पेट्रो  लियम  उत्पादों  की  जो  मांग]खपत  1984-85  में  38.7:  मिलियन  टन  थी  उसके  198
 88  में  बढ़कर  मिलियन  टन  होने  का  अनुमान

 और  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  जो  स्वदेशी  उत्पादन  1984-85  में  33.24  मिलियन
 टन  का  था  उसके  1987-88  में  बढ़कर  44.19  मिलियन  टन  होने  का  अनुमान  इस  अ।वश्यकता

 को  स्वदेशी  उत्पादन  शोधनक्षमता  को  बढ़ाकर  तथा  शेष  को  आयात  द्वारा  पर्याप्त  रूप  से  पूरा
 किया  जाएगा  ।

 गुजरात  में  दूरसंचार  विभाग  में  श्रेणी  तोन  और  चार  के  कमंचारियों
 को  भर्ती  पर  रोक

 5871.  श्रीमती  पटेल  रसाबेन  रासजी  साई  कया  संजार  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  दूरसंचार  विभाग  में  श्रेणी  तीन  तथा  चार  के  कमंचारियों  की  भर्ती  पर

 रोक

 यदि  तो  यह  रोक  कब  से  लगाई  गई  है  तथा  इस  रोक  को  लगाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 यह  रोक  कब  तक  उठा  दी  जाएगी  ;
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 कया  इस  रोक  के  जगाए  जाने  के  कारण  विभिन्न  सकिलों  में  काम  इकट्ठा  हो  गया  है  ;
 भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसे  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन््त्रो  वसन्त  :  हां  ।  प्रतिबन्ध  गुजरात  सहित

 पूरे  देश  पर  लागू  होता

 यह  प्रतिबन्ध  27-2-1987  से  लगाया  गया  है  तथापि  पहले  से  ही  भर्ती  किए  गए  स्टाफ

 की  नियुक्ति  की  जा  परन्तु  नियुक्तियां  अभी  नहीं  हो  सकी  हैं  ।

 जब  तक  कि  पहले  से  चुने  गए  स्टाफ  की  नियुक्ति  के  लिए  कारंवाई  पूर्ण  नहीं  हो  जाती  ।

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नए  टेलोविजन  धारावाहिक

 5872.  करी  पो०  एम०  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  रून््त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे ह

 क्या  सरकार  की  जैसा  कोई  अन्य  धाराबाहिक  प्रसारण  के  लिए  प्राप्त  हुआ
 भौर

 यदि  तो  उस  दूरदर्शन  धारावाहिक  का  शीषंक  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मनत्री  तथा  रुचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :

 तथा  दूरदशंन  ने  नामक  धारावाहिक  को  संकल्पना  स्वीक्वृति  दे  दी

 चलचित्र  अकादमी  की  स्थापना

 5873.  श्री  पी०  एस०  सईव  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  अकादमीਂ  को  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  फिल्म  नीति

 सम्बन्धी  का  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  कर  चुकी  है  ;
 {  यदि  तो  प्रस्तावित  चलचित्र  अकादमी  के  गठन  का  उद्देश्य  क्या

 ु
 क्या  इस  बारे  में  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  से  परामर्श  किया  गया  है  और  यदि

 तो  उसके  परिणाम  क्या  रहे  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जाएगा  ?

 संसदीय  कार्य  मन््त्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मन््त्री  एच०  के०  एल०
 हां  ।  सरकार  का  यह  मत  है  कि  चलचित्र  अकादमी  जैसा  नया  ढांचा  रखने  से  कोई  विशेष

 लाभ  नहीं  क्योंकि  इस  प्रकार  की  अकादमी  से  जो  काय  किए  जाने  की  परिकल्पना  वे  फिल्म

 202



 16  1910  लिखित  उत्तर
 न्िः

 समारोह  राष्ट्रीय  फिल्म  बाल  चित्र  समिति  और  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम
 द्वारा  पहले  ही  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  फिल्मों  का  भिर्माण

 5874.  भरी  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  फीचर  फिल्मों  के  निर्माण  की  संख्या  निरन्तर  कम  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1985-86  और  वर्ष  1987  के  दौरान  तथा  उसके  बाद
 कितनी  फीचर  फिल्मों  का  निर्माण  किया  गया  और  उनका  किन  भाषाओं  में  निर्माण  किया  गया  ;

 क्या  सरकार  ने  उक्त  अवधि  के  दौरान  बिहार  में  फिल्म  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कोई
 प्रयास  किए  हैं  ;  यति  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  बिहार  में  निर्मित  वषंवार  अधिक  बजट  की  फिल्मों/फीचर  फिल्मों
 के  नाम  क्या  हैं  और  प्रत्येक  फिल्म  के  निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन््त्री  तथा  सूखथना  ओर  प्रसारण  मन््त्री  एच  ०  के०  एल०
 से  भारत  में  फिल्मों  का  मिर्माण  अविनियमित  है  और  ज्यादातर  यह  निजी  क्षेत्र  में  होता
 अतः  निर्मित  फीचर  फिल्मों  की  संझ्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  फिल्म
 प्रमाणन  बोर्ड  अपने  द्वारा  प्रमाणित  फीचर  फिल्मों  के  आंकड़े  रखता  है  ।  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड
 द्वारा  कलैण्डर  वर्ष  1985,  1986  और  1987  तथा  29  1988  तक  के  दौरान  प्रमाणित
 विभिन्न  भाषाओं  द्वारा  विभिन्न  भाषाओं  की  फिल्मों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  संलग्त  विवरण  में
 दी  गई

 सिनेमा  का  विषय  प्रदर्शन  के  लिए  फिल्मों  के  प्रमाणन  को  राज्य
 विषय  अतः  राज्य  में  फिल्म  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पहल  करना  मुख्यतया  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार  का  कार्य  बिहार  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  फिल्म  उद्योग  की  अभिवृद्धि  की  देखभाल  के

 लिए  राज्य  फिल्म  विक्रास  निगम  स्थगित  क्रिया  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  अधीन  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  उपक्रम  राष्ट्रीय  फिल्म-विकास  निगम  ने  भी  बिहार  में  फिल्म  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  बिहार  से  आए  फिल्म  निर्माताओं  के  लिए  बिहार
 की  पृष्ठभूमि  पर  फिल्में  बनाने  क ेलिए  ऋण  स्वीकृत  किए

 (2)  बिहार  राज्य  में  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने

 ऋण  स्वीकृत  किए  हैं  ।
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 (3)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  बिहार  में  उत्कृष्ट  फिल्मों  क ेसमारोहों  का

 5  1988

 जन  करता

 (4)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  विभिन्न  फिल्म  सोसाइटियों  के  माध्यम  से  त्रिहार
 राज्य  में  अच्छी  फिल्मों  का  प्रदर्शन  करता  रहा  है  ।

 विवरण

 केस्लीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  प्रमाणित  फिल्मों  की  संख्या

 1985  1986  1987  1988
 ,

 (29-2-1988
 च७़़?७

 हिन्दी  187  159  150  21

 गुजराती  22  13 11  2

 भोजपुरी  6  19  14  2

 मराठी  16  17  27  2

 पंजाबी  8  7  8  ना+

 हरियाणवी  10  7  6  ध्ग्य

 ब्रजभाषा  ज+  न  न+

 नेपाली  4  —  6  _

 अंग्रेजी  1  न्-+  2

 उड़िया  17  17  9  5

 मणिपुरी  न+  ||

 असमिया  10  ]।  8  जा

 बंगला  28  47.
 /

 35  7

 तमिल  190  154  187  23

 तेलुगु  198  192  163  24

 कन्नड़  69  59  88  9

 तुलु  णा  णा
 पे
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 eee  1985 1986 1987  ।।

 (29-2-  988

 मलयालम  137  130...  103  12

 राजस्थानी  3  न  4  न+

 उर्दू  2  1  ना
 जा

 गढ़वाली  न  1  3  तू

 सिंधी  1  न  ना

 मैथिली  —  ्ा
 ना

 निमाडी  ||  न  ना

 दिमासा  ण्ग्या  प्ग्य

 कोंकणी  न
 ना

 जा

 अवधघी  ष्ग्य  1  णा
 जा

 बोदो  ना  2  जा
 ा

 करबी  नू  1  जा
 गा

 कुमायूंनी  ना  चाः  1  गा
 कक

 कुल  :
 रा

 912  840  806  108

 जांच  ओर  पंजीयन  महानिदेशक  द्वारा  अनुचित  व्यपार  व्यवहारों  की  जांच

 ]

 5875.  श्री  फम्ला  प्रसाद  सिह  :  क्या  उद्योग  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जांच  और  पंजीयन  महानिदेशक  ने  अनुचित  व्यापार  अवरोधक  व्यापार  और  एकाधिकार
 व्यापार  आदि  के  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  मामलों  में  जांच  की  ;

 जांच  और  पंजीयन  महानिदेशक  इनमें  से  कितने  मामलों  में  सफल  रहे  तथा  कितनों  में

 असफल  रहे  ;  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  कि  भविष्य  में  विभाग  ऐसे  मामलों
 में  असफल  न  रहे  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  मौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  एम०  :

 से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अवरोधक  और  एकाधिकार  व्यापार  प्रथाओं  के
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 सम्त्नन्ध  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  महानिदेशक  जांच  एवं
 करण  द्वारा  प्रस्तुत  प्रारम्भिक  जांच  रिपोर्टों|आवेदनों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 कलेण्डर  वर्ष  वर्ष  के  दौरान  प्रस्तुत  प्रारम्भिक
 रिपोर्टोंआवेदनों  की  संख्या

 1985  54

 1986  175

 1987  404

 इन  मामलों  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  द्वारा  की  गई  कारंवाई
 के  ब्योरे  संकलित  करने  में  लगने  वाला  समय  एवं  प्रयास  प्राप्त  किये  जाने  वाले  प्रयोजन  के  अनुरूप  नहीं
 होगा  ।

 सामान्यतः  महानिदेशक  एवं  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 आयोग  के  समक्ष  मामलों  को  प्रस्तुत  करने  में  वकीलों  की  सहायता  लेता  है  ।

 उत्तरी  विद्यत  प्रिड  में  नियमित  विद्युत  सप्लाई  के  लिए  मानदण्ड

 5876.  भी  दक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तरी  विद्युत  प्रिड  में  विद्युत  सप्लाई  नियमित  बनाये  रखने  के  लिए  क्या  मानदण्ड

 अपनाये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 )  यदि  तो  उत्तरी  भारत  के  सभी  राज्यों  को  समान  अनुपात  में  निर्वाध  विद्युत  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  सन््त्री  सुशीला  :  से
 उत्तरी  क्षेत्रीय  प्रिड  में  विद्युत  सप्लाई  के  स्थिरीकरण  हेतु  भागीदार  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  विभिन्न
 कदम  उठाने  के  लिए  कहा  गया  है  जिनमें  ये  शामिल  हैं  द्वारा  अपनी-अपनी  प्रणालियों  में  उपर्युक्त
 स्थानों  पर  कैपेसिटसं  प्रतिष्ठापित  व्यस्ततमकालीन  घंटों  के  दौरान  भार  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  लागू

 उनके  द्वारा  उनको  आबंटित  हिस्से  से  अधिक  विद्युत  ड्रान  करना  और  उत्तरी  क्षेत्रीय  बिजयी

 बोर्ड  के  प्रचालन  सभ्बन्धी  निर्देशों  का पालन  किया  जाना  ।

 कोचीन  में  डोजल  जनरेटिंग  स्टेशन  के  लिए  ईंधन  का  आबंटन

 5877.  श्री  बककम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  राज्य  बिजली  बोड़े  और  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  कोचीन  में  प्रस्तावित
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 100  मेगावाट  के  डीजल  जैनरेटिंग  स्टेशन  के  लिए  इंधन  के  आबंटन  हेतु  केन्द्रीय  रारकार  से  अनुरोध
 किया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  सुशोला  :

 कोचीन  में  प्रस्तावित  100  मेगावाट  के  डीजल  विद्युत  उत्पादन  केन्द्र  के लिए  स्वदेशी
 स्रोतों  से  एल०  एस०  एच०  एस०/एफ०  ओ  ०»  सप्लाई  करने  के  बारे  में  किसी  प्रकार  का  आश्वासन  देना
 संभव  नहीं  है  क्योंकि  वर्तमान  संकेतों  के अनुसार  1989-90  के  बाद  भो  इन  उत्पादों  में  कमी  हो  सकती

 बदरपुर  ताप  विद्युत  केस  का  आधुनिकोकरण

 5878.  भरी  राधाकांत  डिगाल
 :  क्या  ऊर्जा  भनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  का आधुनिकीकरण  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  द्वारा  आधुनिकीकरण  के  इस  कार्यक्रम  के

 क्रियास्वयन  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  हे  अथवा  अनुमान  लगाया  गया  है  ;  और

 ऐसे  प्रस्ताव  को  कब  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  से

 बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  28:70  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लाभत से  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 नवीकरण  तथा  आधूनिकीक रण  कार्यक्रम  पहले  से  ही  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 उद्योगविहीन  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना

 5879.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  में  फूलबनी  को  जोकि  एक  पिछड़ा  और  आदिवासी  जिला  एक

 विहीन  जिला  माना  गया  है  ;

 क्या  सरकार  का  सारे  देश  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  विहीन  जिलोंਂ  में

 उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  :  जी  हां  ।

 और  किसी  क्षेत्र  के  औद्योगीकरण  का  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  का

 केन्द्र  सरकार  इन  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उद्यमिथों  को  औद्योगिक  लाइसेंस

 देने  में  केन्द्रीय  निविश  रियायती  आयकर  आदि  में  छूट  देकर  इनके

 प्रयासों  मे ंमदद  करती  है  इन  उद्धोग  रहित  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उद्यमी  25°,  की

 दर  से  केन्द्रीय  राजसहायता  पाने  के  पात्र  हैं  जिसकी  अधिकतम  सीमा  25  लाख  रु०  इन  उद्योग
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 रहित  जिलों  में  बुने  हुए  विकास  केन्द्रों
 मे ंमूलभूत  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  उनके  विकास  की  कुल

 लागत  के  1/3  के  बराबर  सहायता  भी  दी  जाती  है  जिसकी  अधिकतम  सीमा  प्रति  रहित  जिला
 2  करोड़  रुपए

 उत्तर  पूर्वी  राज्यों  और  सिक्किम  के  उद्योग  रहित  जिलों  में  केन्द्रीय  सहायता  50  :  50  के
 आधार  पर  दी  जाती  है  अर्थात्  4  करोड़  रुपए  की  लागत  वाली  परियोजना  में  केन्द्र  का  अंश  2  करोड़
 रुपए  होगा  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  को  घनराशि  का  आबंटन

 5880.  भरी  एच०  एन०  नस््जे  गौडा  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  लिए  उनकी  परियोजनाओं  को  पूरा
 करने  हेतु  वर्ष  1988-89  के  लिए  2350  रुपए  के  परिशथ्यय  को  मंजूरी  दी  है  ;

 उनको  अपनी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ;  और

 विश्व  बेंक  इसके  ऋण  की  बकाया  राशि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  कब  देगा
 ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  सन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  रफीक  :  1988-
 89  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आथोग  की  वाषिक  योजना  परिव्यय  2350  करोड़  रुपए  का

 हाइड्रोका्बंन  की खोज  और  उसे  निकालने  की  प्रक्रिया  लगातार  चल  रही  है  तथा  वाधिक
 योजना  परिव्यय  किसी  वित्तीय  वर्ष  के  योजना  खचं  से  सम्बन्धित  होता  है  ।

 विशिष्ट  परियोजनाओं  के  प्रति  विश्व  बेंक  ऋण  सहायक  करार  के  अन्तगंत  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  उधार  देने  के  लिए  भारत  सरकार  को  उपलब्ध  कराया  जाता  यह  राशि
 परियोजनाओं  पर  किए  गए  खर्च  तथा  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  प्रतिपूति  क ेआधार  पर  ओ०  एन०  जी०  सी  ०

 को  दी  जाती  1988-89  की  वाधषिक  योजना  में  विभिन्न  विश्व  बैंक  ऋणों  के
 को  100  करोड़  रुपए  की  अदायगी  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 मथुरा  ओर  बरोनी  तेल-शोषक  कारखानों  को  शोधन  क्षमता

 ]

 5881.  थी  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मस्त्री  यह  बताने  की

 क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  के  वर्ष  1987  में  75  लाख  टन  की
 क्षमता  प्राप्त  कर  ली

 यदि  तो  इस  तेलशोधक  कारखाने  ने  कत्र  से  इस  क्षमता  का  उपयोग  आरम्भ  किया  है
 और  उसकी  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  तकनीकी  सुधारों  पर  किए  गए  खर्च  का  ब्योरा  कया  है  ;

 क्या  बरोनी  तेल  शोधक  कारखाने  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  ओर  बरीौनी  में  एक  तेल
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 संयंत्र  काम्पलेक्स  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पिछले  तीन  वर्षों  स ेसरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  !

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  भन्त्रालय  में  उपभन््तरो  रफीक  :  और  (a).
 7.5  मिलियन  मी०  टन  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  को  जुलाई  1988  में  ही  प्राप्त  किए  जाने  की  संभावना
 इस  विस्तार  काये  पर  5.50  करोड़  रु०  की  लागत  आने  की  संभावना

 सातवीं  योजना  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 बरोनी  रिफाइनरी  की  क्षमता  को  फिलहाल  बढ़ाना  आवश्यक  नहीं  समझा  जा  रहा  है  ।

 वृरसंचार  विभाग  द्वारा  लोक  शिकायत  बंठक  आयोजित  करना

 ]

 5882.
 शी  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  संचार  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  27  1988  को  नई  दिल्ली  में  एक  लोक  शिकायत

 बैठक  आयोजित  की  गई  थी  ;
 ह

 यदि  तो  कितने  लोगों  ने  मपनी  शिकायतें  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बंठक  में  भाग  लिया  ;

 उसी  समय  कितनी  शिकायतें  दूर  की  गई  ;

 कितने  मामलों  में  प्राधिकारियों  और  लोगों  को  निर्देश  दिए  गए  और  उनका  ब्योरा  क्या
 और

 (७)  दिल्ली  में  ऐसी  अगली  बेठक  कब्र  आयोजित  की  जायेगी  और  देश  में  अन्य  स्थानों  पर

 ऐसी  कितनी  बैठकें  आयोजित  की  गयी  थीं  और  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  भनन््त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसनन््त  :  जी  हां  ।

 इस  बैठक  में  62  व्यक्ति  उपस्थित  थे  ।

 48  मामलों  का  निपटान  उसी  समय  कर  दिया  गया  था

 चूंकि  शेष  मामलों  का  सम्बन्ध  अधिक  राशि  का  बिल  आने  से  था  अतः  इन  बिलों  की

 विस्तत  जांच  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  इन्हें  सम्बन्धित  अधिकारी  को  विस्तृत  जांच  करने  और

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  आवश्यक  अनुदेश  दे  दिए  गए  थे  ।

 (=)  आगामी  टेलीफोन  अदालत  नई  दिल्ली  में  1988  के  अन्तिम  सप्ताह  में  होनी  है  ।

 इन  अदालयों  के  87  में  शुरू  होने  की  तिथि  से  टेलीफोन  अदालतें  निम्नलिखित  विवरणों  के

 अनुसार  सम्पन्त  हुई  :--
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 मामलों  की  संख्या

 स्थान  संख्या  प्राप्त  मामले  निर्णय

 कलकत्ता  ||  798  798

 बम्बई  1  334  331

 दिल्ली  3  752  738

 बेंगलूर  1  56  56

 अहमदाबाद  ||  45  45

 हैदराबाद  4  198  198

 कानपुर  300  295

 मद्रास  2  62  52

 पुणे  1  13  13

 गोवा  28  28

 मथुरा  में  डाक  और  तार  विभाग  के  कर्ंचारियों  को  मकानों  का  आबंटन

 5883.  श्री  मानवेन्द्र  क्या  संचार  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  मथुरा  जिले  में  डाक  और  तार  विभाग  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों
 की  श्रेणी-वार  संख्या  कितनी  है  ;

 उनमें  से  कितने  कमंचारी  सरकारी  मकानों  में  रह  रहे  हैं  ;

 सरकार  द्वारा  इन  सभी  कर्ंचारियों  को  मकान  आबंटित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  और

 मथूरा  में  काम  करने  वाले  डाक  और  तार  विभाण  के  कमंचारियों  के  लिए  वर्ष  1988-

 89  और  1989-90  में  कितने  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  बसन््त  :

 डाक-विमाग

 श्रेणीवार  कमंचारियों  की  इस  प्रकार  है  :---

 श्रेणी-क  1
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 श्रेणी-ख  1

 श्रेणी-ग  380

 श्रेणी-घ  91

 9  कमंचारी  सरकारी  बवार्टर  में  रह  रहे

 कमंचारियों  को  पद  से  सम्बद्ध  किरायामुक्त  क््यार्टर  अलाट  किए  गए  हैं  जिनका  किराया
 विभाग  देता

 निधि  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  सभी  कमंचारियों  के  लिए  मकान  की  ब्यवस्था  कर  पाना
 सम्भव  नहीं  है  ।

 1988-89  और  1989-90  के  दौरान  मकानों  का  निर्माण  करने  के  प्रस्तावों  को  अभी
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका  है  ।

 वूरसंचार  विमाग

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 शीरे  का  उत्पादन

 लभनुवाब ]
 5884.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यद्र  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  राज्यों  में  शीरे  का  फालतू  उत्पादन  होता  है  ;

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  राज्यों  में  शीरे  का

 मनुमानत:ः  कितना  उत्पादन  हुआ  ;  और

 शीरे  का  कम  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  वेंगल  से  उत्तर  बिहार  और

 पांडियेरी  परंपरागत  रूप  से  शीरे  के  मामले  में  आधिक्य  वाले  राज्य  रहे  जबकि  तमिलनाडु
 और  आंध्र  प्रदेश  में  उत्पादन  इन  राज्यों  में  आसवन  के  लिए  मांग  के  लगभग  बराबर  रहा  शेष

 संघ  शासित  क्षेत्र  इस  मामले  में  कमी  वाले  रहे  हैं  ।

 गत  तीन  अल्कोहल  वर्षों  के  दौरान  आधिक्य  वाले  तीन  राज्यों  और  संघ

 शासित  क्षेत्र  में  शीरे  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  है  :--

 सात्रा  लाख  टनों  में

 1984-8  5  1985-86  1986-87

 1.  उत्तर  प्रदेश  6.80  7.33  13.24

 2.  महाराष्ट्र  7.82  8.19  8.51
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 पिला

 मात्रा  लाख  टनों  में

 1984-85  5  1985-86  1986-87

 3.  बिहार  0.60  1.08  1.30

 4.  पाण्डिचेरी  0.135  0.237  0.31

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  वेतन  और  भक्त

 5885.  थ्री  वी०  तुलसीराम  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  क ेविभिन्न  उपक्रमों  में  एक  समान  पर्दों  के  वेतनमान  तथा
 अन्य  भत्ते  भिन्न-भिनन  हैं  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  भिन्नता  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  सरकारी  उपक्रमों  के
 नाम  और  संख्या  कितनी  जहां  इस  तरह  की  भिन्नता  है  ;

 सरकार  द्वारा  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  समान  वेतन  और  भत्ते  देने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  से  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  केन्द्रीय
 सरकारी  उद्यमीं  में  विभिन्न  श्रेणियों  के कमंचारियों  के  वेतन  और  भत्तों  में  व्यापक  रूप  से  युक्ति-संगतता
 एवं  तुलनीण्ता  लाई  इन  कमंचारियों  के  वेतनमानों  और  भक्तों  में  पूर्ण  एकरूपता  लाना  व्यवहाय॑
 नहीं  क्योंकि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  भिन्त-भिन्न  आकार  के  200  से  ज्यादा  उद्यम  कामगारों  से  संबंधित

 मजदूरी  समझौतों  को  प्रबन्धकों  और  कामगारों  के  बीच  द्विपक्षीय  बातचीत  के  आधार  पर  अन्तिम  रूप
 दिया  जाता

 विभागोत्तर  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार

 5886,  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  डाक  और  दूरसंचार  विभागों  के  विभागोत्तर  कमंचारी  अपनी  सेवा  शर्तो  में  सुधार
 के  सम्बन्ध  में  27  1988  से  घरने  पर  बैठे  हुए  थे  ;  और

 यदि  तो  उनको  मागें  क्या  हैं  और  इनके  प्रति  सरकाह  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मन््त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  बसन््त  और  हां  ।  एक
 प्राप्त  यूनियन  अर्थात  भारतीय  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारी  यूनियन  ने  27-1-1988  से  20-2-
 1988  तक  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  की  मांगों  के निपटान  के  लिए  घरना  दिया  यूनियन

 द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  मांगों  तथा  विभाग  द्वारा  उनसे  सम्बन्धित  उत्तर  संलग्न  विवरण  में  दे  दिया  गया

 है  ।
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 बिवरण

 1.  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  को  नियमित  करना  :

 अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारी  कार्य  के  निश्चित  घण्टों  क ेलिए  मासिक  भत्तों  के आधार  पर
 मंशकालिक  तौर  पर  नियुक्त  किए  जाते  नियमित  सरकारी  कमंचारियों  की  तरह  उनकी  सेवाएं
 नियमित  नहीं  की  जाती  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  रिक्त  पद  होने  पर  वे  परीक्षा  के  माध्यम
 से  ग्रुप  'घ/डाकिया  और  मेलगाड़ें  के  पदों  पर  समाविष्ट  होने  के  पात्र  अतिरिक्त  विभागीय
 घारियों  को  नियमित  करने  का  और  कोई  उपाय  नहों  है  ।

 2.  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  की  आलुपातिक  वेतन  को  संज्री  :

 अतिरिक्त  दिशागीय  कर्मचारियों  को  निर्धारित  न्यूनतम  और  अधिकतम  के  बीच  मूल  भत्ते
 प्रदान  किए  गए  हैं  ।  उनके  मूल  वेतन  इस  व्यवस्थां  से  सम्बन्धित  विभिन्न  घटकों  का  गहराई  से  अध्ययन
 करने  के  बाद  हाल  ही  में  संशोधित  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्ट  मास्टरों  के  लिए  न्यूनतम  40
 प्वाइण्ट  का  कार्यभार  मंजूर  किया  गया  है  और  उन्हें  तथा  प्रत्येक  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारी  को
 240  र०  प्रतिमाह  की  न्यूनतम  अदायगी  सुनिश्चित  की  गई  है  जिसमें  कार्यभार  शामिल  नहीं
 इस  व्यवस्था  के  अनुसार  काफी  मात्रा  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारियों  को
 लाभान्वित  किया  गया  आनुपातिक  वेतन  की  मांग  इस  प्रणाली  में  लागू  नहीं  की  जा  सकती  जिसमें
 परिलब्धियां  पूरी  तरह  से  भिन्न  काये  प्रणाली  के  अनुसार  निर्धारित  की  जाती  है  !

 3.  वास्तविक  परिलब्धियों  पर  बोनस  को  मंजूरी  :

 यूनियन  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  वास्तविक  परिलब्धियों  १र  बोनस  की  मंजूरी  की  मांग  की  गई
 इस  प्रश्न  पर  गहराई  से  विचार  किया  गया  था  और  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारियों  को  वर्ष

 1986-87  के  लिए  मासिक  णरिलब्ध्रियों  के  अनुसार  पिछले  130  5०  के  240  २०  का
 मान  पर  अदायगी  करने  की  सहमति  की  गई  ।

 4.  अतिरिक्त  विभागीय  शाला  पोस्टमास्टरों  को  पुराने  मानवण्डों  के  अमुसार  परिलब्धियां  बी

 अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टरों  के  कार्यभार  की  गणना  प्वाइण्ट  प्रणाली  के  अनुसार
 की  जाती  पहले  प्रत्येक  अतिरिक्त  प्वाइण्ट  के  लिए  अदायगी  हेतु  मूल  भत्ते  और  अतिरिक्त  भत्ते
 प्राप्त  करने  के  लिए  कुल  20  प्वाइण्ट  आवश्यक  अब  न्यूनतम  भत्ते  40  प्वाइण्ट  के  कार्यभार  से  जोड़

 दिए  गए  इस  फार्मूला  के  अनुसार  40  प्वाइण्ट  से  कम  कार्यभार  वाले  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा

 पोस्टमास्टरों  को  भत्ते  के  बतौर  275  रु०  मंजूर  किए  जाते  हैं  और  40  प्वाइण्ट  से  ज्यादा  का्यंभार

 वाले  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टरों  को  275  रु०  से  440  रु०  प्रतिमाह  के  बीच  के  भत्ते

 की  अदायगी  की  यदि  20  प्वाइण्ट  के  न्यूनतम  पर  भत्ते  निर्धारित  किए  तो  बड़ी  संख्या

 में  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टर  के  भत्ते  275  रु०  से  कम  के  स्तर  पर  निर्धारित  होते  ।

 5.  अतिरिक्त  विभागौय  वितरण  एजेण्ट  और  अतिरिक्त  विभागीय  डाक  वाहुक  तथा  अन्य  फोल्ड

 स्टाफ  द्वारा  की  गई  यात्रा  को  पद  यात्रा  के  बतौर  माना  जाए  :

 1-11-1987  से  पहले  नियुक्त  हुए  अतिरिक्त  विभागीय  वितरण  एजेण्ट  और  अतिरिक्त

 विभागीय  डाक  वाहक  आदि  के  मूल  भत्तों  को  संरक्षित  रखा  जाता  उनके  मूल  भत्ते  पद-बोट  के
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 अनुसार  गणना  किए  गए  कार्यभार  के  आधार  पर  निर्धारित  होते  रहेंगे  और  वे  किसी  भी  साइकिल  भत्ते
 के  पात्र  नटीं  इस  सम्बन्ध  में  आदेश  5-1-88  को  जारी  कर  दिए  गए  हैं  !

 6.  अतिरिक्त  विभागीय  स्टंमप  अंण्डरों  को  संशोधन  पूर्व  मानदण्डों  के  अनुसार  परिलब्धियों  की
 अवायगी  की  जाएं  :

 मल  भत्ता  कार्यभार  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  है  जिसकी  गणना  अतिरिक्त
 गीय  स्टैंव  वेण्डरों  के  मामले  में  उनके  द्वारा  बेचे  गए  डाक  टिकटों  के  अनुसार  की  जाती  स्टाफ  के
 विस्थापन  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  विभाग  ने  संशोधन  मानदण्डों  को  आस्थगरित  रखने  की  सहमति  की
 यह  कार्यभार  से  जुड़े  कमंचारियों  के  भत्तों  के  निर्धारण  पर  लागू  नहीं  होता

 7.  सबर  समिति  हारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  20  प्रतिशत  लिपिकोय  पद  अतिरिक्त
 विभागीय  स्टाफ  के  लिए  आरक्षित  रले  जाएं  :

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 8.  कार्य  से  हटाए  जाने  को  निलम्बन  माना  जाए  :

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 9.  4  घण्टे  से  कम  के  लिए  कोई  अतिरिक्त  विभागोय  कमंचारी  नियुक्त  न  किया  :

 अंशकालिक  कमंचारी  होने  के  कारण  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारियों  को  सामान्यतः  2  से  5
 घण्टे  की  अवधि  के  लिए  काय  पर  लगाया  जाता  उन्हें  क|यंभार  के  आधार  पर  भत्ते  अदा  किए  जाते

 उन्हें  4  घण्टे  की  न्यूनतम  अवधि  के  लिए  नियुक्त  करना  और  उसी  आधार  पर  परिलब्धियां  देना
 सम्भव  नहीं  है  ।

 10.  सभी  अतिरिक्त  घिमागी  एजेण्टों  को  एक  श्रेणी  के  बतौर  मानते  हुए  उनकी  अलग  यूनियन
 गठित  करना  :

 इस  मामले  पर  अतिरिक्त  विभागीय  कमंचारियों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रही  विभिन्न  यूनियनों
 द्वारा  विचार  क्रिया  जाना  चाहिए  और  यदि  वे  इस  मुह्े  पर  किसी  समझौते  पर  पहुंचती  हैं  तो उस  पर
 विभाग  द्वारा  विचार  किया  फिर  सवा  यूनियनों/एसो  सिएशनों  को  सान््यता  देने  के  नियमों
 पर  फिलहाल  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  उस  पर
 अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  के  बाद  ही  ऐसी  समस्या  का  समाधान  किया  जा  सकता

 ॥

 11.  पोस्टसेस/प्ररस  पोस्टमैन/सेल  गाड़  के  संवर्ग  को  भर्तों  पुराने  पाठ्यक्रम  के  आधार  पर  की  जाए  :

 इस  मामले  पर  विच्वार  किया  जा  रहा

 मानव  विसों  को  हानि  और  औद्योगिक  उत्पादन  में  परस्पर  सम्बन्ध

 5887.  भी  पी०  पेंचालेया  :  क्या  उद्योग  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्तर  पर  मानव  दिनों  की  हानि  ओर  औद्योगिक  उत्पादन  में  परस्पर  सम्बन्ध
 सकारात्मक  है  अथवा  नकारात्मक  ;  और
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 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :
 और  1978  से  1987  तक  की  अवधि  के  लिए  मानव  दिनों  की  हानि  और  ओद्योगिक

 उत्पादन  की  तालिका  में  परस्पर  सम्बन्ध  का  अनुमान  लगाया  गया  कुल  समस्त  स्तर  पर  यह  परस्पर
 सम्बन्ध  आंकड़ों  की  दृष्टि  से  उल्लेखनीय  नहीं  पाया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  करे  दोरान  औद्योगिक  विकास  दर  प्रति  वर्ष  8  प्रतिशत  से  अधिक  से  औसत
 विकास  दर  के  जिसकी  परिकल्पना  सातवीं  योजना  में  की  गई  से  उच्च  स्तर  पर  रही

 गुजरात  में  क्रौद्योगिक  परियोजनाएं

 5888.  भोमती  पटेल  रसाबेन  रामजीभाई  सावणि  :

 श्री  छीतू  माई  गामित  :

 क्या  उद्योग  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  में  अनेक  औद्योगिक  परियोजनाओं  को  सहायता  दी  है  ;

 यदि  तो  |  1985  से  29  1988  तक  की  ऐसी  परियोजनाओं  का
 ब्यौरा  कया  है  ;  और

 वर्ष  1988,  1989  और  1990  के  दौरान  गुजरात  में  ऐसी  और  अधिक  परियोजनाएं
 स्थापित  करने  सम्बन्धी  परियोजनाओं  तथा  प्राक्कलनों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  परियोजनाएं
 कब  तक  स्थापित  हो  जाएंगी  तथा  इनमें  कब  तक  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  '

 गौर  हालांकि  |  1985  से  29  1988  तक  सहायता  प्राप्त  कर

 रही  ऐसी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  तथापि  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओों

 सहित  उद्योगों  एवं  खनिज  क्षेत्र  में  परियोजनाओं  के  लिए  सातवीं  योजना  के  किए  गए  प्रावधानों  का
 विवरण  संलग्न  इन  परियोजनाओं  द्वारा  उत्पादन  शुरू  किए  जाने  की  प्रत्याशित  तारीखें  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 विवरण

 रु०

 क्र०  सं०  उद्यम/एकक  का  नाम  सातवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  में

 (1985-90)  5-90)  परिव्यय

 1.  भारत  परियोजना  एवं  विकास  बड़ौदा  2.95

 नई  योजनाएं  1.95

 1.00 कार्यालय  भवन  आदि

 INS
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 ee  नस इस  ओओन

 क़०  सं०  उद्यम|एकक  का  नाम

 2.

 3.

 कृषक  भारती  कोआपरेटिव  हजीरा  परियोजना

 इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लि०  बड़ोदा  काम्प्लेक्स

 चालू  योजनाएं  जायलिन्स
 विस्तार  एक्रीलिक  फाइबर  विस्तार

 डी०  एम०  टी०  ई०  विस्तार
 योजना  लेब  ऊर्जा  बचत

 योजनाएं

 '
 एस०  एण्ड  टी०  का  नवीकरण  आदि

 नई  योजनाएं

 .  सी०  आई०  पी०  ई०  अहमदाबाद-गुज रात  विस्तार  केन्द्र

 «  पेट्रोफिल्स  कोआपरेटिव  बड़ौदा

 ,  इन्जीनिर्यारिंग  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया  भाण्डागार  परियोजना
 कान्दला

 «  हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०

 ',  भारी  जल  हजीरा

 .  बड़ौदा  में  चालू  परियोजनाएं  विनियम  प्रक्रिया
 के  लिए  प्रायोगिक  लघु  क्रेकर  आवंटित

 नई  योजनाएं  परीक्षण  भारी  जल
 संयंत्र  में  औद्योगिक  स्तर  पर  प्रायोगिक  संयंत्र  रे

 जोड़  :

 $  1988
 न

 रु०

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 (1985-90)  परिव्यय

 132.71

 430  40

 273.00

 द्रांसफार्स  रों  में  विद्युत  रोषन  तेलों  का  अनुरक्षण

 ६889.  श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  कया  ऊर्जा  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ट्रांसफार्मरों  में  7।  प्रतिशत  खराबी  ट्रांसफामंरों  विद्युत  रोधन  तेलों
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 के  रूप  से  अनुरक्षण  न  करने  के  कारण  पैदा  होती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  बार-बार  बिजली

 गुल  होती  है  ;

 क्या  औसतन  10  प्रतिशत  ट्रांसफामर  में  खराबी  विद्युत  रोधन  तेलों  का  उचित  अनुरक्षण
 न  करने  के  कारण  होती  है  जबकि  इसकी  तुलना  में  विश्व  में  इसकी  औघ्तत  एक  प्रतिशत  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  ट्रांसफार्मरों  में  विद्युत  रोधन  तेलों  के  उचित  अनुरक्षण  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशोला
 फार्मरों  के  फेल  होने  के  लिए  उत्तरदायी  विभिन्न  घटकों  के  नाम  ये  डिजाईन  में
 प्रतिष्ठापन  में  गुणवत्ता  सुनिश्चित  करने  का  अधिक  लाइटनिंग  सुधारात्मक  भनुरक्षण
 का  अभाव  आदि  ।  विभिन्न  घटकों  के  कारण  फेल  होने  की  संख्या  को  समुचित  रूप  से  अलग-अलग  बता
 पाना  सम्भव  नहीं

 ट्रांसफार्म रों  में  विद्युत  रोधन  तेल  की  घटिया  गुणवत्ता  के  बारे  में  कुछ  राज्य  बिजली  बोडों  की
 आम  शिकायत  इनकी  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  विद्युत
 रोघन  तेल  के  कुछ  मानदण्डों  में  आशोधन  करते  की  सिफारिश  की  भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने  यह
 निर्णय  लिया  है  कि  विद्युत  रोधन  तेल  के  भारतीय  मानदण्डों  में  संशोधित  मानदण्डों  को  समायोजित  कर
 लिया  जाए  ।

 संड़कान्यूक्लियस  इंडस्टियल  काम्प्लेक्स  की  स्थापना

 5890.  भरी  चिम्तामणि  जेना  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  न्यूक्लिस  इंडस्ट्रियल  काम्प्लैक्स  के  कृतिक  बल  ने  भुवनेश्वर  में  डइनमार्क
 सरकार  की  सहायता  से  सेन््ट्रल  टूल  रूम  कलकत्ता  का  एक  उप  केन्द्र  स्थापित  करने  की
 सिफारिश  की  है  ;

 कया  उड़ीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनु  रोध  किया  है  कि  उड़ीसा  में  भुवनेश्वर
 में  एक  उप  केन्द्र  की  स्थापना  बजाय  एक  पूर्ण  सुसज्जित  केन्द्र  स्थापित  किया  जाए  ;

 क्या  सरकार  ने  उप  केन्द्र  की  स्थापना  के  स्थापना  के  स्थान  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  है
 ओर  डेनमाके  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  से  हां  ।

 डेनमार्क  के  एक  शिष्टमण्डल  ने  हाल  ही  में  इस  प्रस्ताव  का  मूल्यांकन  किया

 साथ  जनिक  क्षेत्र  के  कमंचारियों  हारा  हड़ताल

 5891.  प्रो०  मधु  दण्डवले  :  क्या  उद्योग  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कमंचारियों  ने  यह  मांग  करते  हुए  14,  15
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 और  16  1988  को  तीन  दिन  की  हड़ताल  की  थी  कि  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  विद्यमान

 मार्ग-निदेशों  को  समाप्त  किया  कमंचारियों  को  संशोधित  वेतनमानों  के  आध्रार  पर  अन्तरिम

 राहत  दी  जीवनयापन  लागत  को  निष्प्रभावित  करने  हेतु  मंहगाई  भत्ता  दिया  जाए  और  सावंजनिक

 क्षेत्र  के  गैर-सरकारी  करण  तथा  निन्दा  करने  की  नीति  को  बन्द  किया  जाए  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मन््त्री  जे०  वेंगल  :  और  सरकारी  क्षेत्र  के  श्रमिक  संघों  की
 समिति  द्वारा  किए  गए  आद्वान  के  आधार  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  कतिपय  उद्यमों  के  कुछ  कमंचारियों  ने

 14,  15,  और  16  1988  को  हड़ताल  की  सरकार  हड़ताल  को  अनौचित्यपूर्ण  समझती
 है  । ०  ।

 अकाशवाणोी  के  श्रिवेन्द्रम  केन्द्र  में  पारेषण  केन्द्र

 5892.  श्री  वककम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  आकाशवाणी  के  त्रिवेन्द्रम  केन्द्र  में  प्रदेशिक  सेवा  के  लिए  एक  नया  पारेषण  केन्द्र
 स्थापित  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इसके  कब  तक  घालू  होने  की  सम्भावना  है  ;

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;  और

 इस  नये  पारेषण  केन्द्र  की  स्थापना  से  किन-किन  क्षेत्रों  को  लाभ  होगा  ?

 संसदीय  काय॑  मंत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 त्रिवेन्द्रम  में  प्रस्तावित  50  किलोवाट  शार्टवेव  ट्रांसमीटर  के  1990  के  दौरान  चालू
 होने  के  लिए  तैयार  हो  जाने  की  उम्मीद  हैं  |

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  315.80  लाख  रुपए

 इसकी  सेवा  समूचे  केरल  राज्य  तथा  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  के  भाग  में  भी  उपलब्ध

 होगी  ।

 विदेशी  निवेश  बोर्ड  नि

 5893.  थ्री  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  सहित  विदेशी  कम्पनियों  से  पूंजी  तकनीकी  और
 वित्तीय  सहयोग  के  प्रस्तावों  की  जांच  करने  भोर  मंजूरी  देने  हेतु  उनके  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  एक  विदेशी
 निवेश  बोड  है  ;

 यदि  तो  विदेशी  निवेश  बोर्ड  का  कानूनी  ढांचा  क्या  जिसके  अन्तगंत  यह  काये
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 करता  है  और  इसे  किन  नियमों  के  अन्तगंत  गठित  किया  गया  है  इसका  अन्य  प्रशासनिक  मंत्रालयों  पर

 कहां  तक  इसका  क्षेत्राधिकार  है  ;

 इस  समय  इसमें  कितने  और  कौन-कौन  सदस्य  हैं  ;

 वर्ष  1986  और  1987  में  इसकी  कितनी  बैठक  हुई  ;  और

 अब  तक  कितने  प्रस्तावों  की  छानबीन  की  गई  अथंवा  मंजूरी  दी  गई  तथा  तत्सम्बन्धी
 न्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  अरुणाच  :
 और  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  सहित  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  विदेशी  सहयोग  करने  के

 प्रस्तावों  वित्तीय  और/अथवा  तकनीकी  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  निवेश  बोड
 का  गठन  किया  यह  एक  प्रशासनिक  मंच  है  और  किसी  कानून  के  उपबन्धों  की  शर्तों  के  अनुसार
 गठित  नहीं  किया  गया

 विदेशी  निवेश  बोद्  का  विद्यमान  गठन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विदेशी  निवेश  बोर्ड  की  1986  से  21  और  1987  में  18  बैठकें

 (&)  विदेशी  निवेश  बोड  द्वारा  1986  और  1987  में  क्रमशः  894  और  854  प्रस्तावों  पर
 विचार  किया  अनुमोदित  विदेशी  सहयोगों  सम्बन्धी  जिसमें  भारतीय  तथा  विदेशी  फर्मों  के

 विनिर्माण  की  वस्तु  और  विदेशी  सहयोग  का  स्वरूप  भी  दर्शाया  जाता  भारतीय  निवेश  केन्द्र
 द्वारा  अपने  मंथली  न्यूज  लेटरਂ  के  पूरक  के  रूप  में  मासिक  आधार  पर  प्रकाशित  किए  जाते  इस
 प्रकाशन  की  प्रतियां  नियमित  रूप  से  संसद-पुस्तकालय  को  भेजी  जाती  है  ।

 विवरण

 विदेशी  निवेश  बोर्ड  का  गठन

 अध्यक्ष

 आध्िक  कायें  विभाग

 2.  सदस्य

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग

 3.
 तकनीकी  डी०  जी०  टी०  डी०

 4.

 पेट्रोलियम  विभाग  पर

 5. वाणिज्य मंत्रालय
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 6.
 योजना

 कम्पनी-कार्य  विभाग

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद

 प्रशासनिक  मंत्रालय  का  सचिव

 भारतीय  रिजवं  बैंक  का

 एक  प्रतिनिधि

 औद्योगिक  स्वीकृति
 ओऔद्योगिक  विकास
 का  प्रभारी-संयुक्त

 आयल  को  आयल  में  परिर्वातित  करने
 के  लिए  माइक़ोआगें  निज्म  को  खोज

 5  1988

 सदस्य

 न+  वही  5894. डा० Mo विजय रामाराव : क्या पेटोलियम और प्राकृतिक

 सदस्य-सचिब

 5894.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  सन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  पहली  बार  आर्गेनिज्मਂ  की  नई  किस्म  की  खोज  की

 है  जिससे  आयल  को  आयल  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  उपमन्ध्नी  रफीक  :  और
 जब  तैलाशय  में  भूपृष्ठ  जल  या  अन्य  कोई  रसायन  क्षिप्त  किया
 जाता  है  तो  अक्सर  तैलाशय  में  बड़ी  मात्रा  में  वेक्ट्रिया  को  कम  करने  वाला  सल्फेट  पैदा  होता  ये

 वैक्ट्रियाएं  तैलाशप  में  प्रतिक्रिया  करती  हैं  और  हाइड्रोजन  सलुफेट  पैदा  करती  जो
 अम्लीय  होती  इससे  कूंए  थे  प्रयोग  किए  जा  रहे  तेल  क्षेत्र  के उपकरणों  पर  जग  लगने  तथा  तेल  के
 उत्पादन  और  उठाने  धरने  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता

 निवेश

 21!
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 .12-00  मध्याह्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  करके  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  मत  आप  आईल  के  बीच  में  क्यों  खड़े  आप  कुर्सी  पर

 भरी  धसंपाल  सिह  मलिक  :  चौधरी  हरियाणा  के  चीफ  मिनिस्टर  साहब
 यू०  पी०  नए  और  दो  बस  लोड  पुलिसमेन  के  लेकर  यू०  पी०  यवनंमैंट  से कोई  परमीशन  नहीं
 ली  ।  रुल्स  को  बायोलेट  किया  इससे  कन्फ्रन््टेशन  लॉ  एण्ड  आड्डर  की  प्रौन््लम  इस
 किस्म  की  सिचुएशन  होगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि होम  मिनिस्टर  साहब  स्टेटमैंट  दें  ।

 ]

 उस  विषय  में  उन्हें  वक्तव्य  देना  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जवाब  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  मेरा  जवाब  सुनेंगे  ?  यह  प्रश्न  इन्टर-स्टेट  का  एक  स्टेट  का  दूसरी
 स्टेट  से  अगर  यू  ०  पी०  स्टेट  शिकायत  करेगी  तो  होम  मिनिस्ट्री  वाले  देखेंगे  ।

 ]

 गृह  मन्त्री  इसका  ध्यान  रखेंगे  ।

 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  लिखा

 गह  मन्त्री  :  मैं  इस  पर  गौर  मैं  निश्चय  ही  उत्तर  प्रदेश  और

 हरियाणा  की  सरकारों  के  साथ  परामशं  करूंगा  |  मैं  सभी  तथ्य  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  भध्यक्ष  महोदय  हाल  ही  में  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार
 छपा  है  कि  चीन  ने  सऊदी  अरब  को  मध्यम  दूरी  तक  मार  करने  वाले  प्रक्षेपास्त्र  सप्ताई  किए  ये

 प्रक्षेपास्त्र  2000  मील  की  दूरी  तक  मार  कर  सकते  हैं  और  इन  पर  परमाणु  स्फोटक  शीर्ष  लगाया  जा
 सकता  हमारे  पिछले  अनुभव  से  यह  पता  चलता  है  कि  सऊदी  अरब  अनेक  मामलों  में  हथियारों  को
 प्राकिस्तान  भेजने  का  माध्यम  बना  पाकिस्तान  ने  परमाणु  बम  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया  है  और

 मध्यम  दूरी  तक  मार  करने  वाले  इन  प्रक्षेपास्त्रों  को  प्राप्त  करके  करके  वह  सम्पूर्ण  भारत  को  अपनी
 मारक  क्षमता  के  अन्तर्गत  कर
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिख  कर  दे  दीजिए  ।

 प्रो०  के०  के०  सिवारी  :  जैसाकि  मुझे  पता  चला  है  और  समाचार  पत्रों  में  भी  प्रकाशित

 हुआ  भारत  के  रक्षा  मन्त्री  श्री  पंत  ने  भारत  यात्रा  पर  आए  अमरीका के  रक्षा  मन्त्री  श्री
 के  साथ  यह  मामला  उठाया  इससे  समस्त  भू-सामरिक  स्थिति  बदल  गई  महोदय

 ''*

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिख  कर  दे  दें  ।  एक  मोशन  मुशे  लिख  कर दे

 लभियुवाव  ]

 तब  मैं  इस  पर  गौर  करूंगा  और  तथ्यों  का  पता

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  अपना  विशिष्ट  पक्ष  प्रस्तुत  करना

 यह  बहुत  गम्भीर  मामला

 भरी  अजित  कुमार  साहा  मैंने  उद्योग  मन्त्री  श्री  वेंगल  राव  के  विरुद्ध
 घिकार के  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पता  आप  लिख  कर

 ]

 मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ओर  तथ्य  प्राप्त  करूंगा  ।

 झो  अजित  कुमार  मैंने  पहले  ही  तथ्य  प्रस्तुत  कर  दिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिये  ।  उनका  जवाब  तो  देना  पड़ेगा  ।

 ;

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  आप  वहां  उपस्थित  थे  और  आपने  टिप्पणी  की

 अध्यक्ष  सहोवय  :  मैंने  कब  कहा  कि  मैं  प्रेजेन्ट  नहीं  था  ।

 ]

 मैंने  इससे  इनकार  नहीं  किया
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 थ्री  हन्नान  मोल्लाहू  :  आपने  यह  कह  कर  बडो  मेहरबानी  की  कि  जैसाकि  बह  बता  रहे
 इसे  मंजूरी  दे  गई  है  ओर  हमें  इसे  स्वीकार  करना  हमने  आपका  निदेश  स्वीकार  किया  ।

 अध्यक्ष  महो वय  :  मैंने  केवल  यह  कहा  aT

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  अब  क्या  हो  रह

 श्री  अजित  पांजा  कहते  हैं  कि  इसे  मंजूरी  नहीं  दी  गई  श्री  तिवारी  कहते  हैं  कि  इसे  मंजूरी
 नहीं  दी  गई  है  ।

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  अब  श्री  पांजा  बिल्कुल  भिन्न  बात  कह  रहे

 अध्यक्ष  महो बय  :  अब  मेरी  बात  आपने  इसकी  सूचना  दे  दी  मैं  पता  करूंगा  कि

 उन्होंने  मुझे  क्या  तथ्य  देने  हैं  भौर  तब  हम  विचार  करेंगे  ।

 भ्री  हन्ताह  मोल्लाह  :  आप  सब  कुछ  जानते  परन्तु  स्थिति  यह  है  ।

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  मैंने  उद्योग  मन्त्री  की  बात  का  खंडन  करने  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय  में
 राज्य  मम्त्री  श्री  अजित  पांजा  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार के  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  मैं  देख

 ]

 मैं  इस  पर  गौर  करूंगा  ।

 श्री  संफुद्दीन  चौधरो  :  उद्योग  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  हल्दिया  पेट्रो-रसायन  परियोजना  को  मंजूरी
 दे  दी  गई  उन्होंने  यह  दो  बार  कहा  है

 सभा  में  कही  गई  उनकी  इस  बात  का  मन्त्रिमण्डल  स्तर  का  कोई  अन्य  मन्त्री  सदन  से  बाहर
 कसे  खंडन  कर  सकता  है  ?  ऐसा  करना  संविधान  के  अनुच्छेद  75(3)  का  उल्लंघन  करना  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  लोक  सभा  के  प्रति  सामूहिक  रूप  से  उत्तरदायी  होगी  ।  यह  एक  बहुत
 गंभीर  मामला

 यह  सभा  की  अवमानना

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मैं  आपसे  हाऊस  का  बचाव  कर  फिर  दूसरी  बात  करूंगा  ।

 ]

 मुझे  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  कार्य  करना  है  ।

 श्री  संफुदीन  चौधरी  :  मन्त्री  महोदय  यहां  बैठे  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बैठ  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  वे  यहां  नहीं  हैं  ।

 श्री  संफुहरीन  चौधरी  :  मन्त्री  महोदय  ऐसा  कैसे  कह  सकते  उनका  कहना  है  कि  इसे  पूर्णतः
 मंज्री  नहीं  दी  गई  है  ।  दो  मन्त्री  दो  भिन्न  बात  कैसे  कह  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पता  लगाऊंगा  ।

 श्री  संफुहीन  चोधरी  :  ये  दो  मन्त्री  दो  भिन्न  बातें  कंसे  कह  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसी  बात  का  तो  मैं  पता  लगाऊंगा  ।  हम  तदनुसार  कार्य

 श्री  सेफुहोन  चौधरी  :  एक  ने  यह  सदन  में  कहा  है  और  दूसरे  न ेसदन  से  बाहर  |  हम  सदस्य

 होने  के  नाते  अपमानित  महसूस  करते  यह  सभा  का  अपमान  क्या  आप  मन्त्री  महोदय
 से  तथ्यों  के  बारे  में  पूछे  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अभी  तक  और  क्या  कह  रहा  हूं  ?

 यही  तो  कह  रहा  श्रीमन्  ।

 श्री  सेफुद्दीत  खोधरी  :  इस  मामले  को  बहुत  गम्भीरता  से  लेना  है

 श्री  शांताराम  नायक  :  नेशनल  हेराल्डਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  कानपुर  में

 कुछ  लोगों  ने  होटल  मालिकों  को  बच्चे  बेचे  हैं
 *'

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  कर  मैं  पता  करूंगा  ।

 जिनुबाव  ]

 जी  शांताराम  नायक  :  होटल  मालिकों  ने  उनका  खून  लिया  और  उसे  बेच  यह
 समाचार  भी  है  कि  होटल  में  उनका  मांस  भी  परोसा  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  आप  यह  मुझे  मैं  पता  लगाऊंगा  |  कोई
 बहस  नहीं  ।

 री  शांताराम  नायक  :  मैंने  ध्यानाकर्ंण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  कृपया  पता

 हम  नहीं  पता  लगाना  हमारा  कतंब्य  ”

 डा०  वत्ता  सामन््त  दक्षिण  :  बिना  किसी  जवाबदेही  के  सबसे  बड़े  जे०
 जे०  अस्पाल  में  निर्दोष  लोगों  की  जानें  लेंटिन  रिपोर्ट  से  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  मुझे  दीजिए  ।

 डा०  वत्ता  सामंत  :  महोदय  मैंने  आपको  नोटिस  दिया  अनियन्त्रित  भ्रष्टाचार  और  खुले
 पक्षपात  का  बोलबाला  है  ।
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 जाणा्इज्ज््ि््ँशह््ू््लनन्््््चजणजण््णज्शण्णगअथरत॑  फऊछ  फकलनक  कमा  cp

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखूंगा  ।

 जिमुवाव  |

 डा०  दत्ता  सामंत  :  मैंने  नियम  184  के  अधीन  चर्चा  करने  के  लिए  सूचना  दी

 ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कह  दिया  मैं  देखूंगा  ।  बहुत  हो

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएंगे  ।  श्री  वेंगल  राव  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  गया  ।  यह  है  ।

 ह  डा०  दत्ता  सामंत  :  यह  संविधान  के  अनुच्छेद  2।  का  घोर  उल्लंघन  बिना  किसी
 देही  के  14  लोगों  की  जानें

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  बैठ  जाइए  मुझे  तथ्य  प्राप्त  करने  मेरी  अनुमति  के  बिना  वे
 जो  कुछ  भी  कह  रहे  हैं  उसका  एक  भी  शब्द  कायंवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  नही  किया

 श्री  चिरजीलाल  दर्मा  :  अध्यक्ष  दिल्ली  हिन्दुस्तान  की  कैपिटल  है  और  दिल्ली
 त  मण्छर  नोंद  हराम  हो  रही  इससे  बीमारी  इसका  इलाज  नहीं  तो

 हां  रहना  मुश्किल  हो

 12.06  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 बंगाल  इस्युनिटी  कलकत्ता  तथा  हैवी  इन्जोनियरिंग  कारपोरेशन  रांची  के  बर्य

 1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  उनके  कार्यकरण  को  समीक्षा  और  हैवी

 इन्जी  निर्यरिंग  कारपोरेशन  रांची  के  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  बिवरण

 अनुवाद ]
 उथोग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :--

 *+कायंवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 बंगाल  इम्युनिटी  कलकत्ता  के  वर्ष  1986-87  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 बंगाल  इम्युनिटी  कलकत्ता  का  वर्ष  1986-87  6-87  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रस्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 हैवी  इन्जीनियरिंग  कारपोरेशन  रांची  के  वर्ष  1986-

 87  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हैवी  हन्जीनियरिंग  कारपोरेशन  रांची  का  वर्ष  1986-87  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की

 (2)  उपर्यृक्त  मद  (1)  के  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-5850/88  ]

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अस्तर्गत  अधिसूचनाएं

 विस  मम्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राफ़्य  सन्त्री  ए०  के०  :  मैं  केन्द्रीय

 शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 सा०  का०  नि०  जो  15  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  वर्ष  1988  के  बजट  में  घोषित  निर्णय  के

 अनुसार  सीमेंट  की  वस्तुओं  पर  15  प्रतिशत  शुल्क  की  प्रभावी  दर  को  लागू  करना

 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  15  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1988  की  अधिसूचना  संख्या  53/8  8-
 के०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  कुछ  छोटे-छोटे  सुधारात्मक
 संशोधन  किए  जा  सकें  तथा  एक  व्याख्यात्मक॑  ज्ञापन  ।

 में  रखो  वेखिए  संख्या  एल०  टी  ]

 विद्युत  के  अन्तगंत  अधिस्  बनाएं

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशोला  मैं  विद्युत
 1948  की  धारा  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  तथा  अन्य  सदस्यों  की  सेवा  के  निबन्धन  और
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 नननन्नगनणी  न  न्  सं

 1988  जो  27  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसू चना
 संख्या  सा०  का०  ना०  123  में  प्रकाशित  हुए

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  |  988  जो  27  1988
 के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  124  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखी  गईं  ।  देलिए  संख्या  एल०
 ee  en  बमक«»«म  वन  मानना

 12.07  म०  १०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 ]

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  हुए  निम्नलिखित  सन्देश  की

 सूचना  देनी  है  :--

 सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों  के
 सरण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  30
 1988  को  हुई  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  29  1988  को  पारित  अवैध
 प्रवासी  द्वारा  संशोधन  1988  से  बिना  किसी
 संशोधन  के  सहमत  हुई  ।

 12.07-1/2  म०  प०

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  का  कोर्ट

 |

 सानव  संसाधन  विकास  मस्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  एल०
 पो०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  परिनियमों  के  परिनियम  14  के  खण्ड  |  के

 उपखंड  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसाकि

 अध्यक्ष  निदेश  उक्त  परिनियमों  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  अलीगढ़  मुस्लिम
 विश्वविद्यालय  के  कोर्ट  के  सदस्यों  के  रूप  में  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  काये  करने

 के  लिए  अपने  में  से  छह  सदस्य  निर्वाचित  इस  प्रकार  निर्वाचित  सदस्य

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  कर्मचारी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  परिनियमों  के  परिनियम  14  के  खण्ड  |  के
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 उपखंड  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  फ्रि

 अध्यक्ष  निदेश  उक्त  परिनियमों  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  अलीगढ़

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  कोर्ट  के  सदस्यों  के  रूप  में  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए
 कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  छह  सदस्य  निर्वाचित  इस  प्रकार  निर्वाचित

 सदस्य  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  कमंचारी  नहीं  होंगे  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 म०  प०

 सीमा  शुल्क  )  विधेयक

 वित्त  मन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  सीमा  शुल्क  1962  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह

 सीमाशुल्क  1962  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता

 12.09  स०  प०

 हैं  नियम  377  के  अधोन  मामले

 पशुओं  तथा  पक्षियों  की  बलि  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  कानून  बनाना

 जिनुबाद  ]

 क्षीमतो  किशोरी  सिह  :  थाणे  के  एक  मन्दिर  में  एक  पुजारी  द्वारा  एक  लड़की  की

 बलि  की  रिपोर्ट  से  हमारी  अन्तरात्मा  को  धक्का  पहुंचना  चाहिए  और*यह  बात  पता  चल  जानी  चाहिए
 कि  न  केवल  दूरदराज के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वल्कि  बम्बई  महानगर  जैसे  अत्यन्त  सभ्य  क्षेत्रों  में  कितने
 विश्वास  को  हमें  दूर  करना  यह  आशा  तो  हमें  करनी  चाहिए  कि  सरकार  अपराधी  को  अवश्य  ही
 दण्ड  देगी  ।  घाभिक  पूजा  के  स्थानों  पर  यहां  तक  कि  जानवरों  और  पक्षियों  की  बलि  रोकने  के
 ee

 +*+दिनांक  5-4-1988  988  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।

 ग राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।
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 लिए  ठोस  प्रथास  शुरू  किए  जाने  चाहिए  |  केरल  जैसे  कुछ  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  मन्दिर  बलि  पर

 पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  राज्यों  को  इस  बारे  में  एक  आदर्श  विधान  क्यों  नहीं  भेजा  जाना
 चाहिए  ?  एक  बार  यदि  बलि  के  विचार  को  ही  अवेधानिक  बना  दिया  जाय  जिसके  लिए  कड़ी  सजा  की

 व्यवस्था  हो  तो  मानव  बलि  से  फलने-फूलने  के  कथित  लाभ  सम्बन्धी  अंध-विश्वास  के  लिए  कम  अवसर

 पुलिस  से  भी  सबत्मिवादियों  ओर  जोकि  ऐसी  गतिविधियों  में  लिप्त  रहने  के  लिए
 जाने  जाते  पर  निगाह  रखने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिए  ।

 प्रासोण  क्षेत्रों  मे ंचिकित्सा  सुविधाएं  सुधारने  के लिए  कदम  उठाना

 श्री  शांति  धारोबाल  :  अध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित  विषय

 प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  :--
 ह

 में  बड़े-बड़े  शहरों  से  दूर  बसे  गांवों  में  चिकित्सा  सुविधाएं  नगण्य  हैं  तथा  अपर्याप्त
 अभी  तक  सारे  प्रयत्नों  के  बावजूद  भी  खोले  गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा

 उप-स्वास्थ्य  केन्द्र  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  में  अक्षम  रहे  दूर-दराज  के  गांवों  में

 यदि  कहीं  उप  स्वास्थ्य  केन्द्र  या  आयुर्वेदिक  अस्पताल  खोला  गया  है  तो  भवन  नहीं  है

 और  अगर  भवन  बना  दिया  गया  तो  दवाइयां  नहीं  हैं  और  दवाइयां  उपलब्ध  हो  भी

 जाती  तो  नप्त  या  ऋम्पाउण्डर  या  डाक्टर  नहीं  हैं  ।

 पदस्थापित  द्वोने  के  बावजूद  कम्पाउंडर  व  डाबटर  ग्रामीण  सेवाओं  $  प्रति  उदासीन

 हैं  तथा  गांवों  में  रहकर  चिकित्सा  का  नहीं  करना  चाहते  बड़े  अधिकारी  ग्रामीण

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  उपेक्षा  की  दृष्टि  से  देखते  हैं  दवाइयां  उपलब्ध  कराने  में

 टालमटोल  करते  रहते  हैं  तथा  इन  केन्द्रों  का उपयोग  ये  सिर्फ  परिवार  नियोजन  के

 जिले  को  दिए  गए  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  ही  साथंक  समझते  सरकारी  नीति

 इतनी  दोषपूर्ण  है  कि  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हो  पा  रही  सरकार  को

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  एक  व्यापक  योजना  बननी  चाहिए  तथा  इस  कारयक्रम

 को  लाग  करने  के  लिए  दवाइयां  उपलब्ध  कराने  हेतु  धन  का  प्रावधान  वाधिक

 योजनाओं  भे  पर्याप्त  रूप  से  रखना  चाहिए  तथा  चिकित्सा  संवाएं  आवश्यक  घोषित

 कर  ऐसी  सेव।ओं  में  लापरवाही  के  जुम  में  कड़ी  से  कड़ी  सजा  का
 प्रावधान  करना

 चाहिए  ।  इस  कार्यक्रम  को  लाग  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त

 वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  करनी

 12.12  स०  प०

 महोदय  पीठासी न  हुए |

 पानो  को  कमी  दूर  करने  के  लिए  मध्य  प्रवेश  सरकार  की  गहरी  ड्िलिग  करने  *

 बालो  मशीनों  और  रियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  बित्तोय  सहायता

 श्री  कृषणा  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  सूचना

 प्रस्तुत  करता  हूं  :--
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 कृष्णा  सिंह

 प्रदेश  के  वालियर  एवं  चम्बल  संभाग  के  लगभग  सभी  जिलों  में  विशेषकर  भिण्ड

 एवं  दतिया  जिले  में  लगातार  तीन  वर्षों  के  सूखे  के  कारण  भूतल  जल  स्तर  काफी

 नीचे  जा  चुका  है  और  कुओं  में  पानी  का  स्तर  भी  नीचे  गिर  चुका  है  एवं  कहीं-कहीं

 कुए  सूख  चुके  अगली  गर्मी  में  पीने  के  पानी  का  संकट  पैदा  हो  जाएगा  और

 जनता  को  पानी  नहीं  मिल  सकेगा  ।  अतः  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  ऐसी
 संकटमय  स्थिति  आने  से  पूर्व  ही  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  निर्देश  देकर  गहरी  ड्रिलिग
 करने  वाली  मशीनें  तथा  रिग्ज  उपलब्ध  कराकर  कुए  गहरे  कर  पीने  के  पानी  की

 समस्या  का  निराकरण  करने  के  आदेश  दिए  जाएं  और  इसके  लिए  प्रदेश  सरकार

 को  धन  उपलब्ध  कराया  जाए  ।”

 सागर  ओर  कटनो  होते  हुए  बीना  से  वाराणसो  के  बीच  एक्सप्रेस
 रेलगाड़ी  चलाना

 श्रो  नन्द  लाल  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित
 प्रस्ताव  करता  हूं  :---

 वर्षों  से  यह  जोरदार  मांग  रेलवे  मंत्रालय  से  की  जा  रही  है  कि
 कटनी  होकर  एक  एक्सप्रेस  ट्रेन  इलाहाबाद-वाराणसी  तक  चलाई

 उपरोक्त  मार्ग  में  मेहर  और  इलाहाबाद  जैसे  प्रसिद्ध
 स्थान  पड़ते  जहां  लाखों  श्रद्धालु  घामिक  कार्यों  से  एवं  व्यावसायिक  कार्यों  से  भी
 लगातार  आते-जाते  रहते  हैं  उपरोक्त  महत्वपूर्ण  स्थानों  को  इलाहाबाद  के  लिए
 कोई  भी  डायरेक्ट  एक्सप्रेस  ट्रेन  न  होने  के कारण  लाखों  लोगों  को  दो-दो  जंक्शनों

 और  पर  ट्रेन  बदलने  में  अत्यधिक  परेशानी  उठाने  के  बाद  भी  ट्रेन  में
 जगह  नहों  मिल  पाती  अनेक  बार  इस  मांग  की  पूर्ति  हेतु  रेलवे  मन्त्रालय  से
 प्रार्थना  की  किन्तु  कोई  भी  ध्यान  नहीं  दिए  जाने  के  कारण  उक्त  स्थानों  के
 व्यापारियों  एवं  नागरिकों  ने  दिनांक  4-4-88  से  रेल  चक्का  जाम
 घरना  देने  और  नगर  बन्द  रखने  का  आन्दोलन  शुरू  कर  दिया  मेरा  अनुरोध  है
 कि  उपरोक्त  नगरों  को  इलाहाबाद  के  साथ  ही
 हावड़ा  आदि  नगरों  से  डायरेक्ट  एक्सप्रेस  गाड़ियों  से  जोड़ा  जाना  अत्यन्त  ही
 आवश्यक  है  और  शीघ्र  ही  हो

 गाजीपुर  स्थित  ओपियम  एण्ड  अल्कालायड  फंक्टरी  को  पुनः

 |

 चालू  करने  के  लिए  कदम  उठाना

 भी  जेनुल  बशर  :  सरकारी  अफीम  और  एलकालायड  यू०  पी०
 देश  की  पुरानी  औद्योगिक  इकाइयों  मे  से  एक  अफीम  इकाई  की  1820  में  और  इसकी  सहयोगी
 शाखा  एल्कालायड  को  1942  में  स्थापना  की  गई  तब  से  यह  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सरकारी
 खजाने  की  आय  का  एक  साधन  और  इस  कारखाने  के  कामगरों  के  जीवनयापद  का  एक  साधन  बनी
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 हुई  है  ।  इन  वर्षों  में  यह  एक  लाभ  कमाने  वाली  इकाई  थी  लेकिन  अब  घाटे  वाली  इकाइयों  में  इसका
 बर्गीकरण  किया  जा  रहा  इस  उद्योग  को  घाटा  इसलिए  हो  रहा  है  क्योंकि  इसका  भवन  और  मशीनें

 पुरानी  कोयले  की  खपत  की  दर  बहुत  अधिक  ग्वालियर  और  लखनऊ  जैसे  बड़े  शहरों  में
 अनावश्यक  स्थापनाओं  और  कार्यालयों  को  खोला  गया  है  और  उत्पादों  का  जो  उनकी  उत्पादन

 लागत  से  बहुत  कम  की  काफी  समय  से  बढ़ाया  नहीं  गया  है  ।

 198  4-8  5  में  विदेश  से  आधुनिक  मशीनें  आयात  करने  पर  लगभग  एक  करोड़  रुपया  खर्चे  किया

 गया  है  परन्तु  उन्हें  उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  है  ।

 इस  इकाई  का  आधुनिकीकरण  करने  और  इसके  तैयार  उत्पादों  की  खपत  करने  वाली  सहायक
 ईकाईयों  की  स्थापना  करने  के  बजाय  सरकार  इस  कारखाने  में  एक  शिफ्ट  को  बन्द  करने  पर  विचार  कर

 रही

 मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  इस  उद्योग  की  समस्याओं  की  जांच  करते  और  उन्हें  दूर  करने  के

 लिए  तुरन्त  आवश्यक  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिससे  कि  यह  उद्योग  अपनी  पुरानी  गरिमा
 प्राप्त  कर  सके  ।

 महाराष्ट्र-कर्ताटक  सीसा  विवाव  सम्बन्धी  महाजन  आयोग  के
 प्रतिवेदन  का  क्रियान्वयन

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  विधानसभा  में  महाराष्ट्र
 के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  दिया  गया  वकक्तव्य  कि  महाराष्ट्र  न ेकर्नाटक  को  बेलगाम  के  बदले  100  करोड़  रुपए
 देने  का  प्रस्ताव  किया  ने  कर्नाटक  के  लोगों  की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाई  जहाँ  तक  कर्नाटक  का
 सम्बन्ध  है  बेलगाम  का  प्रश्न  सुलझ  चुका  केन्द्र  को  महाराष्ट्र  को  इस  मुद्दे  को  फिर  से  न  उठाने  की

 सलाह  होनी  महाजन  आयोग  की  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  हुए  लगभग  20  वर्ष  हो  चुके  इसको

 लागू  करने  के  बजाय  केन्द्र  सरकार  ने  इस  मामले  में  चुप्पी  साधी  हुई  मैं  केन्द्र  सरकार  से  पुरजोर
 अनुरोध  करता  हूं  कि महाजन  आयोग  की  रिपोर्ट  को  लागू  किया

 अनुबन्ध-समाप्त  होने  के  बाव  खाड़ी  देशों  स ेकरल  वापस  आने  वाले

 कामगरों  के  लिए  निधि  बनामा

 श्री  के०  मोहनदास  :  खाड़ी  देशों  में  काम  कर  रहे  अनेकों  केरलवासी  वापस  लौट

 रहे  हैं  क्योंकि  वहां  काम  के  अवसर  कम  हो  गये  इन  लोगों  में  स ेअधिकतर  गरीब  कामगर  है  जोकि

 काम  की  तलाश  में  अपनी  लगभग  प्रत्येक  बहुमूल्य  चीज  बेचकर  विदेश  गये  अपने  कठोर  परिश्रम  से

 उन्होंने  देश  के लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  वापस  आने  के  बाद  वे  बेरोजगारी  का  सामना  कर  रहे
 केरल  भीषण  बेरोजगारी  का  सामना  कर  रहा  जहां  रोजगार  कार्यालय  के  रजिस्टरों  28  लाख

 शिक्षित  लोगों  के  नाम  पहले  से  ही  दर्ज  इन  लोगों  को  ज॑  कि  अपेक्षाक्ृत  अच्छी  परिस्थितियों  में  रहने
 के  पश्चात  अपने  को  नयी  परिस्थिति  में  खपाने  में  कठिनाई  अनुभव  कर  रहे  काम  देना  राज्य  की

 क्षमता  के  बाहर  है  ।  इससे  राज्य  में  सामाजिक  तनाव  उत्पन्न  होगा  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  अपने  अनुबन्धों  की  समाप्ति  के  पश्चात

 वापस  लौटे  कामगरों  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  निधि  स्थापित  की  जाये  ।
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 अनुदानों  की  1988-89  5  1988

 वेश  में  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड  क्षेत्र  में  सुखे  को
 स्थिति  से  निपटने

 के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  आधारित  योजना  का  क्रियान्वयन

 श्री  सीष्स  देव  बुबे  :  उपाध्यक्ष  भारतवर्ष  एक  खेतिहर  देश  यहां  कुल
 आबादी  का  80  प्रतिशत  खेती  पर  निभंर  कुल  कृषि  भूरिਂ  का  90  प्रतिशत  आज  भी  असिचित  है
 और  वर्षा  पर  निभंर  है  ।  गत  वर्ष  100  वर्ष  के  दौरान  सबसे  भयंकर  सूखे  नें  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  देश

 की  खेती  अब  सिर्फ  वर्षा  के  सहारे  नहीं  रह  सकती  ।

 इस  स्थान  पर  मैं  सूखाग्रस्त  एवं  पिछड़े  क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड  की  दशा  का  वर्णन  करना

 चाहता  जहां  की  80  प्रतिशत  भूमि  आज  भी  असिचित  है  और  जो  भूमि  सिचित  कहलाती  है  वहां
 भी  सरकारी  साधनों  से  सिंचाई  सुनिश्चित  नहीं  है  ।  गत  वर्ष  का  सूखा  इसका  निश्चित  प्रमाण  है  ।

 सूखा  और  असिचन  जैसी  समस्या  से  निपटने  के  लिए  सन्  1978  में  यू०  एन०  डो०  सी०  के

 अन्तगंत  एक  योजना  बनाई  गई  इसके  तहत  गहरे  नलकूप  ब्ोदकर  भूमिगत  जल  को  सतह  पर  लाना

 यह  महत्वाकांक्षी  योजना  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  थी  परन्तु  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  भी  इसे  जगह  नहीं  मिल  सकी  ।

 इस  योजना  से  बांदा  और  बनारस  तथा

 मिर्जापुर  के  पठारी  भागों  को  लाभान्वित  होना  सर्वेक्षण  से  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  इस  क्षेत्र  के  नीचे

 अटूट  जल-सम्पदा

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  अविलम्ब  इस  यू०  एन०  डी०  पी०  योजना  को  अमली  जामा
 पहनाने  का  कष्ट  करे  ।

 12.19  म०  १०

 अनुदानों  को  1988-89

 वस्त्र  सन्त्रालय

 }
 रह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  वस्त्र  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा
 मतदान

 श्री  बी०  बो०  रमेया  :  उपाध्यक्ष  वस्त्र  तीति  के  सन्दर्भ  मे
 हम  यह  भी  देखना

 होगा  कि  इसके  विभिन्न  पहलू  हैं  ।  वर्ष  1984-85  5  में  नई  वस्त्र  नीति  घोषित  हो  जाने  के  पश्चात्  हमने
 लगभग  132  करोड़  20  लाख  किलोग्राम  ध्यगे  का  उत्पादन  किया  वर्ष  1986-87  तक  यह  उत्पादन
 बढ़कर  152  करोड़  60  लाख  किलोग्राम  हो  गया  लेकिन  दुर्भाग्यवश  वर्ष  1988  मे  वस्त्र  धाग  के
 उत्पादन  में  कमी  आई  !  कपड़े  के  मामले  में  भी  यद्यपि  वषष  1984-85  भे  लगभग  12)  करोड़  40
 लाख  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन  हुआ  जो  वर्ष  1986-87  में  बढ़कर  129  करोड़  8  लाख  मीटर  हो
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 त्न्ॉ्यॉय<ी:

 गया  लेकिन  वर्ष  ay  में  उत्पादन  में  कमी  यदि  हम  कपास  के  उत्पादन  की  ओर  देखें  तो  पता
 चलेगा  कि  हमने  वर्ष  में  रह  लाख  गांठों  का  उत्पादन  किया  लेकिन  वर्ष  हमें  8  में

 यह  उत्पादन  घटकर  87  लाख  गांठें  रह  यह  एक  नीति  सम्बन्धी  मामला  है  जिसमें  हमें  कपास  के
 उत्पादन  से  लेकर  मिल  में  उत्पादन  तक  दृढ़  रहना  पड़ेगा  क्योंकि  वस्त्र  क्षि  सम्बन्धी  मूल  विकास  में

 महत्वपूर्ण  भुमिका  अदा  करता  है  और  इस  देश  में  रोजगार  के  अनेक  अवसर  प्रदान  करता  है  ।

 वस्त्र  से  सम्बन्धित  तीन  श्रेणियां  हैं  -  हथकरघे  और  सरकार  की  नीति
 ठीक  ढंग  से  दृढ़  नहीं  जो  विभिन्न  प्रकार  के  उपाय  किये  गये  उनमें  अनेक  खामियां  हैं  ।  रुग्ण  मिलों
 की  संख्या  में  भारी  वृद्धि  हुई  में  लगभग  70  मिलें  ही  बन्द  हुई  वर्ष  ।  में
 बन्द  मिलों  की  संख्या  बढ़कर  मूल  और  और  में  औद्योगिक  हो  गई  मिल  क्षेत्र  में  वर्ष  की  98  5  में  बे
 गारों  श्रमिकों  की  जो  संख्या  95,000  वह  वर्ष  ओर  में  बढ़कर  आपको पता  हो  गई  ।  इससे
 पता  चलता  है  कि  सरकार  को  मूल  नीति  और  वस्त्र  औद्योगिक  नीति  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  करनी

 यदि  आप  हथकरघा  क्षेत्र  और  विद्युतकरधे  की  ओर  देखें  तो आपको  पता  चलेगा  कि  विभिन्न

 पहलुओं  के  बावजूद  उनमें  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  हथकरघे  के  व्यवसाय  को  नुकसान  पहुंचने  का

 कारण  धागे  की  कमी  होना  हम  भारी  मात्रा  में  धागे  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  और  इस  वर्ष  4  करोड़
 किलोग्राम  धागे  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।  लेकिन  भारी  कमी  और  हथकरघा  उद्योग  के  लिए
 ऊँची  की  मत  बड़ी  भारा  समस्या  बने  हुए

 जनता  कपड़े  का  उत्पादन  मिलों  में  न  होकर  हथकरघा  क्षेत्र  में  होने  लगा  है  इसीजिए  हृथकरघा
 उद्योग  को  अपने  उत्पादों  के  लिए  निर्धारित  मूल्य  से  भी  कम  कीमत  लेने  के  कारण  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  और  वे  धागे  की  कमी  और  मूल्य  स्तर  बनाए  रखने  के  कारण  भी  उत्पादन  जारी  रखने  में

 कठिनाई  महसूस  करते  मिल  के  बारे  जैसाकि  मैंने  पहले  भी  कहा  वर्ष  प्रतिवर्ष  मिलें  बन्द  हो

 रही  हैं  और  रुग्ण  मिलों  की  संख्या  वर्ष  प्रतिवर्ष  बढ़  रही  यद्यपि  हमने  भिलों  का  आधु  निकीकरण
 करने  के  लिए  750  करोड़  रुपए  की  धनराशि  की  व्यवस्था  की  लेकिन  हमने  अभी  तक  केवल

 करोड़  रुपए  की  धनराशि  का  इस्तेमाल  किया  धन  देने  तथा  इस  धन  का  कंसे  उपयोग  किया  जाए

 इसके  सम्बन्ध  में  कोई  नीति  बनाई  जानी  चाहिए  तथा  यह  देखने  के  लिए  कि  इन  लोगों  को  कैसे

 शीघ्र  आगे  ले  जाया  जा  उचित  उपाय  किये  जाने  चाहिए  ।  वे  इस  धत  का  उपयोग  अपनी  मिलों  का

 आधुनिकोीकरण  करने  के  लिए  कर  सकते  जब  तक  हम  अपनी  मिलों  का  आधुनिकीकरण  नहीं  करते

 तब  तक  हमारे  लिए  यह  सम्भव  नहीं  होगा  कि  हम  अपना  उत्पादन  बढ़ा  दक्षता  में  सुधार  कर

 सकें  और  उद्योग  की  रुग्णता  को  रोक  सके  ।

 इसका  एक  और  पहल  भी  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  में  सही  किस्म  के  लोगों  का

 योग  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  इन  लोगों  की  कार्यक्षमता  और  उत्पादन  भी  उच्च  स्तर  का  नहीं  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  यदि  ये  मिल  अपनी  प्रौद्योगिकी  कार्यकुशलता  में  सुधार  कर  लें  तो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 और  अधिक  मिलों  को  अपने  हाथ  में  ले  सकता  स्टेपल  धागा  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  यद्यपि  सरकार  ने

 उत्पाद  शुल्क  में  कुछ  रियायत  दी  फिर  भी  हम  अभो  भी  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 इस  देश  मे  जो  तश्करी  हो  रही  है  मैं  समझता  हूं  कि  उस्तमें  3000  करोड़  रुपए  की  तस्करी  बस्त्रों  से

 सम्बन्धित  यदि  आप  कोरिया  और  ताइवान  आदि  देशों  के  उत्पादन  की  ओर  देखें  तो  आपको

 पता  चजेगा  कि  उनके  उत्पादन  के  अधिकांश  भाग  की  तस्करी  भारत  में  की  जा  रही  है  ।  इन  देशों

 में साड़ी का उत्पादन इस देश के उत्पादन से कहीं ज्यादा इन देशों में साड़ियों के उत्पादन का उद्देश्य 233
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 बी०  बी०

 मुख्य  रूप  से  हमारे  देश  में  इन  साड़ियों  की  तस्करी  करना  सबसे  ज्यादा  तस्करी  सिंगापुर
 और  दुबई  से  होती  यदि  हम  इस  तस्करी  पर  नियंत्रण  कर  और  अपने  देश  में  उत्पादन  बढ़ा  ले
 तो  हम  न  केवल  इन  वस्तुओं  से  3000  करोड़  रुपए  की  बचत  कर  लेंगे  जो  इस  देश  में  तस्करी  के

 माध्यम  से  लाई  जा  रही  हैं  अपितु  हम  मिल  क्षेत्र  में  लगभग  चार  लाख  लोगों  को  रोजगार  भी  दे  सकते

 हैं  और  यदि  हम  इन  वस्तुओं  का  उत्पादन  विद्युतकरघों  द्वारा  करते  हैं  तो  हम  लगभग  6  लाख  लोगों  को
 रोजगार  दे  सकते  हैं  जिससे  सरकार  को  1300  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  का  राजस्व  भ्राप्त  होगा  ।

 दुर्भाग्यवश  इनमें  से  किसी  पहलू  पर  उचित  ढंग  से  विचार  नहीं  किया  गया  जब  तक  सरकार  उचित

 कारवाई  नहीं  करेगी  और  इस  पहलू  को  सुदृढ़  नहीं  तब  तक  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न

 कपड़ा  उपलब्ध  कराने  और  मूल्य  स्तर  बनाए  रखने  से  सम्बन्धित  मामले  इस  देश  में  एक  समस्या
 के  रूप  में  खड़े

 पहले  आपने  देखा  होगा  कि  कपास  का  उत्पादन  करने  वाले  क्षेत्रों  में  जहां  उचित  रूप  से  मूल्य
 स्थिर  नहीं  वहां  अनेक  आत्महत्याएं  हुई  सरकार  की  अयधार्थवादी  नीति  के  कारण  कपास  का
 उत्पादन  बनाए  रखना  उनके  लिए  मुश्किल  प्रतीत  हो  रहा  उत्पादन  की  कमी  होने  के  बावजूद  वसूली
 मूल्य  उचित  नहीं  इससे  यह  पता  लगता  है  कि  कहीं  पर  किसी  बात  की  कमी  है  और  हमें  यह
 देखना  है  कि  यह  कमी  कहां  आपने  कपास  को  भारी  मात्रा  में  आयात  करने  की  भी  अनुमति  दी  है
 फिर  भी  आपने  यह  नहीं  देखा  है  कि  कपास  उत्पादकों  के  लिए  कपास  का  वसूली  मूल्य  उचित  हो  ताकि
 वे  जीवित  रह  चूंकि  कपास  कृषि  पर  आधारित  इस  पर  सूखा  या  बबंडर  और  अन्य  प्राकृतिक
 परिस्थितियां  प्रतिकूल  प्रभाव  डालेंगीं  ।  लेकिन  आपने  देश  के  इस  आवश्यक  और  आधारभूत  उत्पाद  का
 फसस  बीमा  कराना  उचित  नहीं  समझा  ये  विभिन्न  पहलू  हैं  जिन  पर  मैं  विचार  कर  रहा  आपको
 इस  तरीके  से  आयोजना  तैयार  करने  में  सक्षम  होना  चाहिए  कि  इस  कृषि  उत्पाद  को  ठीक  प्रकार  स्थिर
 किया  जा  सके  और  इससे  उचित  मूल्य  मिल  सकें  '  आपको  कपास  के  आयात  पर  भी  नियंत्रण  रखना
 चाहिए  जिससे  इसके  उत्पादक  जीवित  रह  सकें  |  मेरा  कहना  यह  नहीं  है  कि  आप  कापस  का  आयात  न
 करें  लेकिन  किसानों  के  लिए  वसूली  मूल्य  बहुत  महत्वपूर्ण  यदि  आप  किसानों  को  ज्ञाभकारी  मूल्य
 दिलाने  और  उसका  कपड़ा  उत्पादन  के  लिए  उपयोग  कराने  में  सफल  यदि  किसी  प्रकार  से  उत्पादन
 में  कोई  कमी  होती  है  तब  आप  जितना  उत्पादन  कम  हुआ  है  उतनी  मात्रा  में  कपास  का  आयात  कर
 सकते  हैं  ।  हमारी  नीति  कपास  का  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  करने  की  होनी  चाहिए  जिससे  हम
 उसका  न  केवल  मिलों  में  ही  उपयोग  कर  सकें  बल्कि  उसका  निर्यात  भी  कर  सकें  |  दु  भग्यिवश  हम  ऐसा
 करने  में  सफल  नहीं  हुए  सरकार  को  नीति  कपास  के  उत्पादन  को  स्थिर  बनाये  रखने  और  धागे
 तथा  कपड़े  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  होनी  चाहिए  जिससे  हम  धागे  और  कपड़े  का  निर्यात
 कर  सके  ।  इसलिए  आपको  योजना  तंयार  करनी  चाहिए  जिससे  हम  अपनी  अथं-व्यवस्था  में  सुधार
 कर  सके  और  अपनी  सम्पूर्ण  नीति  की  आर्थिक  क्षमता  तथा  स्थिरता  प्रदान  कर  सके  ।  चूंकि  हमारी  नीति
 ठीक  प्रकार  से  नहीं  बनाई  गई  5  ।  इसलिए  इस  क्षेत्र  में  रुणणता  बढ़  रही  है  :  विद्य  के  मामले  में
 विभिन्न  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  आपको  यह  पता  नहीं  है  कि  कितने  विद्यतकरघों  का
 करण  किया  गया  नीति  का  किस  प्रकार  कार्यान्वयन  किया  आ  रहा  है  और  क्या  राज्य  सरकारों  को
 बह  नीति  सौंप  दी  गई  यदि  हां  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  प्रक्रिया  का  पालन  करने  में  सफल  हुई  है
 ताकि  वे  अ।पकी  बात  समझ  सके  ।  यदि  इन  बातों  को  ठीक  प्रकार  से  ध्यान  में  रखा  जाता  है  और
 सरकार  प्रभावी  कदम  उठाती  है  तो  धागे  से  लेकर  बस्त्र  तक  के  उत्पादन  में  वद्धि  हो  जाएगी  ।
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 लम्बे  रेशों  के  सम्बन्ध  में  हम  इसके  उत्पादन  को  स्थिर  बनाने  में  सफल  नहीं  हुए  कई  देश
 केवल  भारत  को  सप्लाई  करने  के  लिए  ही  लम्बे  रेशे  का  उत्पादन  कर  रहे  आप  अधिक  रोजगार  देने
 तथा  देश  काराजस्व  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  उत्पादन  क्षमता  को  क्यों  नहीं  बढ़ते  इसलिए  इन  सभी
 लुओं  पर  गह  राई  से  विचार  करना  वस्त्र  नीति  की  बार-बार  पुनरीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  मन््त्री  महोदय  आगामी  वस्त्र  नीति  तैयार  करते  समय  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में

 थ्रो  जेनुल  बशर  माननीय  उपाध्यक्ष  नई  कपड़ा  नीति  की  घोषणा  1985  में
 की  गई  इन  तीन  वर्षो  के  अन्दर  कपड़ा  नीति  का  कपड़ा  उद्योग  पर  क्या  असर  अगर  उसकी
 पूरी  तरह  से  विषेचना  की  जाए  तो  ऐसा  प्रतोत  होगा  कि  नई  कपड़ा  नीति  से  जो  आशाएं  बांधी  गई
 बह  पूरी  नहीं  हो  सकी  ।

 आर्गेनाइज्ड  मिल  सेक्टर  के  बारे  पावरलूम  के  बारे  मे  और  हैंडलूम  के  बारे  में  इस  माननीय
 सदन  में  लगभग  सभी  सदस्यों  ने  यह  बात  कही  कि  नई  कपड़ा  नीति  से  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा  बल्कि
 अब  तो  ऐसा  लगता  है  कि  तीन  वर्ष  पहले  जब  नई  कपड़ा  नीति  लागू  की  गई  थी  तो  उस  वक्त  कपड़ा
 उद्योग  जिस  हालत  में  उसके  बाद  और  खराब  हालत  में  वह  हो  गया  सबसे  बड़ी  आवश्यकता

 यह  है  कि  नई  कपड़ा  नीति  पर  पुनविचार  किया  जाय  और  देखा  जाय  कि  कहां-कहां  खामियां  हैं
 ओर  उनको  कैसे  दूर  किया  जा  सकता

 मेरे  पास  अधिक  समय  नहीं  है  कि  मैं  हर  सेक्टर  के  बारे  में  कुछ  जो  कपड़ा  उद्योग  के  बारे
 में  मैं  केवल  अपने  को  हैन्डलूम  सेक्टर  तक  सीमित  रखूंगा  और  उसकी  सबसे  बड़ी  वजह  यह  है
 बुनकरों  को  सूती  जहाँ  वह  सूती  कपड़ा  बनाते  हैं  और  सिल्क्र  का  जहां  वह  सिल्क  का

 कपड़ा  बनाते  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा  है  और  सूत  के  धागे  का  दाम  काउण्ट  के  हिसाब  से  20  प्रतिशत
 से  लेकर  100  प्रतिशत  तक  बढ़  चुका  है  और  मिल  भी  नहीं  रहा  दाम  बढ़ने  के साथ-साथ  उसकी
 उपलब्धता  भी  बहुत  मुश्किल  से  हो  रही  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  सरकार  ने  सूत  के  धागे  और
 कपास  का  निर्यात  करने  का  फैसला  किया  ।  यह  फैसला  क्यों  किया  हमारे  देश  के  बुनकरों  के  पेट
 पर  लात  मारकर  क्यों  लोगों  ने  इस  प्रकार  की  नीति  अपनाई  और  सरकार  को  किन  लोगों  ने  यह  सलाह

 यह  बहुत  ही  »श्चयं  की  बात  क्या  हमारे  जो  खेती  के  बाद  दूसरे  सबसे  बड़े  पेशे  में  लगे

 हुए  बेरोजगार  हो  उनका  काम  बन्द  हो  उनको  रोजी-रोटी  के  लाले  पड़  जाएं  और

 दूसरी  तरफ  कुछ  सीमित  कारणों  से  हम  अपना  सूत  का  धागा  और  कपास  बाहर  भेज  इसमें
 सा  तक॑  कौन  सा  लोजिक  मैं  नहीं  समझ  मैं  समझता  हूं  कि  देश  म॑  कोई  नहीं  समझ
 सका  ।  मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  को  इस  बात  का  अहसास  हुआ  और  उतने  एक्सपोर्ट  बन्द  करने  का
 फेसला  किया  ।

 इसी  तरह  से  जो  हमारी  सूत  बनाने  वाली  मिलें  चाहे  वह  प्राइवेट  सेक्टर  में  चाहे  बह
 एन०  टी०  सी०  की  मिलें  सरकार  ने  कोटा  निर्धारित  कर  दिया  है  कि  वह  हैंक  यान॑  जो

 हैण्डलूम  के  हथकरघे  में  काम  आता  है  लेकिन  यह  देखा  गया  है  कि  प्राइवेट  सैक्टर  की  बात  को  अलग
 कर  वह  तो  अपने  प्रोफिट  के  हिसाब  से  ही  काम  करेंगी  और  उन  पर  आपका  कण्ट्राल  कितना
 कितना  नहीं  बह  तो  आप  जान  सकते  हैं  लेकिन  एन०  टी०  सी०  की  मिलें  भी  हैंक  क्लाथ  नहीं  बना

 रही  हैं  जितनी  उनसे  हैक  याने  बनाने  की  की  जाती  एन  टी०  सी०  की  मिलें  भी  हैक  यानें  नहीं  बना
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 जैनुल

 रही  हैं  और  यह  भी  एक  बड़ा  कारण  बन  गया  जिसकी  वजह  से  कि  सूतों  के  भाव  बढ़  गए  और  बह

 बुनकरों  तक  नहीं  पहुंच  पा  रहा  है  ।

 इसी  तरह  से  सिल्क  याने  की  बात  सिल्क  याने  के  दाम  सन्  1987  में  1000

 रुपए  प्रति  किलो  हो  गए  जबकि  उसका  नार्मल  प्राइस  600  रुपए  प्रति  किलो  सिल्क  याने  में  400

 रुपए  प्रति  किलो  की  बढ़ोतरी  हुई  और  सिल्क  से  जो  कपड़ा  बनता  जो  साड़ियां  बनती  हैं  या  दूसरे

 कपड़े  बनते  उनके  भाव  में  वृद्धि  नहीं  हुई  |  मैं  वाराणसी  के  पास  का  रहने  वाला  हूं  और  मुझे  मालूम
 है  कि  किस  तरह  से  बनारस  जो  कपड़े  का  एक  बहुत  अच्छा  उद्योग  था  और  जिसमें  बनारस  के

 मशहूर  सिल्क  के  कपड़े  और  मशहूर  साड़ियां  जहां  बनाए  जाते  वह  कितने  संकट  में  कितनी

 परेशानियों  में  यहां  तक  कि  वहां  के  इतिहास  में  इस  प्रकार  का  एक  अनोखा  एजीटेशन  बनारस  में

 हुआ  जहां  5  लाख  बुनकर  एक  जगह  इकट्ठा  हुए  और  उन्होंने  सरकार  से  कोई  प्रोटेस्ट  नहीं
 सरकार  की  कोई  निन्दा  नहीं  सरकार  की  कोई  आलोचना  नहीं  की  और  5  लाख  बुनकरों  ने  भगवान
 से  प्राथंना  की  कि  उनका  संकट  दूर  हो

 '  अच्छा  किया  यह  फैसला  किया  कि  सिल्क  यार्न  बाहर
 से  मंगाया  जाएगा  लेकिन  उसका  जितना  आयात  किया  जाना  चाहिए  था  वह  नहीं  केवल  20
 या  25  प्रतिशत  ही  गिल्क  यार्न  का  आयात  हो  पाया  इससे  अधिक  नहीं  ।  दूसरी  तरफ  आपकी  जो

 एजेन्सी  है  सेन्ट्रल  सिल्क  वोर्ड  उसने  सिल्क  याने  पर  दो  सौ  से  तीन  सौ  रुपए  प्रति  किलो  पर  अपना  लाभ
 रखा  जिसका  यह  नतीजा  होगा  कि  जो  आयात  होगा  उसका  दाम  मेल  नहीं  खाएगा  बाजार  भाव
 से  |  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  पा  रहा  है  कि  आप  इस  संकट  को  कैसे  दूर  करेंगे  जिसको  दूर  करने  के  लिए
 आपने  सिल्क  याने  चीन  से  आयात  किया  है  और  सेन्ट्रल  सिल्क  बोर्ड  ने  उस  पर  अपना  दो  सौ  से  तीन
 सौ  रुपए  प्रति  किलो  अपना  लाभ  रखा  है  वाजार  भाव  से  ऊंचा  नहीं  मिलेगा  तो  जो  संकट  पैदा  हो  गया

 है  आप  उमको  कैसे  दूर  इसलिए  मैं  मन्त्रीजी  से  आग्रह  करूंगा  कि  इस  मामले  में  विशेष  ध्यान
 दें  ।  सृत  के  याने  के  जो  बुनकर  सिल्क  के  याने  के  बुनकर  हैं  सभी  संकट  में  हैं  । आपका  हैण्डलूम
 कारपोरेशन  है  जिससे  आशा  की  जाती  है  कि  वह  याने  बुनकरों  को  उपलब्ध  जितनी  भी
 मिल्स  हैं  उतको  लेकिन  वह  कितना  काम  कर  रहा  कितना  उपलब्ध  करा  रहा  है  इसका  नतीजा
 आप  इससे  लगा  सकते  हैं  क्रि  केवल  13  करोड़  रुपए  का  याने  पिछले  साल  हैण्डलूम  कारपोरेशन  ने  पूरे
 देश  में  दिया  ।  चाहे  वह  सिल्क  का  धागा  हो  या  कपास  का  धागा  हो  ।  जहां  तक  राज्यों  के  हैण्डलूम
 कारपोरेशन्स  की  बात  उन  भ्रष्टाचार  फैला  हुआ  सिवाय  इसके  कि  वह  छूट  सब्पिडी  को
 किस  तरह  से  हजम  किया  जाए  इसके  अलावा  ज़नकों  इस  बात  की  कोई  परवाह  नहीं  है  कि  बुनकरों  को
 कच्चा  माल  उपलब्ध  करा  सकेंगे  या  इसकी  तरफ  वह  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।  अब  मैं  जनता  धोती
 साड़ी  के  बारे  में  कहना  हूं  ।  बुनकरों  में  एक  बड़ी  संख्या  जनता  धोती  बनाने  के  काम  में  लगी  हुई
 नई  कपड़ा  नीति  के  अनुसार  यह  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  मिलें  अब  जनता  धोती  नहीं  बनाएगी  यह
 काम  केवल  हथकर  घा  बुनकरों  को  दिया  लेकिन  जो  काम  मिलें  करना  पसन्द  नहीं  करतीं
 उसको  आपने  बुनकरों  के  पास  फेंक  दिया  है  ।  आपको  देखना  होगा  कि  इससे  बुनकरों  में  कितना  लाभ

 रहा  कितना  उन्हें  मिल  रहा  है  ।  आपने  75  पैसे  प्रति  मीटर  पर  बढ़ाए  इसको  भी  जोड़  दिया
 जाए  तो  कवल  1..  रुपए  एक  घोती  पर  मिलते  है  जबकि  परिवार  के  पांच  सदस्य  मेहनत  करके  उसको
 बनाते  सड़कों  पर  काम  करने  बोझा  ढोने  वाले  या  कुली  का  काम  करने  वाले  इसते
 भामदनी  कर  लेते  हैं  ।  हमारे  दस्तकार  लोग  खून-पसीना  एक  करके  ,  पांच  आदमी  लगकर  जनता  धोठी
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 बनाते  हैं  और  उन्हें  इसके  बदले  में  सिर्फ  10  रुपए  मिलते  हैं  ।  वह  भी  कई  महीनों  के  बाद  मिलते  हैं  ।
 उत्तर  प्रदेश  हैण्डलूम  कारपोरेशन  जनता  घोती  की  पहले  खरीद  करता  है  और  चार-पांच  महीने  के  थाद
 भूगतान  करता  उनका  याने  खत्म  हो  जाता  नतीजा  यह  होता  है  कि  वह  दो-चार  साड़ी  बेचकर
 बेकार  हो  जाते  हैं  और  उनको  किसी  तरह  की  कोई  आमदनी  नहीं  होती  ।

 मैं  आपका  ध्यान  एक  और  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  नई  कपड़ा  नीति  के  अन्तगंत
 आपने  हैंडलूम  क्लोथ  को  रिजर्वेशन  देने  के  लिए  एक  कानून  बनाया  जो  इस  माननीय  सदन  में  पास
 किया  गया  ।  उस  कानून  के  अन््तर्गेत  यह  व्यवस्था  थी  कि  कुछ  हैंडलूम  क्लाथ  बुनकरों  के  लिए  सुरक्षित
 कर  दिए  उनको  पावरलूम  सेक्टर  नहीं  बना  पाएगा  और  आर्गेनाइज्ड  पम्तिल  सेक्टर  नहीं  बना
 पाएगा  ।  उसमें  कुछ  आटिकिल्स  रिजवं  भी  किए  गए  लेकिन  आज  नतीजा  कया  नतीजा  यह  है  कि

 पावरलूम  सेक्टर  ने  और  आर्गेनाइज्ड  मिल  सेक्टर  ने  प्रत्येक  स्टेट  की  हाई  कोर्ट  से  आपके  इस  कानून
 भर  आपके  इस  आदेश  के  खिलाफ  सटे  आडंर  ले  रखा  आपने  इसमें  कुछ  कोशिश  भी  की  और

 सुप्रीम  कोर्ट  में  यह  एप्लीकेशन  दी  कि  सभी  हाई  कोर्टों  से  यह  मामला  सुप्रीम  कोर्ट  में  आ  जाए  और

 सुनवाई  होकर  उसका  फंसला  हो  जाए  लेकिन  आप  कोई  कार्यवाही  उसके  पहले  ही  पावरलूम
 वालों  ने  सुप्रीम  कोर्ट  से  सटे  आडेर  ले  जिया  और  आपकी  जो  रिजर्वेशन  की  नीति  आपका  जो
 रिजर्वेशन  का  आदेश  आपने  जो  कानून  बनाया  था  हैंडलूम  वर्कंसे  को  प्रोटेक्शन  देत  के  वहू
 घरा  का  धरा  रह  गया  और  आप  उस  पर  अमल  नहीं  करने  जा  रहे  हैं  और  कर  भी  नहीं  सकते

 इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  आप  कोई  ऐसा  तरीका  कोई

 ऐसा  उपाय  निकालिए  कि  जिप  अच्छे  मकसद  से  आपने  हैंडलूम  को  प्रोटेक्शन  देने  के  लिए  जो  रिजर्वेशन

 का  आदेश  दिया  जो  आपने  नीति  बनाई  उसका  ठीक  प्रकार  से  पालन  हो  सके  और  वह  ठीक
 प्रकार  से  चल  सके  ।

 आखिर  में  एक  बात  और  कहना  चाहता  हमारों  सरकार  की  जो  कपड़ा  नीति  उसमें

 सबसे  अधिक  जोर  मुझे  लगता  पोलिएस्टर  क्नोथ  पर  दिया  जा  रहा  अमी  बजट  में  पोलिएस्टर
 के  धागे  के  बारे  में  काफी  रियायतें  दी  गई  हैं  लेकिन  मुझे  यह  शंका  है  और  मुझे  यह  डर  है  कि  पोलिएस्टर

 को  दी  जाने  वाली  ये  रियायतें  या  पोलिएस्टर  के  बारे  में  सरकार  की  यह  दिलचस्पी  कहीं  पूरी
 टाइल  इण्डस्ट्री  को  आने  वाले  दिनों  में  ले  न  कपास  वाले  कपास  वाले  बुनकरों  और  उनसे

 धागा  बनाने  वालों  को  ले  न  डबे  क्योंकि  पोलिएस्टर  का  कपड़ा  ज्यादा  मजबूत  होता  ज्यादा  टिकाऊ

 होता  उसकी  इरेविलिटी  10  गुना  ज्यादा  होती  है  कोटन  के  क्लोथ  से  और  जब  यह  चारों  तरफ

 मार्केट  भें  फैल  जाएगा  और  कन्ज्यूमसं  तक  चला  तो  मुझे  डर  है  कि  जो  कपास  से  बनने  वाला

 कपड़ा  है  चाहे  वह  मिल  वाला  चाहे  पावरलूम  वाला  हो  और  चाहे  हैंडलूम  वाला  वह  कंसे

 बिकेगा  |  इस  बारे  में  मुझे  शंक्रा  ह ैऔर  इस  बारे  में  सरकार  को  पुनः  विचार  करना  हमारी
 समस्या  केवल  यह  नहीं  है  हि  कैसे  अधिक  से  अधिक  लोगों  तक  कपड़ा  कंसे  अधिक  गे  अधिक

 लोगों  तक  हम  मजबूत  कपड़ा  केवल  यह  हमारी  समस्या  नहीं  हमारी  समस्या  यह  भी  है
 कि  कैसे  हैंडलूम  में  लगे  कपड़ों  को  बुनने  के  काम  में  लगे  बुनक  रों

 को
 या  आर्गेनाइज्ड  मिल  में  जो  मजदूर

 हैं  या  हैंडलूम  इण्डस्ट्री  और  दूसरे  क्लाथ  इण्डस्ट्री  में  लगे  हुए  लोग  उतका  रोजगार  ब्रत्मन

 उनके  रोजगार  पर  कोई  आंच  न  आए  और  उनका  रोजगार  बाकी  इस  बात  के  लिए  हमको

 आपस  में  कोई  तालमेल  बैठाना  हमारी  सरकार  अनडयू  एम्फंसिस  जो  पोलिएस्टर  क््लोथ  को

 दे  रही  वह  बहुत  ही  खतरनाक  है  और  बहुत  ही  डेंजरस  है  और  इसका  नतीजा  यह  निकल  रहा  है
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 कि  सारी  क्लोथ  चाहे  वह  आर्गेनाइज्ड  सेक्टर  चाहे  पावरलूम  हो  और  चाहे  हैंडजूम

 एक  तरह  से  डुब  रही  है  ओर  एक  तरह  से  क्राइसिस  में  संकट  में  है और  दूसरी  तरफ

 पोलिएस्टर  के  जो  कुछ  घराने  जिनका  नाम  बार-बार  आ  रहा  वे  इतनी  तरक्की  करने  जा

 रहे  हैं  कि  हम  जो  पहले  टाटा  और  बिरला  का  पुराना  नाम  सुनते  उनसे  भी  आगे  वे  बढ़ने  जा  रहे
 हैं  और  उनसे  आगे  वे  निकलते  जा  रहे  यह  जो  अनड्यू  वेटेज  आप  पोलिएस्टर  क्लोथ  को  दे  रहे
 पोलिएस्टर  के  धागे  को  दे  रहे  यह  पूरी  की  पूरी  क्लोथ  इण्डस्ट्री  को  चाहे  वह  सिल्क  कक््लोथ  हो
 और  चाहे  कोटन  क्लोथ  उसको  खा  उसको  चौपट  कर  इसके  ऊपर  विशेष  ध्यान
 देने  की आवश्यकता  है  ।

 आखिर  में  मैं  माननीय  मनन््त्री  जी  से यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कपड़ा  नीति  1985  में  जारो  को
 थी  |  तीत  वर्षों  क ेआधार  तोन  वर्षों  के  तजुर्बे  क ेआधार  पर  आप  फिर  से  इस  पर  विच्यार
 इसको  देखा  जाए  कि  कहां-कहां  लूपहोल्स  कहां  गलतियां  उन  गलतियों  का  व्यापक  पैमाने  पर

 सुघार  किया  जिससे  कि  जितने  लोग  भी  कपड़ा  इण्डस्ट्री  में  किसी  भी  सेक्टर  भें  लगे  हुए  जो
 संकट  में  उनका  संकट  दूर  हो  और  भाने  वाले  भविष्य  के  लिए  उनके  लिए  हम  कुछ  कर  सकें  ।
 धन्यवाद  ।

 श्री  मोहम्मव  महफ्ज  अली  खां  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  साहब  ।

 श्री  बालकवि  बे  रागी  :  उपाध्यक्ष  इन्हें  कपड़ों  से  क्या  लेना-देना  ?

 क्रो  मोहम्मद  महफूज  अली  मेरे  यहां  बुनकरों  की  आबादी  बहुत  ज्यादा  उनकी

 समस्याएं  यहां  पर  रखनी  हैं  अगर  आप  गौर से  सुनें  ।

 डिप्टी  स्पीकर  मुझे  इस  सिलसिले  में  कहना  है  कि  कपड़े  का  रा  मेटी  रियल  कपास
 जो  कि  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  से ताल्लुक  रखती  हमने  देखा  है  कि  पहले  लोग  कपास  की  कासस््त
 ज्यादा  करते  लेकिन  अब  यह  देखते  में  आ  रहा  खास  तौर  से  मेरे  इलाके
 फरुखाबाद  जहां  पर  अब  लोग  कपास  कम  करते  जहां  एक  ओर  सरकार  नई-नई  चोजों
 पर  तजुरबे  कर  रही  डिमांस्ट्रेटन  कराती  तो  कपास  के  बारे  में  सरकार  क्यों  कुछ  नहीं
 ताकि  कपास  की  पैदावार  अधिक  बढ़ाई  जा  सके  ।  मुख्य  चीज  कपड़े  के  लिए  कपास  है  और  उसकी

 पैदावार  कम  होगी  तो  कपड़ा  भी  कम  बुना  जाएगा  ।  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  भी  यहां  बैठे  हैं  और
 टाइल  मिनिस्टर  भी  यहां  बंठे  मैं  चाहुंगा  कि  व ेआपस  में  इस  तरह  से  तालमेल  पैदा  जिससे  कि
 कपास  की  पैदावार  ज्यादा  इसकी  तरफ  अधिक  तरजीह  नु  दी  इसके  लिए  किसानों  को

 प्रोत्साहित  किया  उनको  सुविधाएं  दी  ताकि  वे  अच्छी  और  अधिक  कपास  पैदा  ऋर  सकें  ।

 दूसरा  मसला  बुनकरों  का  चल  रहा  है।आज  हम  रोजाना  इनकी  समस्याओं  के  बारे  में
 अखबारों  में  पढ़ते  है  कि  किस  कदर  बुनकर  परेशान  आज  हमारे  बुनकरों  में  से  75  प्रतिशत  लोग

 बहुत  परेशान  कास््तकारों  क  बाद  यदि  हिसाब  लगाया  जाए  तो  बुनकरों  का  ही  नम्बर  आता
 लेकिन  धागा  न  मिलने  को  वजह  से  आज  ये  बहुत  परेशान  हैं  ।

 श्री  अभय  मुशरान  :  क्या  आपने  कभी  हैंडलूम  देखा  है  ।

 भी  सोहस्सद  सहफूज  अली  खां  :  मैंने  सब  कुछ  देखा  मैंने  जबलपुर  भी  देखा
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 श्री  सोमनाथ  चट्जो  और  जबलपुर  के  अजीब  आदमी  भी  देखे  हैं  ।

 भरी  मोहम्मद  सहफूज  अली  खां  :  उपाध्यक्ष  बुनकरों  का  मसला  बहुत  गम्भीर

 बुनकर  बहुत  परेशान  हमारे  यहां  एक  कस्बा  है  ऐटा  जिले  में  जहां  पर  कि  बहुत  बड़ी
 आबादी  बुनकरों  की  वहां  पर  हथकरधा  भी  है  और  पावरलूम  भी  लेकिन  उसके  लिए  धागा  न
 मिलने  की  वजह  से  वे  लोग  बहुत  परेशान  न  वहां  पर  सूत  मिलता  न  वहां  पर  धागा  मिलता

 पोलिएस्टर  जरूर  मिल  जाता  है  और  उसके  जरिए  कपड़ा  बनाया  जाता  अच्छा  कपड़ा  बनाया  जाता

 है  ।  मैं  घाहूंगा  कि  वहां  पर  एक  एक  मण्डी  कायम  की  जिससे  वहां  क ेलोग  सूत  और
 घागा  खरीद  धागा  न  मिलने  की  वजह  से  लोग  बहुत  ज्यादा  परेशान  हैं  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  सन्  में  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  जी  उत्तर
 प्रदेश  के  चीफ  मिनिस्टर  थे  तब  इन्होंने  केबिनेट  की  मीटिंग  में  कहा  था  कि  अलीगंज  में  एक  स्पीनिम
 मिल  खोली  लेकिन  आज  तक  वहां  पर  यह  मिल  नहीं  खोली  गई  है  इस  क्षेत्र  में  अगर  स्पिनिंग
 मिल  खुल  जाए  ता  बुनकरों  को  काफी  सहूलियत  मिल  सकती  मैं  दरख्वास्त  करूंगा  कि  गजंडुडवारा
 कस्बे  में  बहुत  बड़ी  तादाद  में  बुनकरों  द्वारा  हैंडलूम  और  पावरलूम  का  काम  किया  जाता  इसलिए
 वहां  पर  एक  स्टोर  कायम  किया  जिससे  उनको  उचित  दर  पर  धागा  उपलब्ध  हो  सके  |  यह  सरकार

 की  जो  नीति  है  धागे  को  बाहर  भेजने  की  यह  गलत  पहले  आपको  घर  की  आवश्यकता  पूरी  करनी

 बाद  में  वाहर  की  बात  करें  ।  मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  ने  अपनी  पालिसी  को  चेंज  किया  है
 भौर  बाहर  धागे  को  नहीं  भेजने  का  फंसला  किया  ज॑साकि  बताया  गया  है  कि  कई  मिल्स  बन्द  पड़ी

 यह  मिल  मालिकों  की  मोनोपली  है  वह  जब  चाहते  हैं  मिल  बन्द  कर  देते  हैं  और  जब  चाहते  हैं
 खोल  देते  इससे  हजारों  मजदूर  बेकार  हो  जाते  हैं  ।  छोटे  बुनकर  हैं  आप  उनको  सहायता  प:बर-

 लूम  जिन्होंने  लगाए  हुए  हैं  उनको  सहायता  दें  तो  यह  मिल  मालिकों  की  कमी  को  धूरा  कर  आप

 धागे  के  सिलसिले  में  जो  सहुलियतें  दे  सकते  हैं  वह  दें  और  अपनी  हैंदलूम  की  पालिसी  पर  दुबारा  गौर

 करें  |  तिवारी  जी  ने  ओपनली  जनता  में  बायदा  किया  था  आप  में  जब  वह  सी०  एम०  थे  कि  वह

 स्पिनिंग  मिल  लेकिन  वह  अभी  तक  नहीं  खुल  पाई  आप  उसको  भी  देखें  ।  मेरे  जो  खयालात

 हैं  उन  पर  गौर

 ]
 श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  प्रत्येक  सदस्य  वस्त्र  मिलों  तथा  वस्त्र  मिल

 मालिकों  के  बारे  में  बातें  कर  रहा  लेकिन  वास्तविक  तथ्य  कपास  है  जिसे  किसान  पंदा  करते  हैं  ।

 सरकार  की  नीति  के  अनुसार  किसानों  विशेषकर  गुजरात  में  जहां  केवल  कपास  ही  पैदा  होता  कपास

 का  उत्पादन  करने  वाले  किसानों  की  भलाई  और  उनके  अस्तित्व  को  देखना  सरकार  का  कत्तंथ्य  है|

 और  यदि  सरकार  अपनी  नई  नीति  के  अनुसार  कपास  का  आयात  करती  है  तो  इससे  उन  किसानों  को

 बहुत  हानि  होगी  जो  मूलरूप  से  कपास  का  ही  उत्पादन  करते  हैं  ।

 इस  वर्ष  सूखे  क ेकारण  खेती  करने  की  परिस्थितियां  बहुत  खराब  रही  हैं  और  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  एक  सहानुभूति  पूर्ण  दृष्टिकोण  अपनाना  पड़ेगा  और  सरकार  को  कपास  उत्पादकों

 को  सिंचाई  वाले  क्षेत्रों  में  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  अधिक  सहायता  और  सहयोग  और  सहायता  देनी

 पड़ेगी  ।  कपास  उत्पादन  के  लिए  पानी  बहुत  महत्वपूर्ण  साधक  है  और  मैं  सरकार  से  यह  निवेदन  करूंगा

 कि जहां कहीं जल संसाधन सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है सरकार को आगे आकर उस क्षेत्र के 239
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 नस  तन  -+++++++५

 रणजीत  सिंह  गायकवाड ़]

 किसानों  की  सहायता  करनी  चाहिए  ताकि  जब  वे  कपास  की  फसल  बोआई  करें  कपास  की  फसल

 आगामी  के  मौसम  तक  तैयार  हो  सके  जो  बाजार  में  कपास  की  विक्री  का  समय  होता  और

 उससे  सरकार  को  कपास  के  आयात  को  बन्द  करने  में  सहायता

 यदि  सरकार  कपास  का  आयात  करना  बन्द  नहीं  करती  है  तो  सरकार  को  यह  याद  रखना

 चाहिए  कि  इससे  किसानों  को  नुकसान  होगा  और  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  देश  के  निर्धंन  किसानों

 की  ओर  से  निवेदन  करता  हूं  कि सरकार  को  आगे  क्षाकर  कपास  पैदा  करने  वाले  किसानों  की  सहायता
 करनी  चाहिए  और  उनके  कपास  को  खरीदने  तथा  और  कमी  होने  पर  ही  कपास  का  आयात  करने  के

 सम्बन्ध  में  सोचना  चाहिए  |  इस  वर्ष  कपास  का  उत्पादन  अच्छा  रहा  और  कपास  की  पैदावार  भी

 अच्छी  हुई  यह  किसानों  का  दोष  नहीं  है  कि  कपड़ा  मिलों  को  बन्द  कर  दिया  गया  अन्तः  निधन

 किसानों  को  कठिनाई  से  बचाने  के  लिए  मैं  पुनः  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  वर्ष  कपास  का

 आयात  करने  से  पहले  सरकार  को  विचार  करना  चाहिए  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  बस्त्र  नीति  से  सरकार  के

 दृष्टिकोण  का  पता  लगता  इसमें  प्रत्येक  पहलू  पर  सरकार  की  नीति  का  प्रतिबिम्ब  यह  नीति

 बुरी  तरह  विफल  रही  1985  म॑  जब  वस्त्र  नीति  की  घोषणा  की  गई  उस  समय  लगा  था  कि
 उस्त्र  क्षेत्र  में  कुछ  न  कुछ  सुधार  होगा  तथा  सरकार  इस  उद्योग  में  कुछ  सुधार  करने  तथा  इसका
 करण  करने  में  कामयाब  हो  जाएगी  ।  परन्तु  इसके  वर्ष  1986-87  के  अन्त  में  अनुभव  अब

 यह  बताता  है  कि  बन्द  मिलों  की  संख्या  जो  75  अब  यह  संख्या  बढ़कर  126  हो  गई  मौजूदा
 बजट  प्रस्तावों  में  भी  सरकार  ने  केवल  कुछ  ऐसे  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  इस  समस्या  पर
 धपान  दिया  है  जिनकी  वह  सहायता  करना  चाहती  उसने  इस  क्षेत्र  पर  समग्र  रूप  से  कभी  ध्यान

 नहीं  दिया  और  न  ही  वस्त्र  उद्योग  की  दशा  सुधारने  के  लिए  किन््हीं  अर्थोपायों  का  सुझाव
 एक  ही  व्यक्ति  उनके  विशग  में  वह  था  रिलायन्स  समूह  |  कर  निर्धातों  के  रूप  में  की  गई  पेशकश
 की  राशि  236  करोड़  रुपए  बंठती  सिन्थेटिक  फाइबर  के  मामले  में  करों  में  दी  गई  छूट  की  राशि
 236  करोड़  रुपए  बैठती  जब  हम  जन  साधारण  की  समस्याओं  पर  दृष्टिपात  करते  हैं  चाहे  वह
 कपास  उत्पादक  हों  था  हथकरघा  उद्योग  में  कामगार  हों  या  संगठित  उद्योग  में  काम  करने  वाले
 उनकी  समस्याओं  के  बारे  में  सरकार  के  पास  न  तोकोई  कार्यक्रम  है  और  न  ही  कोई  योजना  और
 इस  वस्त्र  नीति  में  उस  प्रयोजन  के  लिए  किसी  भी  सूत्र  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया

 कृषि  के  बाद  कपड़ा  उद्योग  में  ही सबसे  अधिक  संख्या  में  लोग  काम  कर  रहे  जन
 साधारण  की  रोजी-रोटी  ही  यह  यदि  हम  पिछले  दो  वर्षों  की  ही-नहीं  बल्कि  पिछले  58  वर्षों  की
 समीक्षा  करें  तो  आंकड़े  बताते  हैं  कि  1930  में  जब  हमारे  देश  में  सामान्य  व्यक्ति  की  जिसकी  प्रति
 व्यक्ति  वाषिक  आय  50)  रुपए  उसकी  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  14.5  मीटर  थी  जबकि  58  वर्षों
 के  बाद  यह  खपत  घटकर  !2  या  13  या  14  मीटर  रह  गई

 वस्त्र  मन््त्री  रास  निवास  यह  सही  नहीं  यह  खपत  15.80  या  इसके
 पास  ही

 श्री  तम्पन  धामस  :  हो  सकता  मैं  मानता  हूं  कि  यह  खपत  15.1  मीटर  सन्  1930  में
 आंकड़े  बताते  कि

 यह  14  मीटर  थी  |  अब  हो  सकता  है  यह  15.1  हो  लेकिन  58  वर्षों  के  यदि
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 प्रगति
 कपड़े  की  औसत  खपत  एक  मीटर  बढ़  भी  गई  तो  हमने  पिछले  58  वर्षों  में  इस  क्षेत्र  में  क्या  प्रगति  की
 है  ?  सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  क्या  ध्यान  दिया  गया  देश  4  0  प्रतिशत  लोग  प्रति  वर्ष  2  मीटर  से
 भी  कम  कपड़ा  इस्तेमाल  कर  रहे  प्रतिवर्ष  दो  मीटर  कपड़े  का  अं  है  कि  इससे  केवल  दो  ही लंगोटियां  बन  सकती  इस  देश  के  40  प्रतिशत  सामान्य  ध्यक्तियों  के  पास  केवल  दो  ही लंगोटियां  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ज्यादा  जरूरी  है  ।

 श्रो  तस्पन  थामस  :  हां  यह  ज्यादा  जरूरी  है  ।  इसके  अलावा  30  प्रतिशत  लोगों  के  पास
 9  मीटर  वार्षिक  से  भी  कम  कपड़ा  है  ।  30  प्रतिशत  अन्य  लोगों  के  पास  ]8  मीटर  प्रतिवर्ष  स ेअधिक

 कुल  मिलाकर  लोगों  की  आवश्यकताओं  और  उद्योग  की  आवश्यकताओं  को  मिलाकर  देखा  जाना
 उन्होंने  सामान्य  जनता  के  लिए  कभी  कुछ  नहीं  किया  ।  उन्होंने  कुछ  ऐसे  लोगों  के  लिए  कुछ

 रियायतें  दी  हैं  जिनको  वह  देना  चाहते  उदाहरण  के  तौर  रिलायन्स  समूह  को  ही  है
 में  उसकी  स्थिति  क्या  थी  ?  मुझें  एक  ऐसी  सहकारी  समिति  के  साथ  काम  करने  का  अवसर  मिला  है  जो
 नियंत्रित  कपड़े  का  कारोबार  करती  मुझे  यह  भी  याद  है  कि  छपाई करने  में  रिलायन्स  समूह  सहित
 ये  लोग  किस  तरह  चक्कर  काटते  फिरते  वे  सिर्फ  कपड़े  की  छपाई  करने  वाले  तथा  उसे  सरकारी
 एजेंसियों  को  सप्लाई  करने  वाले  एजेन्ट  भर  थे  ।  बाद  में  उन्होंने  थोक  बाजार  पर  कब्जा  कर
 हमारी  कपड़े  के  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  एक  महत्वपूर्ण  स्थिति  आज  स्थिति  क्या  है  ?  आज  चीन
 और  कोरिया  तथा  अन्य  देशों  ने  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  पर  कब्जा  जमा  लिया  हमारा  महत्व  कम
 हो  गया  हम  आज  भी  उतना  ही  निर्यात  कर  रहे  हैं  जितना  भारत  वर्ष  पहले  किया  करते  थे  या  इससे
 भी  कम  यह  मांग  की  कमी  के  कारण  नहीं  मांग  बराबर  भारत  से  निर्यात  किए  जा  रहे
 सिलाये  कपड़ों  की  यूरोप  के  देशों  तथा  अन्य  तमाम  देशों  में  भारी  मांग  वे  हमारे  कपड़ों  को
 बहुत  पसन्द  करते  हैं  ।

 म०  प०

 एक  समय  बाजार  में  हमारा  आधिपत्य  था|  अब  भी  हमें  केवल  सिले-सिलाये  कपड़ों  के  निर्यात  से  सोचे
 करोड़  रुपए  की  राशि  उपलब्ध  हुई  यदि  सरकार  इस  समस्या  के  बारे  में  इस  दृष्टि  से  सोचे  कि
 ग्रामीण  जनता  को  रोजगार  मिले  और  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  सिले-सिलाये  कपड़े  तैयार  किए
 जाएं  और  इस  काम  पर  उचित  ढंग  से  निगरानी  रखी  जाए  और  हमारे  देश  से  निर्यात  किया  जाए  तो

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारत  से  प्रतिस्पर्धा  करने  वाले  देशों  का  मुकावला  करने  की  कोई  समस्या  नहीं
 होगी  ।  किन्तु  वे  केवल  उन्हीं  लोगों  के  बारे  में  सोचते  हैं  जिनकी  उन  तक  पहुंच  होती
 शायद  उनके  दिमाग  में  त्रिपुरा  का  चुनाव  या  कोई  और  चुनाव  यदि  एक  औद्योगिक  घराने  को
 236  करोड़  रुपए  की  रियायत  दी  जाती  है  तो  वे  उसमें  राजरीतिक  कारणों  से  भागीदार  हो  सकते
 सरकार  ने  हमेशा  यही  अदूरदर्शी  तरीका  अपनाया  है  और  इससे  श्रमिकों  तथा  इस  देश  की  आम  जनता
 को  दबाया  गया  है  और  उन्हें  जीवनयापन  की  उचित  सुविधाएं  दिए  बिना  बहुत  ही  बुरी  स्थिति  मे

 पहुंचा  दिया
 क्यों

 उन्होंने  यह  पता  लगाने  का  भी  प्रयास  नहीं  किया  है  कि  देश  में  विद्यमान  55  प्रतिशत  की
 अधिष्ठा  पित्त  क्षमता  का  उपयोग  क्यों  नहीं  किया  जाता  ।  इस  समय  वस्त्र  उद्योग  की  कुल  अधिष्ठापित
 क्षमता  बहुत  अच्छी  किन्तु  औद्योगिक  समस्या  यह  है  कि  55  प्रतिशत  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग
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 तम्पन  थामस  ]

 उत्पादन  के  लिए  नहीं  किया  जाता  ।  इसे  निष्क्रिय  छोड़  दिया  जाता  इसके  साथ-साथ  वस्त्र  बनाने  में
 इस्तेमाल  होने  वाला  धागा  निर्यात  किया  जा  रहा  जब  धागे  और  बिनौले  का  निर्यात  किया  जाता

 है  तो  उद्योग  को  नुकसान  तो  होगा  ही और  आप  55  प्रतिशत  उत्पादन  नहीं  कर  इसके  पीछे
 क्या  तक  है  ?  कपास  उगाने  वालों  को  सूले  के  कारण  बहुत  हानि  हुई  मांग  की  पूरति  के  लिए.कपास
 का  उत्पादन  काफी  नहीं  सरकार  कपास  का  आयात  करने  की  सोचती  वे  उद्योग  को  हामि
 कर  निर्यात  करने  की  सोचते  हैं  और  जब  औद्योगिक  घराने  इसे  नियन्त्रित  करने  के  लिए  शोर  मचाते  हैं
 तो  वे  उन्हें  आयात  लाइसेंस  दे  देते  यहू  सब  देश  की  आम  जनता  को  हानि  पहुंचा  कर  किया  जा  रहा

 है  ।

 इन  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  यदि  हम  इन  समस्याओं  को  देखना  चाहें  तो  आप  उस  ढांचे
 को  देखिए  जिसमें  यह  हो  रहा  यदि  आप  उस  ढांचे  को  देखें  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  एकाधिकार
 तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  इस  मामले  में  लागू  होता  है  या  नहीं  जो  व्यक्ति  मिल
 मालिक  होगा  उसका  पुत्र  रुई  के  व्यापारियों  के  लिए  दलाल  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  जो  व्यक्ति  रुई  का
 व्यापारी  है  उसका  साला  धागे  का  व्यापारी  इन  औद्योगिक  घरानों  ने  ऐसा  प्रवन्ध  किया  है  कि
 सरकार  जो  भी  नीति  अपनाती  है  वह  उनके  हित  में  होती  यह  उनके  ही  हाथ  में  रहता  मैं
 माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  बातों  का  पता  लगायें  कि  ये  रुई  तथा  धागे  के  दलाल
 क्यों  मौजूद  ऐसा  क्यों  है  कि एक  ही  भौद्योगिक  घराने  के  हाथ  में  उद्योग  का  प्रबन्ध  होता  है  और  वह्
 अधिष्ठापित  क्षमता  के  55  भ्रतिशत  तक  का  उपयोग  न  कर  सकने  वले  उद्योगों  को  बन्द  कर  देते  हैं  ।
 यदि  इसे  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  में  देखना  चाहते  यदि  लोगों  के  लिए  आवश्यक  कपड़ा  उपलब्ध  कराने
 और  उन्हें  रोजगार  दिलाने  का  विचार  है  तो  सरकार  को  सम्पूर्ण  उपलब्ध  उत्पादन-क्षगता  का  उपयोग
 करना  उद्योगों  की  स्थिति  बहुत  खराब  यह  उद्धत  करता  हूं  :--

 मिलों  की  संड्या  1985-86  में  162  थी  जो  बढ़कर  1986-87  में  186  हो
 बन्द  इकाइयों  की  संख्या  1986  में  75  थी  जो  बढ़  कर  1987

 तक  126  हो  ओर  बड़े  पैमाने  की  कपड़ा  यूनिटों  के  लिए  आवधिक  ऋणों  के
 रूप  में  बकाथा  बेंक  ऋण  1985-86  में  962  करोड़  रुपए  था  जो  बढ़कर  1986-
 87  में  ।,।8  करोड़  रुपए  हो  गया  ।”

 ऐसी  स्थिति  बैंक  का  करदाताओं  का  सरकार  का  यह  सारा  धन  ये  बड़े  औद्योगिक
 घराने  ऋण  के  रूप  में  ले  लेते  हैं  ।  फिर  वे  सारे  क्षेत्र  को  अपने  फायदे  के  लिए  इस्तेमाल  करते  इस
 मामले  में  यदि  आप  किसी  उद्योगपति  का  इतिहास  देखें  तो  आप  पाएंगे  कि  कोई  भी  किसी  भी  तरह  से
 नीचे  नहीं  आया

 ह

 हाल  में  मोदीनगर  में  मुझे  कुछ  अनुभव  हुआ  |  वहां  कुछ  कारखाने  बन्द  लगभग  3  0,000
 दक्षिण  विशेषकर  तमिल  और  मलयाली  लोग  वहां  काम  करते  लेकिन  अब  कोई  दिखाई
 नहीं  देता  मोदीनगर  की  सारी  मिलें  बन्द  वहां  की  सारी  कपड़ा  मिलें  बन्द  हैं  उन्होंने  खद  बंद  कर
 रखे  ऐसो  स्थिति  पैदा  की  है  कि  ये  श्रमिक  वहां  न  रहें  ।  वे  सब  वहां  से  भाग  गए  ।  अब  सरकार  द्वारा
 अपनाई  गई  कपड़ा  नीति  के  बहाने  इन  उद्योगों  को  इंजीनियरी  की  इकाउयों  मे  या  किन्हीं  अन्य  इकाइयों
 में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  जिनमें  नये  लोगों  को  नियुक्त  किया  जा  रहा  क्या  सरकार  ने  इस

 ऊ
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 मामले  में  दखल  दिया  है  ?  पिछले  पांच  वर्ष  से मोदीनगर  की  समस्या  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार
 के  सामने  सरकार  ने  कभी  भी  इसके  लिए  समय  नहीं  निकाला  कि  भोदीनग्र  की  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  कोई  प्रभावों  कदम  उठाए  जाएं  और  लोगों  को  रोजगार  दिया

 जो  लोग  छोड़कर  चले  गए  हैं  नियोजकों  द्वारा  उन्हें  काफी  भुगतान  किया  जाना  उनकी

 भविष्य  उनका  उपदान  तथा  अन्य  देय  राशि  अभी  तक  प्रबन्धकों  के  पास

 सरकार  ने  उन्हें  रुग्ण  इकाइयों  को  अथंक्षम  बनाने  के  लिए  500  करोड़  रुपए  अब  तक
 कितना  खर्चे  हुआ  है  ?  लगभग  लोगों  करोड़  रुपए  ।  यह  किस  प्रयोजनार्थ  खर्च  हुआ  ?  क्या  ऐसा  कोई
 तरीका  था  जिससे  बेरोजगार  हुए  लोगों  को  फिर  से  रोजगार  दिया  जाता  ?  कुछ  ऐसे  सुझाव  आए  थे  कि
 उन्हें  50  से  75  प्रतिशत  मजदूरी  दी  जाएगी  और  उनका  पुनर्वास  किया  लेकिन  लगभग  ]
 लाख  70  हजार  श्रमिक  इन  उद्योगों  की  रुण्णता  के  कारण  बेरोजगार  हो  गए  मन्त्री
 महोदय  को  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  उन्हें  इस  परिपेक्ष्य  में  कि आम  आदमी  इसे  प्राप्त  कर  सके  और
 अपने  उपयोग  हेतु  इन  चीजों  को  खरीद  करने  की  उनकी  क्रय  शक्ति  कपास  के  उत्पादन  से  लेकर
 उसकी  धागा  निर्माण  और  उद्योगों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  समुची  समस्या
 का  विश्लेषण  करना  पड़ेगा  |  उस  क्रय  शकित  में  वृद्धि  नहीं  हुई  यह  केवल  कपड़ा  उद्योग  की  कहानी

 मन्त्री  महोदय  न  केवल  कपड़ा  उद्योग  बल्कि  रेशम  और  नारियल-जटा  धागे  की
 समस्याओं  से  भी  जूझ्न  रहे  उनके  मन्त्रालय  को  इन  सभी  समस्याओं  को  देखना  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  यह  देखने  के  लिए  कि  अधिकतम  उपयोग  किया  ज्ञाए  और  आम  आदमी  की  दृष्ट  से
 अधिकतम  सहायता  दी  सरकार  ने  इनमें  से  किसी  भी  समस्या  के  समाधान  के  बारे  में  प्रगति  का
 आकलन  किया

 मैं  हथफरधा  क्षेत्र  की  बात  करता  केरल  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  लोग
 करघधे  से  अपनी  रोजी-रोटी  कमाते  बस्त्र  नीति  के  अन्तगंत  नियंत्रित  कपड़े  का  उत्पादन  हथकरचा
 उद्योग  के  लिए  आरक्षित  किया  अब  क्या  हुआ  है  ?  नियन्त्रत  कपड़े  के  लिए  2  रुपए  प्रति  मीटर

 राजसहायता  दी  जाती  है  |  परन्तु  उत्पादन  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?  क्या  उसे  निष्प्र  भावी  बनाया
 गया  है  ?  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  को  निष्प्रभावी  बनाने  के  उद्देश्य  से  हम  औद्योगिक  श्रमिकों  को  मंहगाई  भत्ता

 दिए  जाने  की  मांग  करते  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  तीन  वर्ष  निर्धारित  की  गई  2  रुपए
 प्रति  मौटर  की  राजसहायता  सूती  रंगाई  आदि  की  लागत  में  हुई  वद्धि  के  अनुपात  में  यह
 राशि  कुछ  भी  नहीं  क्या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ?

 वास्तव  यदि  आप  हथकरघा  क्षेत्र  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  तो आपको  कपड़ा  निर्माण  के

 लिए  धागा  तथा  अन्य  सामग्री  रियायती  दर  पर  निर्धारित  मूल्य  पर  सप्लाई  करनी  चाहिए  नफ़ि

 बिचौलिए  को  2  रुपए  प्रति  मीटर  दे  कर  जिसके  आधार  पर  भी  वह  खूब  धन  एकत्र  कर  रहा  सामग्री

 इस  उद्योग  में  लगे  लोगों  को  सीधे  सप्लाई  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  और  भी  बहुत  सी  बातें  कहना  चाहता  यदि  आप  इन  सब  बातों  पर  गौर  करें  तो  पाएंगे
 कि  सरकार  की  नीति  आम  आदमी  के  प्रति  उसके  दृष्टिकोण  का  प्रतिबिम्ब  है  और  यह  बिल्कुल  अस्पथ्ट

 यह  नीति  गरीब  लोगों  के  लिए  नहीं  है  ;  अपितु  यह  हथकरघा  उद्योग  के  धनाढूय  वर्ग  के  लिए
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 विरनकननननन-मनननननननन-+--म-म  —

 श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  उपाध्यक्ष  सर्वप्रथम  तो  हस  विषय  पर  चर्चा

 में  भाग  लेने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपकी  आभारी  हूं  ।

 भारत  में  वस्त्र  उद्योग  शायद  सबसे  पुराना  और  प्रतिष्ठित  उद्योग  इसमें  हाथ  से  कताई
 किया  हुआ  और  खादी  कपड़ा  शामिद्य  दूसरी  ओर  भारी  पूंजी  लगाकर  उच्च  गति  से  आधुनिवतम
 ढंग  से  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  इस  उद्योग  पर  लाखों  लोग  निरभंर  हैं  और  यह  उद्योववू  बहुत
 ही  असंगठित  ढंग  से  स्थापित  किया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  माइक  के  समीप  आएं  ।

 श्रीमतो  बसवराजेश्वरी  :  वस्त्र  उद्योग  ने  इस  देश  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  है  और  मुख्यतः
 यह  निर्यात  और  आयात  उन्मुख  उद्योग  सरकार  ने  वर्ष  1985  में  वस्त्र  नीति  को  घोषणा  की  थी  ।

 मिल  और  विद्युत  करघा  क्षेत्रों  क ेसर्वागीण  विकास  के  लिए  अनेक  उपायों  का  सुझ्नाव  दिया
 गया  नई  वस्त्र  नीति  में  उपभोक्ताओं  को  धागा  सप्लाई  रसायनों  की  सप्लाई  के  लिए
 अधिकाधिक  केन्द्र  खोलने  तथा  जरूरतमन्द  लोगों  को  वित्तीय  सहायता  देने  जैसे  विभिन्न  उपायों  का
 उल्लेख  किया  गया  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  डिजाइनों  को  आधूनिक  बनाने  के  लिए  अनेक  प्रशिक्षण  शिविर  आयोजित
 किए  गए  हैं  तथा  कपड़ा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  कुछ  कोष  भी  उत्पन्न  किया  गया  इसके
 अलावा  रुश्ण  उद्योगों  की  रुर्णता  दूर  करने  के  लिए  मन्त्रालय  ने  उन्हें  एक  मुश्त  धनराशि  प्रदान  की  है
 और  स्वस्थ  उद्योगों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  घन  दिया  गया

 इन  सभी  उपायों  के  बावजूद  अनेक  कपड़ा  मिलें  रुग्ण  हो  गई  इसके  कारणों  का
 सही  पता  नहीं  है  लेकिन  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  पुरानी  श्रमिक  वर्तमान  मशीनों
 का  आधुनिकीकरण  न  किया  जाना  और  इसी  तरह  के  अन्य  अनेक  कारणों  की  वजह  से  ऐसा  हुआ
 अनेक  रुश्ण  हकाइयों  का  सरकार  ने  अधिग्रहण  किया  है  और  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  माध्यम  से  उनको
 चला  रही  है  तथा  गरीब  जनता  में  बांटने  के  लिए  जनता  कपड़ा  तंथार  कर  रही  यह  बहुत  स्पष्ट  है
 कि  ज्यादातर  मिलें  रुर्ण  ही  रही  हैं  और  अनेक  श्रमिक  बेरोजगार  हो  रहे  हैं  तथा  समस्या  बहुत  ही
 गम्भीर  नई  वस्त्र  नीति  मे  जो  कुछ  सुझ।या  गया  है  उसके  अतिरिक्त  अभी  भी  बहुत  बातों
 पर  बिचार  किया  जाना  जब  मैंने  रिपोर्ट  पढ़ी  तो  मैंने  पाया  कि  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सुझाव
 देने  को  हमारे  पास  कुछ  भी  नहीं  है  लकिन  फिर  भी  हम  देखते  हैं  कि  अधिकाधिक  उद्योग  रुग्ण  हो  रहे

 वस्त्र  मन्त्रालय  द्वारा  उचित  कारण  का  पता  लगाना  होगा  तथा  उपचार  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 वि।भन्न  उपायों  के  सहकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जा  रही  मिलों  को  भारतीय
 औद्योगिक  विकास  बैंक  डी०  बी०  के  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  देने  में  वस्त्र  मंभालय
 आगे  आया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  में  ऐसी  अतक  मिलें  स्थापित  की
 गई  थीं  और  उन  मिलों  में  उत्पादन  प्रारम्भ  होने  वाला  है  ।  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  में  ऐसी  सहकारी
 कताई  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  और  आदमी  आगे  आ  रहे  हैं  ।

 आज  सोचने  की  पूरी  विचारधारा  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हमें  अधिक  से  अधिक  उद्योगों  का
 विकेन्द्रीकरण  करना  होगा  |  सहकारी  क्षेत्र  म  और  लोग  आगे  आ  रहे  शेयर  पूंजी  के  रूप  में  उन्होंने
 भारी  धनराशि  एकत्र  की  स्वीकृति  पाने  के  लिए  वे  भारत  सरकार  के  पास  आए  लेकिन  हमे
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 बताया  गया  है  कि  सातवों  योजना  में  जो  कुछ  पूरा  किया  जाना  उसको  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया
 गया  इसलिए  वस्त्र  मन्त्रालय  द्वारा  इस  बात  पर  प्रतिबन्ध  है  कि  वे  उन  नई  कताई  मिलों  के  लिए
 अनुमति  नहीं  देंगे  जो  कि  वे  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं  ।

 शेयर  पूंजी  के  रूप  में  उन्होंने  करोड़ों  रुपए  एकत्र  किए  वे  कहते  हैं  कि  हमें  अनुमति  दो  ।
 हम  पंसे  की  मांग  नहीं  करते  ।  लेकिन  हम  काम  शुरू  करने  को  तंयार  ग्रामीण  लोगों  को  रोजगार
 देने  का  यह  एक  रास्ता  केवल  यही  हम  किसानों  से  धन  एकत्र  कर  रहे  ऐसी  योजनाओं  को
 प्रारम्भ  करते  समय  हमें  उस  पर  ध्यान  देना  मुख्य  बात  यह  है  कि  किसानों  से  हम  घन  एकत्र
 कर  रहे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हम  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  लगा  रहे  हैं  और  प्रामीण  क्षेत्र  के  गरीब
 लोगों  को  हम  बहुत  रोजगार  दे  रहे  सरकार  को  इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाना  मैं
 माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगी  कि  वह  कृषि  मन््त्री  और  उद्योग  मन्त्री--जो  कि  सही  रूप  से
 सम्बन्धित  के  साथ  तुरन्त  एक  बैठक  करें  उनके  साथ  बैठकर  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  था  प्रयास

 कताई  मिलों  को  स्थीक्षृति  देनी  एक  ऐसी  मिल  हनुमानमत्ती  नुल््लीना  सहकार

 रानेबेन्नूर  यह  काफी  लम्बे  समय  से  लम्बित  पड़ी  लगभग  पांच  वर्ष  पूर्व  वे  लगभग  30-40  लाख

 रुपए  एकत्र  कर  छुके  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  तुरन्त  ध्यान  देने  और  यह  देखने  का  अनुरोध
 करती  हूं  कि  जो  कुछ  लम्बित  पडा  है--चाहे  यह  महाराष्ट्र  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  है  या  कर्नाटक  में
 उसकी  स्वीकृति  मिलनी  चाहिए  और  यह  भी  देखा  जाना  चाहिए  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  के गरीब  लोगों  को
 उचित  रोजगार  दिया

 इस  विषय  पर  दूसरी  बात  जिस  पर  मैं  जोर  देना  वह  रेशम  उद्योग  से  सम्बन्धित  है  ।
 वस्त्र  उद्योग  में  रेशम  भी  शामिल  है  |  जंसा  कि  आप  पहले  ही  जानते  हैं  कि  कर्नाटक  उन  पुराने  राज्यों
 में  से  एक  है  जहां  बहुत  अधिक  रेशम  तैयार  किया  जा  रहा  लेकिन  विश्व  बैंक  की  सहायता  के
 प्रश्चात  और  अधिक  क्षेत्र  का  विकास  किया  गया  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  भी  आन्श्र  पश्चिम  बंगाल
 जैसे  अन्य  दूसरे  राज्यों  में  क्षेत्रफल  के  बढ़ाने  और  सुधार  करने  में  भी  बहुत  ध्यान  दे  रहा  अतः
 फल  को  बढ़ाने  में  और  देश  के  अन्य  भागों  में  अच्छी  श्रेणी  के  रेशम  का  उत्पादन  करने  में  सभी  प्रकार  की

 सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहुंगी  कि  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  कोयों  की  शेड  डालने  तथा

 बीमारियों  की  रोकथाम  आदि  जैसे  अनेक  विकास  कार्यक्रमों  की  घोषणा  की  इसके  अतिरिक्त  मैं

 माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  देखने  का  अनुरोध  करती  हूं  कि  चीन  या  अन्य  देशों  से कोई  बिचौलिया  रेशम

 का  आयात  न  करे  ।  यदि  ऐसी  बातों  को  प्रोत्माहन  दिया  गया  तो  किसान  पर  बहुत  अधिक  बुरा  प्रभाव

 देश  में  जैसे  ही आयात  किया  हुआ  सामान  कीमतें  गिर  जाएंगी  और  किसानों  को  इससे

 बहुत  अधिक  असृविधा  इसलिए  मैं  अनुरोध  करूगो  कि  थदि  रेशम  के  आयात  तनिक  भी

 आवश्यकता  तो  केवल  रेशम  बोर्ड  को  ही  आयात  करना  चाहिए  ।  किसी  भी  परिस्थति  में  व्यक्तियों
 को  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाना  मैं  समझती  हुं  कि  माननीय  मन््त्रीजी  को  देश  की  विभिन्न  भागों
 के  रेशम  उत्पादकों  से  ज्ञापन  पर  ज्ञापन  मिल  रहे  कर्नाटक  सरकार  भी  प्रायः  दबाव  डालती  रही  है  कि
 केवल  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  माध्यम  से  इसे  खरीदा  जाना  चाहिए  और  इमको  बुनकरों  में  वितरित  किया
 जाना  चाहिए  लेकिन  विदेशों  से  रेशम  आयात  करने  के  लिए  व्यक्तियों  को  नहीं  कहा  जाना

 रेशम  उद्योग  एक  ग्र'मोन्मुघी  उद्योग  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  इससे  लाभ

 होता  है  ।  छोटे  और  सी  मान्त  किसानों  ने  लघु  स्तर  पर  शहतूत  की  खेती  प्रारम्भ  की  इसके  अतिरिक्त
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 बसवराजेश्वरी ]

 इस  फसल  से  उनको  पैसा  प्राप्त  होता  इसलिए  इसको  वहां  फैलाया  जाना  चाहिए  जहां  इसे  उगाया
 जा  सके  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बोड्ड  द्वारा  ऐसी  योजनाओं  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  केवल  यही
 जब  वहां  मक्खियों  का  हमला  होता  है  तो  पूरी  फसल  नष्ट  हो  जाती  यह  एक  गंभीर  बीमारी

 समस्त  फसल  बरबाद  हो  गई  |  उस  नाशक  कीट  के  कारण  हम  वहां  कई  वर्ष  तक  कुछ  भी  नहीं  उगा

 इसीलिए  यह  देखने  के  लिए  कि  ऐसी  बीमारियां  देश  के  अन्य  भागों  में  मे  कुछ  उपाय  करने
 ही  पड़ेंगे  तथा  केन्द्रीय  रेशम  बोडड  द्वारा  एहुतियाती  उपाय  करने  चाहिए  तथा  उन्हें  ऐसे  उपायों  का  पता
 झभी  लगाना

 जनता  कपड़े  के  सम्बन्ध  मैं  समझती  हूं  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  नियन्त्रित  मुल्य  पर
 जनता  कपड़े  का  उत्पादन  किया  जाता  है  तथा  यह  शूल्क  मुक्त  भी  है  परन्तु  मुझे  डर  है  कि  इस  किस्म
 का  कपड़ा  कितने  निर्धत  लोगों  को  मिल  पाएगा  ?  कितनी  सहकारी  संस्थाएं  उस  कपड़े  को  निचले  वर्ग
 के  लोगों  तक  पहुंचाने  की  स्थिति  में  बहुत  सी  सहकारी  संस्थाएं  ठप्प  हो  गई  हैं  ।  उनके  पास  यह
 कपड़ा  खरीदने  के  लिए  कामकाजी  पूंजी  नहीं  है  जिसके  लिए  वे  पात्र  हैं  इसीलिए  गरीबों  को  यह  कपड़ा
 नहीं  मिल  रहा  आप  जो  कपड़ा  विभिन्न  राज्यों  को  सप्लाई  कर  रहे  हैं  वह  बहुत  ही  घटिया  किस्म  का

 मैं  नहीं  समझती  कि  कोई  महिला  उस  साड़ी  को  पहन  सकती  ऐसी  साड़ियां  पहनने  वाली

 महिलाओं  पर  मुझे  तरस  आता  है  तथा  उनका  घर  से  वाहर  निकलना  मुश्किल  इसीलिए  उस  कपड़े
 की  गुणवत्ता  तथा  मजबूती  में  भी  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  इसे  एक  अथवा  दो  महिने  तो  पहन
 सकते  हैं  परन्तु  तीसरे  महिने  चिथड़े-चिथड़े  हो  इसी  प्रकार  मजबूती  के  साथ-साथ  डिजाइनों
 में  भी  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  जहां  भी  जाते  हैं  यह  देखते  हैं  कि  प्रत्येक  राज्य  एक  विशेष  किस्म
 की  साड़ी  का  उत्पादन  करता  ऐसा  लगता  है  जैसे  वे  केवल  वदियों  का  ही  उत्पादन  करते  हो  तथा  यदि
 ये  महिलाएं  इन  साड़ियां  को  पहनती  हैं  तो  वे  किसी  गा  अथवा  स्टाफ  नस  जैसी  या  कुछ  ऐसी  ही
 लगती  हैं  ।  ऐसा  नहीं  होना  हमें  उन्हें  आकर्षक  डिजाइन  तथा  मजबूत  कपड़ा  देना

 मेरा  सुझाव  है  कि  जब  भी  आप  कपड़ा  सप्लाई  करें  तो  यह  अच्छी  किस्म  का  होना  चाहिए  ।

 एक  अन्य  बात  यह  है  कि  ज़िला  स्तर  पर  हमारे  पास  चलती-फिरती  गाड़ियां  हैं  तथा  यदि  हम
 इस  कपड़े  को  साप्ताहिक  मण्डियों  में  सप्लाई  करें  तो  मैं  समझता  हूं  कि  निम्नतम  स्तर  के  व्यक्ति  को  भी
 निश्चित  रूप  से  यह  कपड़ा  सस्ते  मूल्य  पर  मिल  भविष्य  में  ऐसी  योजनाओं.पर  विचार  किया
 जा  सकता  एक  छूट  योजना  भी  चल  रही  जब  भी  छूट  दी  जाती  हम  दुकानों  पर  भागते  हैं
 किन्तु  हमें  पता  चलता  है  कि  छूट  से  केवल  दो-तीन  रोज  पहले  ही  मूल्यों  में  20  से  30  प्रतिशत  की
 वृद्धि  कर  दी  गई  हम  उसी  कपड़े  के  बारे  में  अन्य  किसी  दुकान  से  पूछताछ  करें  तो  हमें  पता
 चलता  है  कि  यह  मूल्य  अन्य  दुकानों  से  अधिक  ऐसी  बातें  हो  रही  मैं  नहीं  जानती  कि  ये  आपके
 ध्यान  में  आई  हैं  अथवा  नहीं  ?  किन्तु  एक  महिला  होने  के  नाते  मैं  यह  समझ  सकती  हूं  कि  यह  बात  सच
 है  कि  जहां  भी  हम  जाते  हैं  बढ़ीं  20  से  30  प्रतिशत  की  भारी  आकर्षक  छूट  लगी  होती  है  किन्तु  हमें
 पता  चलता  है  कि  या  तो  वह  कपड़ा  पुराना  होता  है  तथा  कभी-कभी  थह  हमें  बाहर  से

 मिलने वाले कपड़े से महंगा मिलता है । इसीलिए हमें यह देखना है कि छूट का अर्थ यह हो कि जितनी भी छट देने का हम निर्णय लें वह वास्तव में मिलनी चाहिए । ऐसो चीजों का ध्यान रखा जाना 246
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 एक  परामर्शदात्री  बोर्ड  है  जो  बहुत  सी  चीजों  की  देखभाल  करता  है  तथा  इस  बोडे  में  उन
 राज्यों  को  जिनमें  कपास  उगाई  जाती  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  भारतीय  कपास
 निगम  के  बारे  में  मेरी  अत्यधिक  रुचि  है  ।  मैं  ऐसे  क्षेत्र  से  हूँ  अर्थात  तुंगभद्ठा  परियोजना  जहां  भारी
 मात्रा  में  कपास  उगाई  जाती  क्योंकि  हम  वहां  लम्बे  अतिरिक्त  लम्बे  रेशे  तथा  मध्यम  रेशे  की
 कपांस  उगाते  भारतीय  कपास  निगम  प्रतिवर्ष  रायचूर  तथा  बेलारी  के  बाजार  में  आता  है  तथा
 हमारे  क्षेत्र  से  भारी  मात्रा  में  कपास  खरीदता  है  किन्तु  मैं  महसूस  करती  हूं  कि  इस  प्रणाती  की
 भागे  जांच  होनी  किन्तु  लोगों  में  ऐसी  धारणा  है  कि  विभाग  में  बहुत  सारे  काम  लुका-छिपी  से
 होते  हैं  तथा  ये  भारतीय  कपास  निगम  में  भी  एक  निश्चित  प्रतिशत  निर्धारित  है  तथा  घटिया
 किस्म  का  माल  खरीदा  जा  रहा  है  तथा  कोई  उचित  जांच  अथवा  श्रेणीकरण  मशीन  नहीं  भारतीय
 कपास  निगम  में  नमी  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  मशीन  नहीं  उचित  श्रेणीकरण  के  लिए  कोई
 उचित  यन्त्र  नहीं  इस  प्रकार  से  किसानों  को  कभी-कभी  अपने  माल  का  कम  मूल्य  मिलता  है  तथा
 कभी-कभी  भारतीय  कपास  निगम  को  भी  घाटा  होता  इसके  बहुत  से  कारण  हैं  जिन्हें  मैं  सभा  में
 नहीं  बताना  मैं  समझती  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  जी  समझ  जाएंगे  कि  मेरे  कहने  का  क्या  मतलब

 भारतीय  कपास  निगम  बाजार  में  प्रवेश  कर  गया  बहुत  से  लोगों  के  लिए  यह  कमाई  का
 मौसम  इतना  ही  मैं  कह  सकती  हूं  ।  कभी-कभी  भारतीय  रुई  निगम  रुई  की  खरीदारी  क  रने  के  बाद
 उसे  समुचित  रूप  से  नहीं  रख  कई  बार  इसमें  आग  लग  जाती  इसके  तेज  धूप
 लगने  से  भी  लाखों  रुपए  की  हानि  हो  जाती  इसके  भण्डारण  की  समुचित  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  और  इसकी  खरीदारी  में  कुछ  न  कुछ  सुधार  किया  जाना  मेरी  समझ्न  से  वे  व्यक्ति
 जो  इसे  जिला  स्तर  पर  खरीदते  समुचित  योग्यता  प्राप्त  एवं  पर्याप्त  स्तर  के  व्यक्ति  नहीं  हमें
 कुछ  ज्यादा  योग्यताप्राप्त  व्यक्ति  एवं  पर्याप्त  स्तर  के  व्यक्तियों  को  रई  की  खरीद  का  अवसर  देना

 चाहिए  ।

 भारतोय  रुई  निगम  ने  केवल  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  लिए  तथा  अन्य  मिलों  के  लिए  खरीदारी
 करता  है  बल्कि  यह  रुई  का  निर्यात  भी  करता  मैं  इस  सदन  में  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि आपको
 किसी  भी  परिस्थिति  में  रुई  का  आयात  नहीं  करना  हमारे  किसान  तैयार  हमारी  जमीन
 केवल  कपास  के  उत्पादन  के  लिए  ही  यह  काली  कपास  मिट्टी  कहलाती  वहां  कपास  के  सिवाय

 कोई  अन्य  फसल  नहीं  पैदा  हो  सकती  ।  हम  इसका  उत्पादन  बशतें  कि  आप  कीमतों  में  स्थिरता
 लायें  ।  आज  आप  चालीस  काउन्ट  मध्यम  दर्ज  की  रेशेवाली  कपास  की  जो  कुछ  भी  कीमत  दे  रहे  वह
 कीमत  हमें  पिछले  दस  वर्षों  से  मिल  रही  आपको  हमें  कुछ  लाभकारी  मूल्य  देना  चाहिए  ।  यह  एक
 जोखिम  वाली  फसल  आपकी  जानकारी  के  लिए  मैं  बताता  हूं  कि  अभी  हाल  ही  में  कई  किसानों  की

 मृत्यु  हो  गई  है  क्योंकि  आंन्र  प्रदेश  पश्चिम  गोदावरी  तथा  कृष्णा  जिले  में  उनकी  फसल  बरबाद  हो  गई

 यह  एक  जोखिम  वाली  फसल  हमें  फसल  से  कुछ  मिल  गया  तो  मिल  गया  अन्यथा  हम  पूरी
 तरह  से  बरबाद  हो  जाते  किसान  कपास  का  उत्पादन  करने  के  लिए  तेयार  आपको  किसी  भी

 परिस्थिति  में  रुई  का  आयात  नहीं  करना  चाहिए  ।  केवल  कुछ  ही  लोग  हैं  जो इसका  आयात  कराने  का

 षडयन्त्र  रच  रहे

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  अनुरोध  करती  हूं  कि  बढ़  यह  देखें  कि  किसानों  का  संरक्षण  हो
 भोर  भारतीय  रुई  निगम  उन्हें  उससे  और  अधिक  समर्थन  मूल्य  दें  जो  आज  उन्हें  दिया  जा  रहा  है

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  ।
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 प्रो०  मिला  कुमारी  शक्तावत  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  वस्त्र  मन्त्रालय  के

 अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई  हूं  ।  मुझे  पूरी  उध्मीद  है  कि  वस्त्र  मन्त्रालय  इस
 समय  ऐसे  हाथों  में  है  जिनको  योजना  तथा  देश  की  बुनियादी  आवश्यकताओं  का  पता  इसलिए  मुझे

 पूरी  आशा  है  कि  आने  वाले  समय  में  यह  मन्त्रालय  देश  की  आवश्यकता  के  अनुरूप  लोगों  को  वस्त्र  दे

 एक  कल्याणकारी  राज्य  क ेलिए  आवश्यक  है  कि  वह  मनुष्य  की  बुनियादी  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करे  ।  कपड़ा  और  मकान  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  करे  ।  कपड़ा  मानव  की  एक  बुनियादी
 भावश्यकता  यह  उद्योग  हमारे  देश  में  अनादिकाल  से  चला  आ  रहा  कृषि  के  बाद  यदि  देखा

 जाए  तो  इसी  उद्योग  में  सबसे  अधिक  व्यक्ति  लगे  हुए  इस  समय  वस्त्र  उद्योग  हमारे  देश  में  तीव
 प्रकार  के  हैं--बु  पाधरलूम  तथा  हैंडलूम  ।  मैं  अपना  विवेचन  केवल  हैंडलूम  तक  ही  सीमित  रखूंगी
 क्योंति  आपने  समय  कम  दिया  हैंडलूम  इस  देश  का  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  व्यवसाय  यदि  हम
 यह  कहें  कि  कश्मीर  से  लेकर  कन्याकुमारी  और  बीरावल  से  अरुणाचल  तक  अनेक  विभिन्नताएं  लिए  हुए
 यह  उद्योग  आजतक  जीवित  है  परन्तु  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  जो  बुनकर  हैं  या  जो  व्यक्ति  इस  धंधे  में
 लगे  हुए  हैं  उनकी  दशा  बहुत  ही  शोचनीय  एक  जमाना  इस  देश  के  बुनियादी  उद्योग  की  विश्व
 प्रसिद्ध  मलमल  के  बारे  में  आप  सभी  जानते  हैं  परन्तु  धीर-धीरे  यह  उद्योग  क्षीण  होता  चला  गया  ।  आज
 भी  यदि  हम  देखें  तो  विदेशों  में  हम  इस  उद्योग  की  तारीफ  सुनते  खास  तौर  से  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगी
 कि  मैसूर  को  राजस्थान  का  कोटा  डोरिया  तथा  ऊनी  वस्त्र  बहुत  अधिक  पसन्द  किए  जाते  हैं  ।
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मंसूर  कोटा  डोरिया  का  एक  बहुत  अच्छा  उद्योग  है  जहां  की  कलात्मक  सुन्दर
 साड़ियां  आज  हर  हर  महिला  की  पसन्द  है  चाहे  वह  हिन्दुस्तान  में  रहती  हों  या  हिन्दुस्तान  के

 जो  गम  देश  हैं  वहां  पर  इस  उद्योग  द्वारा  बनाए  गए  कपड़ों  के  सिले  सिलाए  बस्त्रों  को  बहुत
 पसन्द  किया  जाता  कोटा  डोरिया  उद्योग  जो  यह  मसूरिया  के  नाम  से  प्रसिद्ध  है और  यह  एक
 गांव  में  सीमित  जिसको  केथून  कहते  उस  गांव  में  सारे  के  सारे  करीब-करीब  बुनकर  हैं  और  यह
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  एक  भाग  है  ।  उन  बुनकरों  की  श्यिति  बहुत  खराब  सारा  परिवार  एक  कच्ची
 झोंपड़ी  में  रहता  है  और  मैंने  अपनी  आंखों  से  देखा  है  कि  उस  कच्ची  झोपड़ी  में  औरतें
 सब  मिलकर  उन  अस्त्रों  को  बुन  रहे  हैं  और  वे  मुश्किल  से  चार  दिन  में  एक  साड़ी  बुन  पाते  हैं  और
 वह  साड़ी  100  रुपये  से  कम  की  होती  इस  प्रकार  का  उद्योग  यदि  इस  रफ्तार  से  चलता  तो
 आने  वाले  समय  में  यह  उद्योग  चौपट  हो  सकता  है  और  वहां  के  लोगों  की  स्थिति  और  भी  दयनीय  हो
 सकती  इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया
 जाना  चाहिए  और  व्यापारियों  क ेशोषण  से  इसको  बचाया  जाना  होता  यह  है  कि  कच्चामाल
 बड़े-बड़े  व्यापारी  इन  को  देते  हैं  और  सुन्दर  कलात्मक  साड़ियां  सस्ते  दर  पर  खरीद  लेते  राजस्थान

 बुनकर  हथकर्घा  संघ  जो  वह  इनको  किसी  तरह  का  प्रोटेबंशन  नहीं  दे  रहा  है  ।  इसलिए  आप  आदेश
 दें  कि  राजस्थान  बुनकर  हथकर्घा  संघ  जो  वह  कोटा  साड़ी  उद्योग  को  विशेष  तौर  पर  संरक्षण  दे  ।  इस
 के  लिए  मैं  विशेष  रूप  से  निवेदन  करना  चाहुंगी  कि  कैथून  में  सरकारी  डिपो  कायम  होना  चाहिए  जोकि
 कच्चा  माल  उन  लोगों  को  दे  सके  जैसे  सूत  रेशम  है  और  जरी  है  क्योंकि  जरी  का  काम  भी  बड़े
 सुन्दर  और  कलात्मक  ढंग  से  वे  साड़ियों  में  करते  दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  जो  उनका  तैयार  माल
 होता  जो  उनकी  साड़ियां  होती  उन  पर  20  परसेन्ट  रिबेट  देना  चाहिए  ताकि  वे  इस  उद्योग  में

 नुकसान  न  तीसरा  निवेदन  यह  है  कि  जो  राजस्थान  बुनकर  हथकर्षा  संघ  है  ओर  अखिल
 भारतीय  स्तर  पर  उनका  प्रतिनिधित्व  जरूर  होना  चोथा  सुझाव  यह  है  कि  प्रशिक्षण  की
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 उचित  व्यवस्था  होनी  चाहिए  क्योंकि  आज  से  100  साल  पहले  की  जो  ट्रेडीशन  उनकी  साड़ियां  बनाने
 की  उसी  प्रकार  की  वे  बनाते  आ  रहे  ढाके  के  मलमल  एक  अंगूठी  में  मे  निकल  जाती  थी  लेकिन
 यह  जो  साड़ी  यह  अंगूठी  में  से तो  नहीं  पर  एक  चूड़ी  में  स ेनिकल  जाती  इतना  सुन्दर  यह  उद्योग
 है  और  इसको  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  विशेष  तौर  पर  ध्यान  देना  होगा  और  उनको  प्रशिक्षित  करने  की
 और  उनको  वित्तीय  सहायता  देने  की  ठीक  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 एक  ओर  निवेदन  करना  चाहती  हूं  ।  राजस्थान  में  ऊनी  खादो  उद्योग  जो  वह  बहुत  ही
 अच्छी  स्थिति  में  खास  कर  वेस्टर्न  बाड़मेर  और  जेसलमेर  ऊनी  खादी  के  लिए  बहुत  ही
 प्रसिद्ध  हैं  क्योंकि  40  प्रतिशत  भेड़ें  राजस्थान  के  इस  भाग  में  वहां  ऊन  बहुत  ज्यादा  पैदा  होती
 उस  उद्योग  को  अधिक  से  अधिक  प्रोत्साहन  देने  की आवश्यकता

 मेरा  एक  और  निवेदन  अकोला  प्रिन्ट  आपने  सुना  होगा  ।  चित्तौड़  जिले  में  अकोला  नाम
 का  स्थान  जहां  अकोला  प्रिन्ट  नेचुरल  कलर  पेड़  पत्तों  रो रंग  निकाल  कर  --  वे  कंमिकल  रंग  नहीं
 होते  हैं--त॑यार  किया  जाता  साब्डियां  और  दूसरे  वस्त्र  वहां  पर  वहां  के  लोकल  आदमियों  के  लिए
 बनाए  जाते  राजस्थान  शेडयूल्ड  कास्ट  के  अन्तगंत  बुनकर  समाज  आता  है  जो  कि  मोटी  खादी
 बनाता  है  ।  सारे  ग्रामीण  इलाकों  के  लिए  मल्टी-परपज  वह  कपड़ा  होता  वह  खेती  की  फसलें  सुखाने
 के  काम  में  आता  है  और  मेहमानों  को  बठाने  के  काम  में  आता  इस  प्रकार  के  उद्योग  को  संरक्षण  देन
 की  आवश्यकता  उनको  विशेष  ट्रेनिंग  देकर  और  कच्चा  माल  देकर  इस  उद्योग  को  आगे  बढ़ाया
 जा  सकता

 मेरा  निवेदन  एक  और  रेशम  का  जो  हैंडलूम  उद्योग  वह  भी  इस  देश  में  अधिक  विकसित

 खास  तौर  से  कश्मीर  और  मैसूर  की  सिल्क  देश  में  विख्यात  है  ।  परन्तु  इनकी  स्थिति  भी  बहुत  भच्छी

 नहीं  है  ।  हमारे  देश  की  जलवायु  ऐसी  है  कि  हम  अपने  देश  में  सेरीकल्चर  को  बढ़ा  सकते  कपास  की

 खेती  को  बढ़ा  सकते  हमारी  आधथिक  स्थिति  को  और  मजबूत  करने  में  ये  दोनों  उद्योग  हमारी  मदद

 कर  सकते  मेरा  निवेदन  है  कि  सेरीकल्चर  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  होने  चाहिए  और  हमार  जो

 बेरोजगार  युवक  जो  पार्ट  टाईम  काम  करना  चाहते  उनको  सेरीकल्चर  के  लिए  प्रोत्पाहन  देना

 चाहिए  |  खास  तौर  से  सीड  हम  उन्हें  दे  सकते  शहतूत  के  पौधे  दे  सकते  ये  सस्ते  रेट  पर  उनको

 दिए  जाएं  ।  इसको  बढ़ाने  के  लिए  राजस्थान  की  जलवायु  बहुत  उपयुक्त  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहन
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 कालीन  उद्योग  भी  इस  देश  में  बहत  विकसित  हो  सकता  खास  तौर  से  हमारी  नाथ्थ-ईस्ट

 स्टेट्स  में  भी लोग  इस  काम  में  लगे  हुए  मिर्जापुर  के
 कालीन  उद्योग  ओर  राजस्थान  में  भी  इस

 उद्योग  को  यदि  आप  प्रोत्साहन  दें  तो  यह  विकसित  हो  सकता  है  और  वहां  की  पूरी  की  पूरी  अधंव्यवस्था

 को  वदल  सकता  खास  तौर  पर  मिर्जापुर  में  छोट-छोटे  बच्चों  को  इस  उद्योग  में  लगाया  गया  है  ।

 उन  बच्चों  से  बोण्डेड  लेवर  की  तरह  काम  लिया  जाता  इस
 ५(८ैटी

 सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 नई  कपड़ा  नीति  की  कई  लोगों  न ेआलोचना  की  लेकिन  छेसा  सोचती  हूं  कि  आने  वाले

 ष्य  के  लिए  यह  सुखद  स्थिति  हमारी  जो  टेक्सटाईल  मिलें
 उश्माकक

 में  जा  रही  हैं  उतको  भी

 इससे  लाभ  में  किया  जा  सकता  आपने  पोलिस्टर  यान  में  जो  विशेष  प्रकीर/की  छूट  दी  है  उमसे

 गरीब  लोर  पूरा  फायदा  उठायेंगे  ऐसी  आशा  पुरानी  मशीनें  होने  के  काह्ुण  जी'लेइसथर्ईल  मिलें

 घाटे  मं  जा  रही  हैं  या  उनमें  जितना  प्रोफिट  होना  वह  नहीं  होता  उससे  हमा  हुई  है  इसलिए
 बुनकरों  को
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 निर्मेला  कुमारी

 अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  टिक  नहीं  पाता  हमारे  कपड़े  के  मुकाबले  में  दूसरे  देशों  का  कपड़ा  सस्ता  होता

 है  ।  माननीय  मिर्घा  साहब  के  पास  जब  यह  मन्त्रालय  है  तो  निश्चित  तरीके  से  आने  वाले  भविष्य  में  इस
 उद्योग  की  स्थिति  सुधरेगी  ।

 इसी  सुखद  आशा  के  साथ  में  इन  मांगों  का  समर्थन  करती

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  तीन  साल  1985  में  नयी  कपड़ा
 नीति  का  एलान  किया  गया  था  और  उसको  लागू  किया  गया  उस  समय  यह  समझा  गया  था  कि

 कपड़ा  उद्योग  में  जो  संकट  मिलें  जो  बीमार  किसान  जो  इस  उद्योग  पर  निरभर  करते  मजदूरों
 का  इस  उद्योग  से  जो  सरोकार  उन  सबको  लाभ  पहुंचेगा  और  आम  जनता  को  वाजिब  कीमत  पर
 वस्त्र  की  पूर्ति  इस  नयी  नीति  से  यह  समझा  गया  हालांकि  उस  समय  भी  इस  पर  काफी

 बहस  हुई  थी  और  ज्यादातर  लोगों  ने  उस  समय  भी  सरकार  को  चेतावनी  दी  थी  कि  यह  जो  नयी  कपड़ा
 नीति  का  निर्माण  किया  जा  रहा  यह  बड़े-बड़े  मिल-मालिकों  के  पक्ष  में  हो  रहा  है और  इस  नीति  से

 उस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नहीं  होगी  जिसका  कि  सरकार  एलान  कर  रही

 अब  सवाल  बहस  का  नहीं  अब  सवाल  उत  तजुर्बे  का  है  जो  कि  इन  तीन  सालों  में  हुआ  है  ।
 उसको  सामने  रखते  हुए  सरकार  को  ईमानदारी  से  इस  नीति  पर  नये  सिर  से  विचार  करना  चूंकि
 जो  बहस  कल  से  चल  रही  है  इस  बहस  के  दौरान  यह  बात  साफ  तौर  पर  सामने  आई  है  कि  सरकार  को
 इसमें  घोर  असफलता  मिली  नीतियों  के  लागू  होने  क ेबाद  से  अब  तक  हम  उसका  जायजा  लें  तो

 1985  में  70  मिलें  बन्द  हुई  थी  जिसमें  94  हजार  947  मजदूर  बेकार  हुए  जून  1986  में

 यह  बढ़कर  75  हो  गई  और  बेकार  मजदूरों  की  तादाद  एक  लाख  तेरह  हजार  दो  सौ  सैंतीस  हो  गई
 और  जून  1987  में  इस  तरह  की  मिलों  की  तादाद  120  हो  गई  और  बेकार  मजदूरों  की  संख्या  एक
 लाख  पचास  हजार  हो  गई  ।  सितम्बर  1987  में  127  मिलें  बन्द  हो  गईं  और  बेकार  मजदूरों  की  संख्या

 एक  लाख  छियासठ  हजार  हो  गई  ।  अब  यह  कहा  जाता  है  कि  करीव-करीब  137  मिलें  बन्द  हैं  और

 एक  लाख  अट्ठहृतर  हजार  मजदूर  इससे  प्रभावित  हुए  इस  बात  को  साबित  करता  है  कि  सरकार
 ने  जो  नीतियां  बनाई  उन  नीतियों  का  क्या  असर  हुआ  ।  अकेले  बम्बई  में  चार  मिलें  बन्द  हो  चुकी
 इससे  भी  ज्यादा  बन्द  होने  की  स्थिति  में  उनकी  जो  कंपेसिटी  है  उस  क्षमता  से  काफी  नीचे  काम  हो
 रहा  कई  मिलों  में  बारे  में  तो यह  कहा  जाता  है  कि  25  प्रतिशत  से  भी  कम  क्षमता  का  इस्तेमाल
 हो  रहा  है  ।  बंगाल  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  सेंट्रलकाटन  मिल  हावड़ा  जो  एन०  टी०  सी०  के  अन्तगंत
 आने  वाली  मिल  है  उसको  डी-नोटिफाई  करने  का  दबाव  डाला  जा  रहा  अनेकों  मजदूरों  को  निकाला
 जा  चुका  है|  पहली  अश्नल  से  एक  नया  वर्क  शिड्यूल  तैयार  किया  गया  है  जिसके  अनुसार  700  मजदूरों
 को  निकाला  और  भी  मजदूरों  को  निकाला  जाएगा  ।  बंगाल  के,ही  24  परगना  में  मोहनी  मिल
 1983  में  सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  गया  गया  था  जिसमें  दो  हजार  वर्कर  काम  करते  थे  ।  सरकार
 पर  दबाव  डाला  गया  और  तक्रन्सरकार  ने  डी  नोटिफाई  करने  का  निश्चय  किया  ।  बिड़ला  की
 केशोराम  मिल  में  फरवरी  1987  से  तालाबंदी  तीन  हजार  वर्कंसं  को  निकालने  का  प्रयास  किया
 जा  रहा  है  जिसे  सरकाबैंहीं  मान  रही  सभी  यूनियंस  ने  कोर्ट  आफ  इन्कवायरी  बैठाने  की  मांग  की

 यह  बातें  हैं  जो स/।बित  करती  हैं  कि  किस  दिशा  में  टेक्सटाइल  इण्डस्ट्री  जा  रही  हमारे  साथियों
 ले  कटा  कि  उद्योग  में  जिस  तरह  के  सेक्टर  आते  हैं  चाहे  पावरलूम  हो  हैंडलूम  मिल  हो

 भारतीय

 ने  ज्यं  नोति  के  साथ  गहराई  से  जुड़ी  है  और  देश  की  आबादी  का  बड़ा  हिस्सा  चाह्टे  कपास
 भारतीय
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 उत्पन्त  करने  वाले  हों  या  इसमें  काम  करने  वाले  हों  ऐसे  लोगों  का  भविष्य  इस  उद्योग  के  साथ  मिला

 हुआ  है  ओर  उस  पर  निर्भर  करता  फैक्टरी  के  मालिकों  में  एक  अजीब  सी  प्रवृत्ति  अब  उत्पन्न  हो  रही
 है  सेक्टर  के  लोगों  में  ।  प्राइवेट  सेक्टर  के  लोग  नहीं  चाहते  हैं  कि  उनकी  जो  पूंजी  मुनाफा  है
 उसको  इसके  विकास  में  या  इसके  आधुनिकीकरण  में  लगा  सकें  |  अल्कि  वह  दूसरे  उद्योगों  की  ओर  बढ़
 रहे  हैं  जहां  वह  समझते  हैं  कि  ज्रादा  मुनाफा  मिलने  वाला  ऐसी  हालत  में  फैक्टरी  की  जमीन  को
 बेचने  की  प्रवृत्ति  भी शामिल  है  और  भी  बहुत-सी  बातें  चल  रही  हैं  जो  इसके  संकट  के  परिचायक  हैं  ।
 इस  तरह  से  नेगलेक्ट  हो  रहे  और  नीति  के  लागू  होने  या  नहीं  होने  के  चक्कर  में  रहे  तो  देश  का  भविष्य
 अन्धकारमय  होगा  ।  आवश्यकता  इस  बात  की  है  और  लम्बे  समय  से  मांग  की  जा  रही  है  कि
 टाइल  दृण्डस्ट्री  का  राष्ट्रीयकरण  किया  सरकार  इसको  अपने  हाथ  में  बड़ी  दिलेरी  और  बहादुरी
 के  साथ  जनता  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ले और  इसके  चलाने  की  गारण्टी  उसे  लेनी  तब
 देश  का  भविष्य  इससे  सुधर  सकता  है  और  इससे  लगे  किसानों  और  मजदूरों  के  भविष्य  की  गारन्टी  की
 जा  सकती  है  और  आम  जनता  को  सस्ता  कपड़ा  मुहैया  किया  जा  सकता  मैं  एक  बात  और  कहना
 चाहता  अभी  हाल  ही  में  29  फरवरी  को  बोट  क्लब  पर  बुनक रों  का  एक  प्रदर्शन  बड़ा  हुआ  ।  इतने  साल
 की  आजादी  के  बाद  भी  आज  जिस  परिस्थिति  में  हमारे  देश  का  बुनकर  रह  रहा  केन्द्रीय  सरकार  की
 ओर  से  जो  सहूलियत  उसे  दी  जाती  है  चाहे  वह  जनता  साड़ी  और  निर्माण  के  सिलसिले  में  छूट  की  बात

 हो  या  और  मामले  मैं  समझता  हूं  कि  आम  बुनकरों  तक  वह  नहीं  पहुंच  पाती  एक  तरफ  तो

 हैंडलूम  और  पावरलूम  को  विकसित  करने  की  बात  करते  हैं  जिससे  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार

 मिल  सके  और  दूसरी  ओर  हमारे  बिहार  की  हालत  बहुत  खराब  दूसरे  राज्य  की  बात  मैं  नहीं
 बड़े  पैमाने  पर  बुनकरों  में  भुखमरी  उनको  काम  नहीं  मिलता  है  और  जो  पैसा  रिबेट  या

 सबसिडी  के  रूप  में  देते  वह  पेसा  केवल  कागज  पर  ही  रहता  है  और  कपड़े  की  बुनाई  तथा  बिक्री
 दिखा  दी  जाती  है  और  असल  में  कपड़ा  तैयार  नहीं  होता  असल  में  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  बल्कि
 उस  पर  आश्रित  लोगों  के  साथ  धोखा  किया  जा  रहा  है  और  ५ट्ठीभर  लोग  जो  कोआपरेटिल  चलाने

 वाले  उसका  शेयर  खा  रहे  सूत  के  दामों  में  वृद्धि  और  नथी  टैक्सटाइल  पालिसी  के  खिलाफ

 करों  का  जो  धरना  हुआ  था  उनकी  मांग  थी  कि  नयी  टैक्सटाइल  नीति  को  समाप्त  किया  काटन

 स्टेपल  तथा  पालिएह्टर  सूतों  एवं  डाइज  और  केमिकल  के  दामों  में  कमी  की  केन्द्रीय

 अनुदान  में  इजाफा  किया  जाए  तथा  लम्बी  अवधि  का  सूद  बगैर  कर्ज  के  दिया  जाए  जिम्में  प्रति  हैंडलूम
 15000  ₹०  तथा  प्रति  पावरलूम  25000  रु०  शिवरमन  कमीशन  की  सिफारिशों  को  लागू  किया

 बुनकरों  के  तमाम  कर्जों  को माफ  किया  कीमतों  के  निर्धारण  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर

 करों  के  प्रतिनिधियों  को  लेकर  उच्चस्तरीय  कमेटी  का  निर्माण  किया  अधेस्तरकारी  एवं
 राजकीय  उद्योगों  की  सभी  खरीद  डीसेन्ट्रलाइज  सेक्टर  से  काटन  सूत  के  एक्सपोर्ट  पर  पाबन्दी

 डीसेन्ट्रलाइज्ड  सैक्टर  के  पावरलूम  को  एक्साइज  ड्यूटी  से  बरी  करने  कीं  व्यवस्था  की  जाए  तथा  हैंडलूम
 और  पावरलूम  के  स्पेयर  पार्टू  स  के  उत्पादन  की  व्यबस्था  की  जाय  |  मैं  सरकार  से  यह  जरूर  चाहता  हू
 कि  सरकार  को  अपनी  नीतियों  के  बारे  में  कोई  ऐसी  धारणा  नहीं  बनानी  चाहिए  और  राष्ट्र  हित  में

 प्रेस्टीज  इश्यू  नहीं  बनाना  चाहिए  ।  जो  नीतियां  निर्धारित  की  जाएं  उनका  रिव्यू  समय-समय  पर  किया

 जाना  चाहिए  और  आज  सदन  में  इस  सवाल  पर  बहस  हो  रही  और  किसी  व्यक्तित  के  दिमाग  प्रें

 कोई  दलगत  बात  हो  और  उसी  आधार  पर  वह  आपकी  नीतियों  की  आलोचना  कर  रहा  ऐसी  बात

 नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  हित  में  आपने  जो  नयी  राष्ट्रीय  नीति  बनाई  वह  सफल  साबित  नहीं  हुई  है  इसलिए
 आप  इस  पर  नए  सिरे  से  विचार  यह  सोचा  गया  था  कि  हैंडलूम  के  जरिए  शायद  बुनकरों  को
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 विजय  कुमार  यादव  ]

 उतनी  आमदनी  नहीं  होगी  और  ऐसी  हालत  में  उनकी  रोजी-रीटी  छीन  जाएगी  इसलिए  फाबलूम  के

 जरिए  उसको  रिप्लेस  करने  की  कोशिश  की  लेकिन  आज  बुनकरों  की  हालत  कया  हो  रही

 केजुअल-वे  में  नहीं  बल्कि  स्थायी  तौर  पर  देश  के  अन्दर  जो  परिवतंन  हो  रहे  जो नयी-नयी

 बातें  आ  रहीं  समाज  आगे  बढ़  रहा  नयी-नयी  टैक्नोलोजी  आ  रही  ऐसी  स्थिति  में  इतनी  बड़ी

 बुनकरों  की  आवादी  को  कंसे  बाइज्जत  रोजी-रोटी  दे  सकेंगे  और  किसान  जो  कपास  या  सिल्क  पैदा

 करता  ऐसे  लोगों  को  लाभकारी  मूल्य  किस  तरह  दे  इस  पर  सोचने  की  जरूरत  है  और

 नीतियों  को  नए  सिरे  से  निर्धारित  करने  की  जरूरत  है  ।

 अअिमुवाव ]
 श्री  उत्तम  राठौड़  उपाध्यक्ष  वस्त्र  मन्त्रालय  की  मांगों  के  बारे  में  अपने

 विचार  व्यक्त  करते  मैं  बहुत  अफसोस  के  साथ  कुछ  बातें  कह  रहा  हुं  ।

 मुझे  याद  है  कि  1984  में  जब  यहां  नई  वस्त्र  नीति  पर  चर्चा  हुई  मैंने  इसका  विरोध  किग्रा

 था  और  उन्हीं  बातों  के  आधार  पर  मैं  दोबारा  इस  वस्त्र  नीति  का  विरोध  करता  हूं  जो  दुर्भाग्यवश
 हमारी  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ।

 खाद्य  मन्त्रालय  के  बाद  यदि  कोई  अन्य  मन्त्रालय  कृषि  से  सम्बन्धित  है  तो  वह  है  वस्त्र

 मन्त्रालय  ।  पटसन  जमीन  में  पैदा  होता  कपास  जमीन  में  पैदा  होती  रेशम  कीटपालन  भी  जमीन

 में  ही होता  सभी  किस्म  की  भेड़ें  जिनसे  हमें  ऊन  प्राप्त  होता  घास-पात  खाती  हैं  न  कि  वे  मांस
 भक्षी  इसलिए  ऊन  भी  जमीन  की  ही  पैदावार  है  ।  आपने  इस  नई  वस्न्न  नीति  को  लागू  करके  संतुलन
 को  बिगाड़ने  की कोशिश  की  और  इसीलिए  हम  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 यह  किस  तरह  का  समाजवादी  स्वरूप  है  ?  आप  लाखों  लोगों  के  कारोबार  को  छीनना

 चाहते  लगभग  तीन  करोड़  लोग  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कपास  उत्पादकों  के  रूप  में  काम
 कर  रहे  आप  उनके  कच्चे  माल  को  छीनना  चाहते  हैं  और  इसे  कुछ  ऐसे  मुट्ठी-भर  लोगों  के  हाथ
 में  सौंप  देना  चाहते  हैं  जो  सिन्येटिक  धागों  का  उत्पादन  आप  इसका  उत्पादन  तो  कर  नहीं  सकते
 और  इसका  आयात  करने  जा  रहे  यह  किस  तरह  का  समाजवाद  है  ?  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  बारे
 में  मुझे  कुछ  बताएंगे  ?  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  समाजवादी  ढांचा  नहीं  हमें  इस  व्यवसाय  को  कृषकों
 के  हाथों  स ेछीनने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  यह  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  यदि  आप  इसे  उनसे  छीनना

 ही  जाहते  हैं  तो  उन्हें  कुछ-न-कुछ  प्रतिपूर्ति  तो करनी  ही  चाहे  वह  रुपयों  में  न  होकर  किसी
 अन्य  वैकल्पिक  फसल  के  रूप  में  जिससे  उन्हें  उसी  कृषि-जलवायुकी  परिस्थितियों  में  इतनी  ही  आय
 को  प्राप्ति  हो  सके  ।  यदि  आप  ऐसा  नहीं  कर  तो  खुदा  के  इस  नई  नीति  को  रोक

 दीजिए  ।  मानव  निर्मित  धागों  को  दी  गई  राहत  को  वापस  ले  लिया  जाए  ।

 नारियल  के  बाद  कपास  ही  एक  ऐसी  फायदेमन्द  चीज  है  जो  किसान  पैदा  कर  रहे  हैं  ।

 मेरे  ख्याल  से  इसे  भारत  में  मुश्किल  से  दो  सो  वर्ष  पहले  से  पैदा  करना  शुरू  किया  कच्चची
 कपास  का  इस्तेमाल  कपड़ों  के  लिए  किया  जाता  है  और  बिनौलों  से  तेल  निकाला  जाता  है  ।  देश  में

 हम  जितने  तेल  का  इस्तेमाल  करते  हैं  उसका  सात  प्रतिशत  तेल  हमें  बिनौलों  से  प्राप्त  होता  है  ।  हथ
 लगभग  700  करोड़  र०  के  तेल  का  आयात  कर  रहे  अपनी  कुल  आवश्यकता  का  7  प्रतिशत  हमें
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 बिनौलों  से  प्राप्त  होता  हम  जानवरों  के  लिए  बिनौलों  का  इस्तेमाल  करते  जब  पह  अधिक
 मात्रा  में  होता  है  तो हम  इसका  उर्वरक  के  रूप  में  भी  इस्तेमाल  करते  कपास  के  तने  या  पौधे  की
 टहनी  आप  इसे  जो  भी  चाहें  कह  सकते  ग्रामीण  इलाकों  में  ईंधन  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया
 जासा  इसे  मकान  की  छत  बनामे  के  लिए  भी  प्रयोग  में  लाया  जाता  क्या  आपको  नारियल  को
 छोड़कर  कोई  अन्य  ऐसा  पौधा  मिलेगा  ?  यहां  तक  कि  नारियल  की  जटा  भी  जो  आपको  नारियल  से
 प्राप्त  होती  बहुत  फायदेसन्द  आप  यह  बात  मत  भूलिए  कि  आप  जमीन  से  महत्वपूर्ण  रूप  से  जुड़े
 हुए  आप  सन्तुलन  को  बिगाड़िए  मत  ।  अन्यथा  आपको  ही  परेशानी  आपको  परेशानी  हो  न
 हो  त्रेकिन  हमको  तो  परेशानी  होगी  ही  ।

 इस  देश  में  हम  अनेकों  चीजों  पर  प्रयोग  कर  रहे  वास्तव  में  हम  लोगों  के  जीवन
 पर  प्रयोग  कर  रहे  हैं  जिसे  हम  इस  स्तर  पर  देख  नहीं  पा  रहे  हैं  ।

 हमने  नशाबन्दी  लागू  जो  लोग  इसमें  लगे  थे  उनका  पुनर्वास  किया  |  स्वर्ण  नियन्त्रण
 आदेश  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  था  ।  यहां  फिर  आप  लोगों  के  जीवन  से  खिलवाड़  कर  रहे  माननीय
 श्री  मिर्धा  आप  तो  कपास  उत्पादक  कम-से-कम  आपने  लोगों  को  कपास  उगाते  देखा  मैं
 आपसे  पूछता  हूं  कि  महाराष्ट्र  के किसानों  को  देय  धन  को  रोकने  का  आपको  क्या  हक  है  ?  आपकी
 नीति  के  कारण  हमको  नुकसान  हुआ  हम  उन्हें  200  रु०  प्रति  क्विटल  अग्रिम  बोनस  के  रूप  में

 नहीं  दे  इसके  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  दोषी  बताया  गया  ।  हमने  क्या  गलती  की  हमने
 जो  धन  एकत्र  किया  है  क्या  हमें  उसे  बांटने  का  हक  नहीं  महाराष्ट्र  के  कपास  उत्पादक  निगम  ने

 कुछ  धन  लाभ  के  रूप  मे  एकन्न  किया  है  और  वे  इसे  कृषकों  को  बोनस  के  रूप  में  बांटना  चाहते

 लेकिन  आपने  इस  पर  आपत्ति  की  ।  आप  महीनों  तक  इसे  दबाए  बंठे  अन्ततः  सारी  कपास

 राष्ट्र  स ेबाहर  चली  गई  ।  क्या  इसी  तरह  आप  कपास  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  देते  हमने  विदेशी

 अदृश्य  हाथ  होने  के  बारे  में  सुना  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यदि  इसमें

 कहीं  पर  कोई  अदृश्य  हाथ  है  तो  वह  कपड़ा  उद्योग  में  हो सकता  पता  नहीं  ऐसा  क्यों  होता  है  कि

 जैसे  ही  कपास  बाजार  में  आती  है  उसका  मूल्य  गिर  जाता  मेरे  भोटाई  के  दो  कारखाने  मैं

 जानता  हूं  कि  जब  फाहा  कारखाने  से  बाहर  जाता  है  तो  मूल्य  बढ़  जाते  हैं  क्योंकि  बीच  में

 तीन  व्यक्ति  आ  जाते  हैं  ।  श्री  तम्पन  थामस  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  मिल  मालिक  अपने  दो  या  तीन

 रिश्तेदारों  को  बिचौलिए  बनाकर  रखते  वे  इसे  एक-दूसरे  को  बेचते  रहते  हैं  और  मिलों  को  बिक्नी

 करने  तक  मल्य  बढ़ा  देते  यह  सब  चल  रहा  आप  गरीब  कपास  उत्पादकों  और  पटसन  उत्पादकों

 का  संटक्षण  क्यों  नहीं  करते  ?  यह  नीति  लागू  करके  आपने  कपास  तथा  पटसन  उत्पादकों  को  भारी

 नुकसान  पहुंचाया  है  ।  कृपया  इसके  बाद  ऐसा  न  जब  से  मैं  संसद  में  आया  हूं  मैंने  देखा  है  कि  हम

 ऐसी  बातों  को  महत्व  देते  है  जो  आम  आदमी  से  सम्बन्धित  नहीं  होती  भूमि  अरजंन  अधिनियम

 अंग्रेजों  म ेबनाया  95  वर्ष  बाद  इस  सरकार  ने  उसमें  संशोधन  वीडियो  पाइरेसी

 एक्ट  ऐसी  चोरी  शुरू  होने  के  5  या  6  वर्ष  के  भीतर  ही  अधिनियमित  किया  गया  था  ।  इस  तरह  क्या

 हम  उस  आम  आदमी  के  साथ  न्याय  कर  रहे  हैं  जो आपका  और  उनका  मतदाता  है  ?  आपको  इस  पर

 ध्यान  देना  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  हम  बहुत  सावधान  रहें  और  ऐसी  बातों  में  और

 व्यावहारिक

 मानव-निर्मित  रेशे  पर  दी  जाने  वाली  रियायत  बन्द  की  मानब-पिमित  रेशों  में  आप

 कभी  भी  विदेशियों  मुकाबला  नहीं  कर  सकते  ।  जब  मास्को  में  वस््रों  की  प्रदर्शनी  हुई  थी  तब  मैं  वहीं
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 उत्तम

 वहां  ले  जाए  गए  सभी  वस्त्र  सूती  कपास  के  रेशे  की  मांग  बहुत  फिर  आप  कपास  तथा

 पटसन  उगाने  वालों  को  क्यों  उखाड़  रहे  क्या  आप  इन्हें  रोजगार  दे  सकते  हैं  ?  यदि  तो  उनके
 काम  में  बाधा  न  डालें  ।

 प्रो०  शुभाकर  ने  अपनी  पुस्दक  इज  ब्यूटीफुलਂ  में  विकासशील  देशों  की  प्रवृत्ति
 के  बारे  में  लिखा  है  ।  उन्होंने  लिखा  है  कि  विक्रासशील  देशों  में  दुनिया  को  यह  दिखाने  की  प्रवृत्ति  होती

 है  कि  वे  औरों  से अधिक  पीछे  नहीं  इसलिए  वे  शहरी  लोगों  के  लिए  अधिक  तथा  बेहतर  वस्तुएं
 चाहते  हैं  और  वे  ग्रामीण  लोगों  को  इतना  अनदेखा  कर  देते  हैं  कि उनका  जीवन  दु:छमय  हो  जाता  है
 और  वे  शहरों  में  चले  जाते  हैं  जहां  गन्दी  बस्तियों  की  समस्या  पैदा  हो  जाती  कृपया  इस  पर
 गम्भीरता  से  विचार  करें  ।  आप  ग्रामीण  अथेव्यवस्था  को  बिगाड़िए  हमें  इस  मानव-निर्मित  रेशे
 में  अधिक  रुचि  नहीं  इसलिए  एक  कपास  उत्पादक  के  नाते  मैं  माननीय  मन्त्री  को  सावधान  करना

 चाहता  हूं  कि  वे कपास  उत्पादकों  के  जीवन  से  खिलवाड़  न

 2.00  म०  प०

 श्री  अमर  राय  प्रधान  उपाध्यक्ष  जब  भी  केन्द्रीय  सरकार  कोई  नई
 वस्त्र  नीति  की  घोषणा  करती  है  तभी  मिलों  में  तालाबन्दी  आदि  होते  हैं  और  कितनी  ही  कपड़ा
 मिलें  रुग्ण  हो  जाते  हैं  या  बन्दकर  दी  जाती  बहरहाल  मैं  अपनी  बात  पटसन  तक  ही  सीमित  रखूंगा
 क्योंकि  उत्तर-पूर्व  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  विशेषकर  पश्चिम  असम  और  त्रिपुरा  कच्चा

 पटसन  और  पटसन  उद्योग  ही  मुख्य  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  की  सारी  अर्थव्यवस्था  मुख्यतः  पटसन  पर  निर्भर

 पटसन  से  हम  प्रतिवर्ष  300  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  हैं  ।  देश  में  लगभग
 40  लाख  पटसन  उत्पादक  हैं  और  लगभग  2-1/2  लाख  व्यक्ति  पटसन  के  मिलों  में  कार्यरत  विगत
 विधान  सभाई  चूनावों  से  पूर्व  माननीय  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  ने  पटसन  उद्योग  के  बारे  में  कई
 घोषणाएं  की  आप  उन्हें  चुनावी  पेंतरेबाजी  या  वोट  खींचने  का  नारा  माने  सकते
 प्रधान  मन्त्री  की  घोषणा  में  किए  गए  वायदे  ये  थे  :  (1)  150  करोड़  र०  की  पटसन  आधुनिकीकरण
 निधि  (2)  सम्पूर्ण  पटसन  क्षेत्र  विशेषकर  उत्पादकों  तथा  कर्मकारों  हित  साधन  के  लिए
 100  करोड़  रु०  की  पटसन  निधि  (3)  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाली  पटसन  मिल  मशीनों  से  आयात

 शुल्क  और  तेरह  विनिदिष्ट  उपभोक्ता  उद्योगों  में  पटसन  की  वस्तुओं  का  उपयोग  अनिवायं
 करना  ।  चुनाव  समाप्त  हो  कांग्रेस  हार  और  मेरे  विचार  में  वायदे  भी  समाप्त  हो  गए  |  यदि
 माननोय  मन्त्री  मुझसे  सहमत  न  हों  तो  आइए  हम  देखें  कि  18  महीने  पहले  हमारे  प्रधान  मन्त्री  द्वारा

 किए  गए  वायदों  का  क्या  हुआ  है  ।  यदि  हम  इन  वायदों  की  असलियत  जानने  का  प्रयास  करें  तो  हमें
 पता  लगेगा  कि  150  करोड़  रु०  के  भाधुनिकीक रण  कोष  की  प्रगति  बिल्कुल  असन्तोषजनक  पटसन
 मिल  के  बड़े  व्यापारियों  और  अफंसरशाहों  की  साठ-गांठ  अभी  भी  जारी  मुझे
 नहीं  पता  कि  यह  सम्पूर्ण  धनराशि  कब  व्यय  यद्यपि  यह  बैंकों  स ेलिया  गया  ऋण  मात्र

 दूसरी  अर्थात्  '00  करोड़  रु०  की  पटसन  निधि  के  सम्बन्ध  में  आज  तक  केवल  8  करोड़
 रु०  खर्च  किए  गए  मन््त्री  महोदय  यही  कहेंगे  कि  यह  सही  नहीं  है  और  यह  कि  98  करोड़  50
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 लाख  खर्च  किए  गए  क्योंकि  अनेक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  उन्होंने  ऐसा  ही  कहा  इन  8  करोड़
 में  से  6  करोड़  रु०  कृषि  विभाग  के  माध्यम  से  और  2  करोड़  रु०  भारतीय  पटसन  जो  कि  एक

 बहुत  अधिक  खर्चीला  संगठन  के  माध्यम  से  खचे  किए  गए  पूरे  देश  में  भारतीय  पटसन  निगम  की
 197  इकाइयां  हैं  और  उनकी  सहायता  के  लिए  305  सहकारी  केन्द्र  तन्त्र  और  घन
 उपलब्ध  होने  पर  वे  कुल  उत्पादन  के  एक  चौथाई  भाग  से  अधिक  नहीं  खरीद  कच्चे  पटसन

 मूल्य  के  बारे  में  मैं  मनत्री  महोदय  द्वारा  लोक  सभा  अथवा  राज्य  सभा  में  अनेक  प्रश्नों  के  उत्तर  में
 उल्लिखिंत  आंकड़ों  का  हवाला  यदि  हम  1965-66  को  आधार  वर्ष  मानकर  100  को  आधार

 मानते  हैं  तो  हैसियन  के  मूल्य  में  268.3  अंकों  की  और  पटसन  पैकेज  सामग्री  के  मूल्य  में  277.4  अंकों
 को  वृद्धि  साथ  ही  पटसन  के  मूल्यों  में  केवल  158.4  अंकों  की  वृद्धि  इस  देश  में

 पटसन  उत्पादकों  की  यही  विडम्बना  आप  केवल  पटसन के  बड़े  व्यापारियों  की  सहायता  कर  रहे

 ..  अब  हम  प्रधान  मनन््त्री  के  तीसरे  और  चौथे  वायदों  पर  आते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सभा  में

 अनेक  शब्दों  में  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  पटसन  की  बोरियों  का  अनिवार्य  उपयोग  निम्न  प्रकार  से

 होगा  :

 खाद्यान्न  100  प्रतिशत

 चीनी  100  प्रतिशत

 सीमेंट  75  प्रतिशत

 उवंरक  50  प्रतिशत

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  ये  सभी  सरकारी  संगठन  उपरोक्त  श्रतिशत  में

 पटसन  की  बोरियों  का  उपयोग  कर  रहे  इसका  उत्तर  क्या  है  ?  मैं  जानता  हूं  कि  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर

 होगा  ।  उन्हें  इस  सभा  में  घोषित  प्रतिशत  के  अनुसार  बोरियों  का  उपयोग  करना  पड़ता  परन्तु
 वे  बहुत  कम  प्रतिशत  बोरियों  का  उपयोग  करते  पैकेज  सामग्री  में  कृत्रिम  धागा  समर्थक

 बहुत  तेजी  से  आगे  आ  रहे  यहां  तक  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी  पैकेज  1987  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  के  आदेश  की  परवाह  नहीं  करते  ।  वे  इस  अधिनियम  क्री  परवाह  नहीं  करते  क्योंकि

 कृत्रिम  धागा  समर्थक  बहुत  शक्तिशाली  सीमेंट  उद्योग  की
 तो  बात  छोडिए  भारतीय  खाद्य  निगम

 और  भारतीय  उर्वरक  निगम  भी  सरकारी  वायदों  की  परवाह  नहीं  करते  ।  इस  सम्बन्ध  में

 सीमेंट  उद्योग  की  इस  समय  क्या  भूमिका  एक  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  मैं  उद्धृत  करता

 हैः
 उद्योग  1985  तक  अपना  लगभग  १90  प्रतिशत  सीमेंट  उत्पादन

 पटसन  की  बोरियों  में  पैक  किया  ऋरता  कृत्रिम  धागे  से  बनी  बोरियों  में  पैक

 करने  से  अनुचित  मूल्य  प्रतियोगिता  के  कारण  1987  में  यह  कम  होकर

 केवल  40  प्रतिशत  रह  गया

 यह  विडम्बना  आप  अधिनियम  तो  पारित  करते  हैं  परन्तु  उसका  अनुसरण  नहीं  करते  ।
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 अमर  राय  प्रधान

 206  भ०१०  हि
 बसवराजेश्वरी  पीठासोन  हुई ]

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  प्रश्न  जूट  पैकेज  सामग्री  को  जाने  वाली

 वस्तुओं  में  अनिवाय॑  1987  के  सम्बन्धित  उपबन्धों  के  अन्तगंत  सक्षम  प्राधिकारी

 को  दोषी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  का  अधिकार  है  |  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  ऐसे  कितने

 मामले  हैं  और  किनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  है  ?  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  अब  तक  कितने  दोषी
 व्यक्तियों  को  दण्डित  किया  गया  है  ?  कुछ  समय  मैंने  जब  यह  प्रश्न  उठाया  था  तो  आप
 भी  इस  सभा  में  उपस्थित  सक्षम  प्राधिकारी  को  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  का
 अधिकार  मैं  आपसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  आपके  अधिकारियों  अथवा  आयोग  अथवा
 किसी  अन्य  प्राधिकत  अधिकारी  ने  दोषी  किसी  चीनी  भारतीय  खाद्य  विगम  अथवा
 भारतीय  उवंरक  निगम  के  विरुद्ध  अब  तक  कोई  कायवाही  की  है  ?  क्या  आप  एक  भी  उदाहरण  बता
 सकते  हैं  कि इन  18  महीनों  की  अवधि  में  कम-से-कम  एक  मामला  भी  आपके  ध्यान  में  लाया  गया  हो  ?
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकारी  उपक्रमों  क ेअब  तक  कितने  प्रबन्ध
 शकों  को  दण्डित  किया  गया  मेरे  विचार  से  इसका  उत्तर  होगा  ।  तो  फिर  आप  पटसन  उद्योग
 ओर  पटसन  उत्पादकों  की  किस  प्रकार  सहायता  करेंगे  ?  मैं  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 सरकार  पटसन  उद्योग  को  समाप्त  करना  चाहती  है  और  कृत्रिम  धागा  उद्योग  को  प्रोत्साहन
 देना  चाहती  है  ।  मेरे  विचार  से  मन््त्री  महोदय  उस  समय  मुझसे  सहमत  होंगे  जब  मैं  यह  कहूं
 कि  वे  पटसन  उद्योग  को  हानि  पहुंचा  कर  क्लत्रिम  रेशा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  क्या  आपने
 पटसन  उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता  को  ध्यान  में  रखा  है  ?  यदि  आप  इसे  देखें  तो  आप  पाएंगे  कि

 1985  तक  पटसन  उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता  18  लाख  मीट्रिक  टन  और  क्षत्रिम  धागा
 उद्योग  की  क्षमता  2  लाख  मीट्रिक  टन  पटसन  उद्योग  में  अतिरिक्त  क्षमता  नगण्य  है  और  कृत्रिम
 घागा  उद्योग  में  यह  लगभग  दो  लाख  मीट्रिक  टन  पटसन  उद्योग  के  लिए  अतिरिक्त  पंजीकृत  क्षमता

 परन्तु  कृत्रिम  धागा  उद्योग  में  यह  28  लाख  मीद्रिक  टन  वर्ष  1986-87  में  पटसन
 उद्योग  का  अनुमानित  उत्पादन  14  लाख  मीट्रिक  टन  था  तथा  क्रत्रिम  धागा  उद्योग  के  मामले  में  यह
 1.5  लाख  मीट्रिक  टन

 वर्ष  1989-90  के  अन्त  में  यानि  कि  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  करने  की
 सामग्री  की  कुल  अनुमानित  मांग  लगभग  15  से  16  लाख  टन  पटसन  के  बोरे  होगी  जो  2.5  लाख  टन
 संश्लिष्ट  बोरों  के  बराबर  इस  प्रकार  यह  स्पष्ट  है  कि  अतिरिक्त  स्थापित  क्षमता  के
 संश्लिष्ट  बोरा  उद्योग  को  बहुत  अधिक  लाइसेन्स  दे  दिए  गए  हैं  और  इसकी  स्थापित  क्षमत्ता
 जो  कि  28  लाख  टन  इसकी  आवश्यकता  से  बहुत  अधिक  हैं  ।  पटसन  उद्योग  के  लिए  कोई  लाइसेन्स
 जारी  नहीं  किए  क्या  इससे  यह  बात  साफ  नहीं  हो जाती  कि  आप  पटसन  उद्योग  के  बजाय  सश्लिष्ट
 बोरा  उद्योग  का  बढ़ावा  दे  रहे  पटसन  उद्योग  की  सहायता  करने  बजाय  यदि  आप  सभी  सहायता
 ओर  प्रोत्साहन  संश्लिष्ट  बोरा  उद्योग  को  प्रदान  करते  तो पटसन  उद्योग  कैँस  जीवित  रह  सकता

 यह  आश्चयंजनक  बात  है  कि  केन्द्र  सरकार  पटसन  पर  660  रु०  प्रति  टन  की  दर  से  अत्यधिक
 उत्पाद  शुल्क  वसूल  करती  फिर  भी  संश्लिष्ट  उद्योग  के  प्रति  यह  बहुत  अधिक  सहानुभूति  दिखाती

 28  1986  को  1986  के  बजट  भाषण  में  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  संश्लिष्ट  बोरों  पर
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 प्रतिशत  की  दर  से  शुल्क  लगाया  जाएगा  लेकिन  आश्चयंजनक  रूप  से  एक  दिन  के  भीतर  यानि
 कि  7  4986  को  ही  यह  घोषणा  की  गई  कि  शुल्क  को  वापस  ले  लिया  28

 की  के  बजट  भाषण  में  यह  घोषणा  की  गई  कि  संश्लिष्ट  बोरों  पर  30",  की  दर  से
 शुल्क  लगाया  लेकिन  एक  महीने  के  थ्रानि  कि  18  1987  को  इसे  वापस
 ले  लिया  इससे  पता  चलता  है  कि  आप  संश्लिष्ट  उद्योग  के  कितने  समर्थक  हैं  तथा  पटसन  उद्योग  की
 कितनी  उपेक्षा  कर  रहे  पटसन  उद्योग  और  संश्लिष्ट  उद्योग  के  बीच  एक  प्रतिस्पर्धा  है  और  भाषणों
 में  केन्द्र  सरकार  स्पष्ट  रूप  से  कहती  चुनाव  भाषणों  में  प्रधान  मन्त्री  कहते  हम  पटसन

 पटसन  उद्योग  के  साथ  लेकिन  आपके  व्यवहार  से  लगता  है  कि  आप  संश्लिष्ट  उद्योग
 का  पक्ष  ले  रहे  हैं  ।

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  सर्देव  देश  में  संश्लिष्ट  उद्योग  के  विकास  की  ही
 बात  सोचते  हैं  तथा  देश  के  पटसन  जो  कि  पहले  ही  मंश्लिष्ट  उद्योग  से  काफी  प्रभावित  हो  चुका

 को  बचाने  में  कोई  रुचि  नहीं  रखते  हमारे  देश  के  पटसन  उत्पादकों  को  बचाने  में  आपकी  कोई
 दिलचस्पी  नहीं  जनता  पटसन  उत्पादकों  और  पटसन  उद्योग  के  श्रमिकों  की  ओर  से  मैं
 आपको  केवल  एक  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  हम  आपकी  करता  बर्दाश्त  कर  सृकते  हैं  लेकिन  आपका
 पाखण्ड  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  ।  आप  स्पष्ट  रूप  से  कह  सकते  ठीक  हम  पश्चिम  बंगाल
 की  अथंव्यवस्था  को  नष्ट  करना  चाहते  पटसन  पटसन  उत्पादन  और  पटसन  मिलों  को
 नष्ट  करके  पूर्वी  क्षेत्र  की  अर्थव्यवस्था  को  हम  नष्ट  उद्योग  की  सहायता  करने  के  लिए  आप
 अनेक  प्रस्ताव  और  सुझाव  देते  लेकिन  व्यवहार  में  आप  कुछ  नहीं  कर  रहे  इस  प्रकार  का  पाख्ण्ड
 खतरनाक  है  और  इससे  बचा  जाना

 *ब्री  जी०  एस०  बसवराजु  :  अध्यक्ष  मैं  वस्त्र  मन्त्रालय  की  बे  1988-
 89  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  अनेक  माननीय  सदस्य  पहले  ही  इन  मांगों  पर  बोल

 चुके  हैं  ।  पूरे  देश  में  व्याप्त  गम्भीर  समस्याओं  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  चाहे  कर्नाटक  राजस्थान

 महाराष्ष्ट्र  आंध्र  प्रदेश  या  कोई  अन्य  राज्य  हो  लेकिन  किसानों  की  समस्या  एक  जंसी  ही  है  ।

 कपास  उत्पादकों  का  जीवन  स्तर  नहीं  सुधरा  यहाँ  तक  कि  हमारी  सरकार  द्वारा  6  1985

 को  घोषित  नई  वस्त्र  नीति  ने  भी  किसानों  का  बचाव  नहीं  किया  नई  वस्त्र  नीति  के  सही  लाभ

 रिलायन्स  और  अन्य  बड़े  उद्योगपति  उठा  रहे  नीतियां  बनाते  समय  नौकरशाह  न

 तो  किसानों  की  और  न  ही  उपभोक्ताओं  की  सहायता  करते  वे  स्देव  बड़े  उद्योगपतियों  का  पक्ष  लेते

 सरकार  के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  वह  इस  मामले  का  बहुत  सावधानी  से  जांच  करे

 और  नौकरशाहों  को  ऐसे  निदेश  दे  कि  वे  योजनाएं  इस  प्रकार  बनाएं  जिससे  किसानों  की  मदद  हो
 सके  ।

 मांगों  पर  बहस  के  दौरान  हमारी  माननीय  अध्यक्ष  ने  भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  किए  गए  सोदों

 के  बारे  में  बताया  यदि  आप  उनका  एक  नोट  बनाए  तो  यह  एक  बहुत  लम्बी  सूचों  होगी  ।

 निविदाएं  आमन्त्रित  श्रेणीक रण  और  बाजार  मूल्य  तय  करने  आदि  जैसे  अनेए  चरणों  पर  हो  रहा
 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  किसानों  का  शोषण  सदा  के  लिए  समाप्त  करने  का  अनुरोध  करता

 कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 जी०  एस०  बसवराजु  ]

 दो  वर्ष  पूर्व  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अधीन  रुएण  मिलों  की  संख्या  लगभग  65  अब  रुरण

 इकाइयों  की  संख्या  लगभग  ]25  है  ।  हमें  इन  इकाइयों  को  रुग्णता  के  कारण  ढूंढ़ने  होंगे  ।  कभी  कभी

 यह  श्रम  नीति  के  कारण  या  नई  वस्त्र  नीति  के  कारण  हो  सकता  यहां  तक  कि  कच्चे  माल  की

 अनुपलब्धता  अनेक  इकाइयों  की  रुण्णता  का  कारण  हो  सकती  उदाहरण  के  लिए  मेरे  राज्य  में

 गेरे  में  जनता  कपड़े  का  उत्पादन  करने  थाली  अनेक  इकाइयां  अब  वहां  केवल  एक  मिल  है  जो  सही
 ढंग  से  कार्य  कर  रहो  अन्य  सभी  मिलें  रुणणता  की  विभिन्न  समस्याओं  का  सामना  कर  रही  यह
 मालिकों  और  बड़े  उद्योगपतियों  के  हित  में  हमारी  सरकार  को  इसको  देखना  होगा  और  श्रमिकों
 तथा  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  अपनी  श्रम  नीति  में  उपयुक्त  परिबतंन  करने  संश्लिष्ट
 रेशे  पर  उत्पाद  शुल्क  में  दी  गई  छूट  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण  कारण  है  जिसकी  वजह  से  कपास  उत्पादकों  पर
 प्रभाव  पड़ा  संश्लिष्ट  रेशे  पर  उत्पाद  शुल्क  वर्तमान  दर  से  कम-से-कम  चार  गुना  अधिक  होना
 चाहिए  ।  कपास  उत्पादकों  को  अपना  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  आर्थिक  सहायता  और  अन्य  सभी  सुविधाएं
 मिलनी

 कर्नाटक  में  लगभग  छः  कताई  मिलों  की  स्वीकृति  केन्द्र  के पास  लम्बित  पड़ी  सहकारी  क्षेत्रों
 में  मिलें  लगाने  के लिए  सहकारी  क्षेत्र  को  लाइसेन्स  नहीं  दिए  जा  रहे  हरिजनों  समेत  अनेक  लोग  इन

 सहकारी  समितियों  के  सदस्य  बन  गये  इन  समितियों  में  से  प्रत्येक  में  कुल  पूंजी  निवेश  लाखों  रुपए
 का  दुर्भाग्यवश  उन्हें  स्वीकृति  नहीं  मिल  रही  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  भाग्रह
 करता  हूं  कि  वह  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  इस  आशय  के  निदेश  दें  कि  वे  ऐसी  सहकारी  समितियों  को
 कताई  मिलें  लगाने  के  लिए  लाइसेन्स  जारी  करें  ।

 जनता  कपड़ा  अपनी  क्वालिटी  नहीं  बनाए  रख  सका  यहां  भी  भारी  पैमाने  पर  शोषण  हो
 रहा  इस  जनता  कपड़े  के  सभी  फायदे  बिचौलियों  द्वारा  उठाए  जा  रहे  है  ।  इस  जनता  कपड़े  पर  दी
 जाने  वाली  राजसहायता  का  लाभ  न  तो  उत्पादकों  को और  न  ही  उपभोक्ताओों  को  हो  रहा  है  ।  इस
 कपड़े  की  क्वालिटी  में  सुधार  लाया  जाना  चाहिए  और  इस  सुधार  को  बनाए  रखा  जाना  हजारों

 बुनकर  बेरोजगार  हो  चुके  हैं  क्योंकि  उन्हें  धागा  और  रंगने  का  सामान  नहीं  मिल  पा  रहा  विपणन

 सुविधाओं  के  अभाव  ने  भी  बुनकरों  की  समस्याओं  में  और  इजाफा  कर  दिया  है  ।

 हथकरघा  गृहों  को  दी  जाने  वाली  छूट  भी  अवास्तविक  धागों  के  उत्पादक  या  उपभोक्ता
 या  बुनकरों  को  कोई  छूट  है  ही  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  हथकरघा  गुह  से  बिचोलियों  को

 हटाया  मेरा  सुझाव  है  कि  हथकरघा  गृह  से  बिक्रो  पर
 छूट

 सम्बन्धी  बनरों  को  हटाया  जाए
 क्योंकि  वास्तव  में  उपभोक्ताओं  को  कोई  छूट  मिलती  ही  नहीं

 डोडा  बलालापूर  कारखानों  के  रुग्णावस्था  में  आ  जाने  के  कारण  हजारों  बुनकरों  को  गंभीर
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  सरकार  को  इन  बेकार  बुनकरों  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।

 हमारे  देश  के  रेशम  उत्पादन  का  लगभग  85  प्रतिशत  मेरे  राज्य  कर्नाटक  में  होता  कर्नाटक
 राज्य  को  विश्व  बेक  से  रेशम  के  कीट  पालन  का  विकास  करने  के  लिए  85  करोड़  रुपए  की  सहायता
 प्राप्त  हुई  इस  राशि  का  राज्य  में  रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाना

 यह  राशि  अ्रशासन  पर  खुले  दिल  से  खर्च  की  जा  रही  है  ।  विधान  सौध  तथा  अन्य
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 कूलित  अतिथि  गहों  जैसे  भवनों  के  निर्माण  को  प्राग्मिकता  दी  जा  रही  यातायात  के  लिए
 अधिकारीगण  अधिकतर  कारों  और  जीपों  का  उपयोग  करते  इन  मदों  पर  रुपया  खर्च  नहीं  किया
 जाना  ऐसे  खर्चों  पर  पाबन्दी  लगाई  जानी  चाहिए  ।  कुओं  तथा  अन्य  बुनियादी  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराकर  शहतूत  के  पौधों  के  उत्पादकों  के  लिए  यह  रुपया  खर्च  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि
 सारा  रुपया  किसानों  पर  खर्च  किया  जाए  तो  मुझे  यकीन  है  कि  अकेला  कर्नाटक  राज्य  ही  500  करोड़
 रुपए  के  रेशम  का  उत्पादन  और  निर्यात  कर  सकता

 न्

 रेशम  का  क्रुत्रिम  अभाव  पैदा  करने  तथा  रेशम  के  धागे  का  आयात  करने  पर  रोक  लगाई  जानी
 यह  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण  कदम  है  जो  सरकार  को  शहतूत  उत्पादकों  की  खुशहाली  के  लिए

 उठाया  जाना

 केन्द्रीय  रेशम  बोड़े  का  कार्यचालन  भी  सन्तोषजनक  नहीं  उसे  किसानों  के  लिए  विपणन
 सुविधाएं  उपलब्ध  करानी  होंगी  ।  किसी  भी  स्तर  पर  बिचौलिए  नहीं  होने  दिल्ली  में  तथा
 बंगलोर  में  अतिथि  गृहों  का  बार-बार  नवीनीकरण  किया  जा  रहा  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  को  यह्
 प्रक्रिया  तल्काल  बन्द  करनी  चाहिए  ।

 भारतीय  कपास  निगम  के  कायेचालन  में  भी  काफी  हृद  तक  सुधार  की  आवश्यकता  उसे
 भी  कपास  उत्पादकों  के  Fie  समुचित  विपणन  सुविधाएं  उपलब्ध  करानी  चाहिएं  ।

 पटसन  उद्योग  भी  एक  महत्वपूर्ण  उद्योग  मेरे  क्षेत्र  मे ंएक  पैकेजिंग  उद्योग  है  जिसके  बारे  में
 शायद  माननीय  मन्त्री  जी  भी  जानते  उसमें  बोरियों  का  निर्माण  करने  के  लिए  80  प्रतिशत  जूट
 के  साथ  20  प्रतिशत  प्लास्टिक  मिलाया  जाता

 तस्करी  की  गतिविधियों  पर  भी  तत्काल  रोक  लगाई  जानी  विभिन्न  किस्म  के

 सिलाए  कपड़ों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  रूसी  लोग  भारतीय  कपड़ों  के  बेहद
 शौकीन  हैं  ।  इसलिए  इन  कपड़ों  के  निर्यात  में  बुद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने
 का  अवसर  प्रदान  किया  और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 थी  आशुतोष  लाहा  :  मैं  वस्त्र  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता

 राष्ट्रीय  वस्त्र  नीति  की घोषणा  जून  1985  में  की  गई  अपने  विपक्षी  मित्रों  की  चर्चा  से  जो  कुछ
 मुझे  समझ  में  आया  है  वह  यह  है  कि  1985  में  घोषित  राष्ट्रीय  वस्त्र  नीति  असफल  हो  चुकी
 राष्ट्रीय  वस्त्र  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  थी  ?  इसकी  मुख्य  बातें  थीं--मानव-निर्मित  धागों  को  सस्ता

 सिन्थेटिक  धागों  को  प्रोत्साहन  देना  और  उनका  उत्पादन  बढ़ाना  ताकि  भविष्य  में  सिन््थेटिक
 घागे  सस्ते  हो  जाएं  और  इसका  लाभ  देश  के  गरीब  से  गरीब  उपभोक्ता  को

 यह  नई  नीति  जो  1985  में  बनाई  गई  थी  न  केवल  गतिशील  है  बल्कि  इसके  द्वारा
 भारत  के  वस्त्र  उद्योग  में  पर्याप्त  परिवतंन  भी  हुआ  है  ।  पहले  बनाई  गई  इस  वस्त्र  नीति  को  लागू  करने
 में  निश्चय  ही  कुछ  कठिनाइयां  एवं  समस्याएं  हैं  ।

 सिंथेटिक  अब  रुई  का  मुकाबला  कर  रहा  इन  सिंथेटिकों  पर  उत्पाद  शुल्क  में  रियायत  दी

 जा  रही  है  ।  इस  वर्ष  बजट  में  सिथेटिकों  पर  विभिन्न  प्रकार  की  रियायतें  दी  गई  क्या  मैं  माननीय
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 आशुतोष

 मनन््त्री  जी  से  यह  अनुरोध  कर  सकता  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि  बजट  में  प्रस्तावित  इन  रियायतों  का

 उपभोग  करने  के  बजाए  यदि  सिथेटिक  का  उपभोक्ताओं  द्वारा  अदा  किया  जाने  वाला  मूल्य  कम  नहीं

 हुआ  तो  सिथेटिक  निर्माताओं  को  उत्पाद  शुल्क  में  दी  गई  रियायत  का  सम्पूर्ण  प्रयोजन  ही  पूर्णतया
 निष्फल  हो

 राष्ट्रीय  बस्त्र  नीति  के  अमल  में  आने  के  वस्त्र  उद्योग  में  सुधार  के  निश्चित  संकेत  मिले

 1985  से  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  निर्यात  में  बहुत  हृद  तक  इजाफा  हुआ  है  ।  फसल  की  की मतों

 में  वद्धि  की  दर  न्यूनतम  रही  है--यह  वृद्धि  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  कीमतों  में  8  प्रतिशत  वृद्धि  की

 तुलना  में  केवल  2.4  प्रतिशत  ही  रही  है  ।

 हमारे  देश  में  वस्त्र  उद्योग  को  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  उसका  कारण  है
 बुनकरी के  क्षेत्र  में  अपेक्षित  क्षमता  से  अधिक  क्षमता  का  विद्यमान  होना  ।  यह  अत्यन्त  कष्टदायी  कारण

 है  जिसने  भारत  के  वस्त्र  उद्योग  में  वास्तविक  कठिनाई  पैदा  कर  दी  कीमतों  के  बढ़ने  तथा
 विभिन्न  कारणों  से  लोगों  की  क्रय-शक्ति  कम  होने  का  एक  कारण  अभूतपूर्व  सूखा  जिससे  जनता  की
 क्रय-शक्ति  कम  हो  गई  और  जिसके  कारण  बुनाई के  क्षेत्र  में  विद्यमान  अधिक  क्षमता  और  भी  बढ़
 गई

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  नीति  सफल  रही  है  या  क्या  इसको  भारत  में  सही  ढंग  से  लागू  किया
 गया  है  या  इसका  पता  हमारे  देश  में  कपड़ा-क्षेत्र  मे ंनवीनतम  स्थिति  के  परिणामों  से  चल  सकता

 है  ।  स्पष्टतः  भारत  में  विदेशी  कपड़ों  की  तस्क्री  से  समस्याएं  उत्पन्न  हो  रही  परन्तु  गत  दो  वर्षों  से
 विदेशी  कपड़े  की  भारत  में  तस्करी  में  उल्लेखनीय  कमी  आई

 भारत  में  कपड़ा  उद्योग  में  सुधार  के  निश्चित  चिह्न  निर्यात  से  स्पष्ट  हो  वास्तव  में

 कपड़ों  का  निर्यात  पिछले  दो  लेखा-वर्षों  में  [097.61  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  1789.59  करोड़  रुपए
 हो  गया

 कपड़ा  उद्योग  की  सामान्य  स्थिति  का  जायजा  धागे  तथा  कपड़े  के  उत्पादन  के  आंकड़ों  से  लगाया
 जा  सकता  धागे  का  कुल  उत्पादन  1984-85  5  में  '3820  लाख  कि०  ग्रा०  से  बढ़कर  1986-87
 में  15260  लाख  कि०  ग्रा०  हो  गया  ।  उत्पादन  में  वृद्धि  का  यह  स्पष्ट  संकेत  है  ।  कपड़े  के  मामले
 इसका  उत्पादन  1984-85  5  में  120140  लाख  मीटर  से  बढ़कर  1986-87  में  129880  लाख  मीटर

 अतः  कपड़े  के  उत्पादन  के  मामले  में  भी  राष्ट्रीय  कपड़ा  नीति  के  कार्यान्वयन  से  अच्छे  परिणाम
 सामने  भगाए  हैं  जो  उपर्यक्त  आँकडों  से  स्पष्ट  पिछले  वर्ष  में  1987-88  के  अप्रैल  से  दिसम्बर
 तक  कपड़े  का  अनुमानित  उत्पादन  97440  लाख  मीटर  है  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  मे  यह
 96000  लाख  मीटर  इसलिए  मैं  अपने  विद्वान  मित्र  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  राष्ट्रीय
 कपड़ा  नीति  पूर्णतः  असफल  हो  गई  मैं  माननीय  मन्त्र  स ेसादर  कहना  चाहुंगा  कि  आज  हमें
 यह  जानना  चाहिए  कि  हमें  सिथेटिक्स  को  प्रोत्साहन  देने  से कोई  लाभ  नहीं  जोकि  हमारी  राष्ट्रीय
 कपडा  नीति  का  मुख्य  अंग  है  ;  लेकिन  मैं  इसे  दोहराता  हूं  कि  सिंथेटिक्स  को  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहन
 या  रियायतें  भारत  की  जनता  तक  पहुंचनी  चाहिए  ।

 मैं  १पड़ा  उद्योग  के  एक  ओर  पहलू  अर्थात  पटसन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  मैं  पूर्वी
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 पश्चिम  बंगाल  का  हूं  ।  हमारे  यहाँ  पटसन  की  समस्याएं  होती  200  वर्ष  पूर्व  अंग्रेजों  ने  ये
 सब  पटसन  के  मिल  बनाए  और  पदसन  बनाना  शुरू  किया  ;  किन्तु  आज  इस  क्षेत्र  में  हमें  बहुत-सी
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  मेरे  विचार  में  पटसन  को  कपड़ा  नीति  से  अलग  किया  जाए
 और  पटसन  उद्योग  को  पनरुज्जीवित  करने  के  लिए  पृथक  पुनविचार  की  तथा  एक  निश्चित  राष्ट्रीय
 पटसन  नीति  बनाने  की  जरूरत  पटसन  की  बोरियां  अब  भी  इस्तेमाल  की  जाती  हैं  ।  खाद्यान्नों  तथा
 अन्य  वस्तुओं  के  लिए  बोरियां  चाहिए  ।  परन्तु  कितने  ही  मिल  रुणण  हैं  या  बन्द  हो  गए  एक  उपयुक्त
 सर्वेक्षण  करके  पता  लगाना  होगा  कि  इस  रुग्णता  और  बन्दी  का  वास्तविक  कारण  कया  क्या  यह
 प्रबन्धकों  तथा  कामगारों  के बीच  किसी  समस्या  के  कारण  होता  है  ?  वदि  नहीं  तो  प्रबन्धकों  पर  इन

 का  रखानों  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  जोर  डाला  तीन  लाख  से  अधिक  व्यक्ति  बेरोजगार
 स्थिति  विस्फोटक  हो  गई  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  मन््त्री  इसे  गम्भीरता  से  लें  ।  यदि  पूर्वी  भारत
 में  बेरोजगारी  फैलती  है  तो  भारत  के  अन्य  भागों  पर  भी  इसका  प्रभाव  इसलिए  पटसन  मिलों
 की  इस  ज्वलन्त  समस्या  को  हल  करना  होगा  और  उचित  नीति  तैयार  करनी  यदि  आवश्यक

 हो  तो  युद्ध  स्तर  पर  ऐसा  किया  ताकि  पटसन  के  मिलों  को  फिर  से  पटरी  पर  लाया  जा  सके  ।
 आज  5000  कामगारों  वाला  वाडानगर  मिल  भी  बन्द  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि  भारत  के  लिए
 एक  पृथक  पटसन  नीति  बनाई  जाए  और  भारत  में  पटसन  उद्योग  को  पुनरुज्जीवित  करन  के  लिए  तुरन्त
 कारंवाई  की  जाए  अन्यथा  3  लाख  नहीं  बल्कि  10  लाख  से  भी  अधिक  कामगार  भूले  मर  जाएंगे  और

 इसका  परिणाम  बहुत  घातक  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वस्त्र  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 प्रो०  सेफुदीन  सोज  :  अष्प्रक्षपीठ  महोदया  वस्त्र  मेरा  विषय  नहीं  अतः  मैं

 संक्षेप  मे ंअपनी  बात  कहूंगा  ।  मेरे  विचार  में  वस्त्र  उद्योग  का  भविष्प  बहुत  उज्ज्वल  1985  की

 वस्त्र  नीति  की  आलोचना  के  बावजूद  मैं  समझता  हुं  कि  भारतीय  वस्त्रों  के  निर्यात  की  और  इस  क्षेत्र  में

 रोजगार  की  बहुत  गुंजाइश  है  ।

 आज  हमारे  वस्त्र  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  उपलब्ध  ब्त्रों  के  स्तर  से  मुकाबला  करते  श्री
 मिर्धा  के  वहां  होने  से  इस  उद्योग  में  बहुत  आशाएं  यह  रिकार्ड  कर  लिया  जाए  कि  श्री  मिर्घा  बहुत

 सन्तुलित  तथा  परिपक्व  मन्त्री  हालांकि  मैंने  दोनों  ओर  के  भाषण  नहीं  सुने  हैं  कितु  सारांश  को

 पढ़कर  मुझे  ज्ञान  हुआ  कि  इस  क्षेत्र  में  सुधार  की  बहुत  गुंजाइश  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि

 1985  5  में  घोषित  वस्त्र  नीति  असफल  हो  गई  है  ।  मुझे  उनसे  असहमत  होने  का  कोई  कारण  नजर  नहीं
 आता  क्योंकि  चारों  तरफ  काफी  बेरोजगारी  मिल  बन्द  हो  गए  जब  रुगण्ण  मिल  बन्द  किए  जाते

 हैं  तब  भी  हमें  बहुत  चिता  होती  है  क्योंकि  हम  लोगों  को  सड़क  पर  नहीं  देख  सकते  । अब  1985  की

 इस  नीति  की  समीक्षा  की  जाए  और  माननीय  मन्त्री  इस  नीति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  बेहतर  स्थिति

 में  हैं  और  उन  प्रस्तावों  के  साथ  आगे  आना  चाहिए  कि  वह  कंस  इस  बहुत  भारी  उद्योग  की  दशा

 सुधा  मैं  उनके  सफल  होने  की  कामना  करता  हूं  ।

 जँसाकि  मैंने  कहा  मुझे  बहुत  संक्षिप्त  रूप  से  अपनी  बात  कहनी  है  क्योंकि  मेरे  पास  कोई

 सुझाव  नहीं  लेकिन  जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  वारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी

 से  अनुरोध  करूंगा  कि  जब  वे  वस्त्र  उद्योग  के  लिए  नीति  बनाए  तो  जम्मू-कश्मीर  राज्य  पर  जहूर

 ध्यान  दें  ।  वहां  कोई  वस्त्र  उद्योग  नहीं  लेकिन  वहां  हथकरधा  उन्हें  शाल  को  नहीं  भूलना

 चाहिए  ।  उन्हें  गलीचों  को  नहीं  भूलना  चाहिए  ।  ओर  उन्हें  रेशम  उद्योग  को  नहीं  भूलना
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 हमारा  गलीचा  उद्योग  बड़ी  खराब  स्थिति  में  पहले  यह  बहुत  अधिक  सक्षम  व्यक्ष्तियों  के

 पास  था  ।  एक  समृद्ध  परम्परा  लेकिन  अब  वे  स्वयं  को  थका  हुआ  अनुभव  करते  हैं  क्योंकि  कुछ
 लोग  उत्पादन  के  स्तर  को  नीचा  करते  हैं  और  क्योंकि  कोई  पक्की  पाबन्दी  नहीं  निर्यात

 क्री  वे  बहुत  अच्छे  गलीचों  का  बहुत  खराब  गलीचों  के  साथ  निर्यात  कर  देते  इसलिए  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  हमारा  व्णपार  कम  हुआ  जम्मू-कश्मीर  राज्य  में  गलीचा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के

 लिए  बहुत  सम्भावना  गलीचा  केवल  कश्मीर  में  बनाया  जाता  इसलिए  जब  मैं  पूरे  राज्य की
 बात  करता  हूं  तो  उन्हें  पूरे  राज्य  पर  ध्यान  देना  जहां  तक  गलीचा  उद्योग  का  सम्बन्ध
 भारत  में  सबसे  अच्छे  कारीगर  मिर्जापुर  और  अन्य  स्थानों  में  होते  पूरे  विश्व  यदि  आप  ईरानी
 गलीचे  से  प्रतिस्पर्धा  करना  चाहते  हैं  तो  भारत  में  उसके  लिए  कश्मीर  ही  सक्षम  है  और  कोई  राज्य

 नहीं  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मिर्घा  जी  से  कश्मीरी  गलीचों  पर  विशेष  ध्यान  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।
 उस  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  किए  जाने  की  भावश्यकता  है  ।  इस  विषय  में  उनको  कुछ  जानकारी  भी

 है  ।

 विशेषकर  इस  गलीचा  उद्योग  के  पश्चात  उनको  हमारे  रेशम  उद्योग  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 आप  जानते  हैं  कि  शहतूत  के  पेड़  बिना  मानवीय  प्रयास  के  मलवे  में  भी  उगते  मान  लीजिए  कि  घर
 गिर  गया  है  और  मलबा  हो  गया  है  ।  वातावरण  में  व्याप्त  नमी  के  कारण  कश्मीर  घाटी  के  विशिष्ट
 वातावरण  के  बिना  कोई  शहतूत  का  पेड़  लगाए  या  बीज  शहतूत  का  पेड़  उगेगा  ।  इसलिए
 हमारे  यहां  शहतूत  के  पेड़  लेकिन  अभी  भी  हमारे  यहां  एक  उपयुक्त  रेशम  उद्योग  नहीं  है  माननीय
 मिर्धघा  जी गलोचा  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  कैसे  शहतूत  और  शालों  को  बुनाने  के  बेहतरीन
 कारीगरी  को  वे  कंसे  बनाए  रखेंगे  और  हमारे  रेशम  उद्योग  का  वे  कैसे  आधुनिकीकरण  करेंगे  यह  मैं  उन
 पर  छोड़ता  हूं  ।  भारत  सरकार  द्वारा  जून  1988  में  घोषित  नीति  के  बारे  में  वह  अनेक  बातें  सुन  चुके

 चर्चा  का  उत्तर  देते  उनको  जम्मू  कश्मीर  जिसकी  कि  पट्टू  बनाने
 शालों  और  शहतृत  के  सम्बन्ध  में  बहुत  समृद्ध  परम्परा  के  विषय  में  उनको  कुछ  जरूर  कहना

 कि  इस  समय  एक  शहतूत  की  क्या  कीमत  है  यह  मैं  नहीं  बता  सकता  ।  यदि  वह  वास्तव  में

 शहतूत  तव  यह  एक  लाख  रुपए  से  कम  का  नहीं  होगा  ।

 एक  सासननीय  सदस्य  :  एक  लाख  रुपए  ?

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  जी  यह  बहुत  मुलायम  आपके  पास  ढाका  की  मलमल
 लेकिन  हमारे  पास  शहतूत  है  ।  मैंने  असली  शहतूत  को  बहुत  करीब  से  कभी  नहीं  देखा  मैं  उसे  खरीद
 नहीं  सकता  था  ।  लेकिन  जो  लोग  जानते  हैं  कि  शहतूत  क्या  हैं  वे इसकी  खरीदते  होंगे  ।  लेकिन  शहतूत
 बनाने  की  कला  समाप्त  हो  रही  है  ।  लोगों  के  लिए  उसे  कैसे  संजोया  जाए  ?  इसे  अजायबधर  में  रखा  जा
 सकता  लेकिन  शहतूतों  को  संजोया  जाना  अतः  शहतूतों  और  शालों  को  सँजोया  जाना
 चाहिए  क्योंकि  यह  अत्यन्त  प्राचीन  परम्परा  लेकिन  गलीचे  एक  उद्योग  के  रूप  हजारों  लोगों
 की  रोज-रोटी  के  साधन  के  रूप  में  संजोया  जाना  चाहिए  और  उसका  आधुनिकीकरण  किया  जाना

 चाहिए  ।  रेशम  का  भी  आधुनिकीकरण  किया  जाना  कश्मीर  के  रेशम  को  मानक  बन  जाना
 चाहिए  ।  श्री  मिर्धा  इसे  कैसे  करते  मैं  उनके  जवाब  की  प्रतीक्षा  करूगा  ।  जब  वह  जवाव  वह
 जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  बारे  में  उल्लेख  करेंगे  ।
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 मैं  उन्हें  आमन्त्रित  करता  हूं  । सरकार  में  मेरा  इतना  अन्तर  तो  है  ही  ।  मैं  उन्हें  मुख्य  मन््त्री  और
 उनके  मंत्रिमंडल  के  सहयोगियों  तथा  उस  क्षेत्र  में  काम  कर  रहे  लोगों  के  साथ  बात  करने  के  लिए
 आमंत्रित  करता  हूं  हम  शाल  और  शहतूस  लगाने  की  अपनी  वर्षा  पुरानी  परम्ए्राओं  को  कैसे  बनाए  रखें
 ओर  जम्मू  कश्मीर  राज्य  में  गलीचा  और  रेशम  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  कंसे  करें  इस  बारे  में  उन्हें एक  सेमिनार  आयोजित  करना

 ]

 थी  सत्यनारायण  पंवार  :  मैडम  मैं  वस्त्र  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन
 करता  हूं  और  कृषि  के  बाद  वस्त्र  दूसरे  नम्बर  का  एक  ऐसा  उद्योग  है  जिसमें  काफी  लोग  रोजगार  प्राप्त
 करते  बस्त्रों  का हम  तीन  हिस्सों  में  उत्पादन  करते  पहला  दूसरा  बिलजी  के  करघे
 और  तीसरे  मिलों  इसमें  मैं  सबसे  महत्वपूर्ण  हूथकरघे  को  मानता  हैं  क्योंकि  इससे  अधिक  से
 अधिक  लोग  रोजगार पा  रहे  हैं  और  बहुत  से  लोगों  का  तो  ये  पुश्तैनी  धंधा  है  और  कई  वर्षों  स ेइस  काम
 को  कर  रहे  हैं  मै ंउनकी  कठिनाइयों  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 सबसे  पहली  बात  तो  मैं  सूत  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि उनको  सूत  ठीक  क्वालिटी  का  और
 उचित  दाम  पर  उपलब्ध  नहीं  हो  पाता  है  और  पिछले  एक  साल  से  जब  से  कॉटन  के  भाव  में  वृद्धि  हुई
 है  तब  से  जितनी  वृद्धि  सूत  के  दामों  में  हुई  उतनी  वृद्धि  कपड़े  के  दामों  में  नहीं  हुई  और  इसके  कारण
 हथकरघे  बन्द  पड़े  हुए  हैं  तथा  बुनकरों  की  हालत  खराब  हो  गई  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वे  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिससे  कॉटन  के  भाव  भी  किसानों  को  ठीक  मिलें  और

 बुनकरों  को  ठीक  दामों  पर  सूत  मिले  ताकि  बुनकरों  को  अधिक  से  अधिक  रोजगार  मिल  सके  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  निवेदन  भी  करना  चाहता  हूं  कि  उनको  जो  सुविधाएं  रिबेट  और  जनता
 क्लॉय  आदि  की  दी  जा  रही  हैं  उसमें  उनको  जो  दो  रुपए  से  बढ़ाकर  2.73  प्रति  मीटर  दिया  जा

 रहा  इससे  वाकई  उनको  कोई  फायदा  नहीं  पहुंच  रहा  जो  प्राइवेट  एजेंसियों  और  मास्टर

 वीवर्स  को  ही  पहुंच  रहा  है  ;  जो  प्राइवेट  एजेंसीज  और  मास्टरवीवर  जनता  क्लाथ  बना  रहे  वे  तो

 इसका  पूरा-पूरा  लाभ  उठा  रहे  लेकित  जिनके  जिए  यह  लाभ  पहुंचाने  का  प्रयास  सरकार  ने  किया
 था  वह  पूरा  नहीं  हुआ  और  बुनकरों  को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंच  रहा  उनको  जो  मजदूरी  पहले  मिल

 रही  थी  वही  अब  मिल  रही  वर्तमान  में  जो  दाम  बढ़े  हैं  उनका  कोई  लाभ  उनको  नहीं  मिल  पा  रहा

 है  ।  इसलिए  मन्त्री  महोदय  इस  ओर  भी  ध्यान  दें  ।

 इसके  उपरान्त  बुनकरों  का  जो  प्रशिक्षण  उसके  सम्बन्ध  में  भी  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  इस  समय  उन्हें  तीन  महीने  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  यह  बहुत  कम  इस  समय  में  पूरी  तरह  से

 वे  इस  कला  को  सीख  नहीं  पाते  हैं  और  ठीक  से  उत्पादन  नहीं  कर  पाते  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इस  अवधि  को  तीन  महीने  के  बजाय  छः  महीने  किया  ताकि  वे  अच्छी  तरह  से  प्रशिक्षित  होकर
 अच्छी  तरह  से  उच्च  क्वालिटी  का  कपड़ा  बना

 जो  लोग  नॉन  जनता  कपड़े  में  लगे  हुए  उनके  लिए  विपणन  की  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से

 होनी  चाहिए  ।  शासकीय  विभागों  में  लगने  वाले  कपड़े  क ेलिए  यदि  यह  अनिवार्य  कर  दिया  जाए  कि

 सिर्फ  हूथकरघा  का  कपड़ा  ही  क्रय  किया  तो  यह  एक  ऐसा  आदर्श  काम  होगा  जिससे  हजारों

 बुनकरों  को  रोजगार  मिल  इसलिए  मेरा  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  तरफ

 ध्यान  दें  ।
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 हमने  पिछले  दिनों  हथकरघा  बुनकर  समितियों  को  बिजली  के  करघे  दे  दिए  जिसके  कारण

 ऐसी  विसंगति  आ  गई  है  कि  हथऋरघा  और  पावरलूम  कपड़ा  मिक्स  होने  लगा  अभी  स्थिति  यह  है
 कि  सहकारी  समितियों  को  हमने  करघधे  तो  दे  दिए  हैं  और  दूसरी  सहायता  भी  दे  दी  लेकिन  हमने
 उनको  कार्यशील  पूंजी  नहीं  दी  है  जिसके  कारण  वे  करधे  आज  भी  वैसे  के  बसे  ही  पड़े  हुए  वे  न  तो

 आज  तक  उत्पादन  कर  पाए  हैं  और  न  लोगों  को  रोजगार  दे  पाए  यहां  तक  कि  जो  आपने  सहायता
 और  कर्ज  दिए  उन  कर्जों  की रकम  वापिस  करने  का  समय  भी  हो  चुका  है  और  संस्थाएं  भोवर-डयू
 होती  जा  रही  इसलिए  हम  जो  भी  थोजना  लागू  करते  उसमें  कार्यंशील  पूंजी  देना  जरूरी  है  जिससे
 चल  रही  योजना  कार्यान्वित  हो  सके  ।

 साथ  ही  बिजली  के  करघे  पंजीकृत  करने  की  जो  घोषणा  आपने  उसमें  हुआ  यह  कि  जो

 बड़े-बड़े  व्यापारी  उन्होंने  40,40,  50,50  और  100,100  करघे  अपने  घरों  पर  लगा  लिए  और
 जो  बुनकर  वे  एक-दो  करघों  पर  अपने  यहां  लूम  लगाकर  काम  करते  इससे  बुनकरों  को  जो

 सुविधाएं  आप  देना  चाहते  वह  उन  तक  नहीं  पहुंच  पाती  हैं  और  बड़े-बड़े  व्यापारी  सारी  सुविधाएं
 हासिल  कर  लेते  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जिन  लोगों  ने  2,2  और  4,4  करध  लगाए  हुए  हैं
 उन्हीं  को  यह  सुविधा  मिलनी  जिन  लोगों  ने  100,  100  करघे  लगाए  हुए  मास्टर  वीवर्स
 के  नाम  उकको  किसी  प्रकार  की  भी  सुविधा  नहीं  दी जानी  इससे  छोटे  बुनकरों  को  लाभ
 मिल  सकेगा  ।

 हम  देखते  हैं  कि  शहरों  में  हर  दो  साल  में  10,5  मिले  बन्द  होती  जा  रहीं  एन०  टी०  सी  ०

 में  बड़े  अफसरों  की  भर्ती  बड़ी  तेजी  से  होती  उनके  खर्च  कम  नहीं  होते  हैं  और  अफसरों  की  तनख्वाह
 2,2  4,4  और  5,5  हजार  होती  हैं  और  वह  उत्पादन  की  तरफ  ध्यान  नहीं  देते  इससे  मजदूरों  को
 कोई  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  इसलिए  मशीनरी  को  मार्डनाइज  करने  के  लिए  जहां-जहां  भी  आपने

 पैसा  दिया  है  अगर  उसकी  मौनिट्रिंग  ठीक  ढंग  से  हो  तो  वह  चल  सकते  लेकिन  प्राइवेट  मिल
 मालिक  मोौडर्नाइजेशन  के  नाम  से  पैसा  लेते  हैं  उसमें  से  10,20  परसैंट  मिल  में  लगाते  हैं  और  80  परसैंट
 का  दुरुपयोग  करते  इस  पर  नियंत्रण  करने  की  जरूरत  अगर  हमने  कोई  राशि  मौडर्ना  इजेशन  के

 लिए  दी  है  और  उस  पर  हमने  नियन्त्रण  किया  तो  वहां  की  मशीन  निश्चित  रूप  से  काम  कर  के  उस
 मिल  को  प्राफिट  में  ला  सकती  है  ।

 हमारे  उज्जैन  में  विनोद  मिल  है  जिसकी  सूत  की  कास्ट  दो  लाख  रुपए  है  और  उस  पर  मजदूरी
 भौर  दूसरे  खर्च  की  कास्ट  6  लाख  रुपए  हो  जाती  इस  तरह  से  जो  खचं  मिलें  डालती  उससे
 निश्चित  रूप  से  कपड़े  की  कीमत  बढ़ती  है  और  वह  कपड़ा  सस्ते  भाव  में  बिककर  निश्चित  रूप  से  मिल
 को  हानि  में  पहुंचाता  है  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  इस  ओर  भी  अछ्न  ध्यान  दें  ।

 हमारे  मध्यप्रदेश  मे  बरहानपुर  में  ताप्ती  मिल  में  अभी  आग  लग  गई  और  उससे  वह  मिल  बन्द

 हो  वहां  के  लोगों  के  रोजगार  भी  नहीं  मिल  रहा  जो  स्थाई  रूप  से  वहां  काम  करते  उनको
 तो  लाभ  देने  की  व्यवस्था  लेकिन  जो  अस्थाई  रूप  से  काम  करते  वह  बिल्कुल  बेकार  हो  गये  हैं  ।
 मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  ऐसी  नीति  बनाए  कि  जो  अस्थाई  रूप  से  वहां  काम  करते  उनको  भी
 किसी  न  किसी  रूप  में  सहायता  मिले  जिससे  वहां  के  बेकार  लोगों  को  राहत  मिल  सके  ।

 अन्त  में  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  हैंडलूम  के  बारे  में  जो  हमारे  बुनकर  सेवा  केन्द्र  जहां  सैम्पल
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 और  नमूने  बुतकर  तैयार  करते  वह  इतने  अच्छे  और  आकर्षक  नहीं  होते  हैं  जिससे  जो  संस्थाएं  उनक
 उपयोग  करना  चाहती  हैं  वह  नहीं  कर  पाती  हमारे  मध्यप्रदेश  में  इन्दौर  गें  एक  बुनकर  केन्द्र
 कलकत्ता  में  ये  केन्द्र  जो वकिंग  कर  रहे  खासतौर  से  मध्यप्रदेश  की  बात  बताता  हमारे
 इन्दौर  में  जो  बुनकर  सेवा  केन्द्र  है  उसकी  वकिंग  इतनी  अच्छी  वहां  जो  जाते  उनको  महीनों
 तक  तो  सैम्पल  और  डिजाइन  दिखाया  नहीं  इसलिए  मैं  विशेष  रूप  से  निवेदन  जो  भी
 संस्थाएं  वहां  से  डिजाइन  लेना  चाहती  वहां  पर  उनको  अच्छे  डिजाइन  बनाकर  दें  जिससे  उन
 संस्थाओं  को  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।  अन्त  में  मैं  इस  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपने
 जो  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  उसके  लिए  मैं  आभार  करता  हूं  ।

 श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  मैं  टैक्सटाइल  की  डिमांड्स  के
 बारे  में  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  मैं  सिर्फ  अपने  क्षेत्र  की  एक  मिल  का  जिक्र  यहां  करना
 चाहता  हूं  ।  यह  गया  काटन  जूट  मिल  के  नाम  से  मशहुर  इस  मिल  की  आज  जो  स्थिति  उसकी
 तरफ  माननीय  मनन््त्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  वसे  तो  मैं  पहले  भी  मन्त्री  महोदय  को  इसकी
 स्थिति  के  सम्बन्ध  में  अवगत  करा  चुका  यह  मिल  काटन  की  कमी  के  कारण  बन्द  रहती  इसके
 बन्द  होने  को  एक  कारण  यह  भी  है  कि  मिल  के  बन्द  होने  पर  भी  मजदूरों  को  तनख्वाह  बराबर  मिलती

 रहती  इन्हीं  कारणों  से मिल  को  काफी  घाटा  हो  रहा  है  मिल  के  मजदूर  यह  चाहते  हैं  कि  हमें  काटन
 समय  पर  मिलती  रहे  ओर  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  उत्पादन  करते  देखने  में  यह  भी  आया  है  कि  जो

 पब्लिक  अंडरटेकिग्स  आपके  हाथ  में  उसके  प्रबन्धक  ठीक  से  काम  नहीं  करते  अतः  इस  ओर  भी
 आप  ध्यान  दें  और  कुछ  सख्ती  बरतें  ।

 जून  1985  में  जो  आपने  नई  कपड़ा  नीति  की  घोषणा  की  थी  आपको  खुद  ही  पता  चल  रहा

 होगा  कि  उससे  कितनी  आपको  सफलता  मिली  है  ?  यह  एक  समझने  की  चीज  एक  समय  में  तो

 हमारे  देश  की  कपड़ा  मिलों  ने  विश्व  में  एक  अच्छा  स्थान  प्राप्त  कर  लिया  लेकिन  अब  हमें  ऐसा
 देखने  को  नहीं  मिल  रहा  अब  लोग  इस  घंधे  को  छोड़  कर  जा  रहे  इसका  एक  कारण  यह  है  कि

 उन्हें  दूसरे  धंधों  से  ज्यादा  मुनाफा  हो  रहा  है  और  जो  आपका  सिंथेटिक  कपड़ा  तैयार  हो  रहा  बहां
 से  भी  उन्हें  ज्यादा  मुनाफा  मिल  रहा  है  व  सरकार  की  तरफ  से  अनेक  रियायतें  उस  पर  मिल  रही  हैं  ।

 इसके  साथ  ही  रुई  से  जो  कपड़ा  बनता  है  उसमें  भी  काफी  कमी  की  जा  रही  इन  सब  चीजों  का

 आपको  देखना  चाहिए  ।

 अत  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  हमारे  क्षेत्र  की गया  काटन  जूट  मिल  की  तरफ  विशेष  ध्यान  दिया  जाए
 जिससे  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  उत्पादन  वहां  हो  सके  भौर  मजट  रों  की  इच्छा  की  पूर्ति  हो  इतना  ही

 मुझे  कहना  है  ।

 ]
 वस्त्र  सश्त्री  राम  निवास  अध्यक्ष  मैं  वास्तव  में  माननीय  सदस्यों  का

 आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  विभिन्न  सुझ।व  जो  दिए  गए  4
 ज्ञान

 और  कु  शाग्रता
 से  परिपूर्ण  ज्यादातर  मामलों  में  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  वह  जनप्रतिनिधियों  के  रूप  में  सबसे

 निचले  स्तर  के  अनुभव  से  आया  है  और  आपके  माध्यम  से  मैं  उनको  आश्वस्त
 कराता  हूँ  कि

 जो  कुछ  यहां  कहा  गया  है  जो  कुछ  टिप्पणियाँ  उन्होंने  की  है  हमारे  मंत्रालय
 द्वारा

 उन
 पर  बहुत

 गंभोरता

 से  विचार  किया  जाएगा  ।  मेरा  दृढ़  विश्वास  है  कि  हमारी  नीतियों  और  कायंक्रमों  के  पुनर्मुल्यांकन  में  जो

 कि  हम  सतत  हूप  से  कर  रहे  वे  हमारी  सहायता  करेंगे  ।
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 नी  “  ्  जानते

 राम  निवास

 जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  में  वस्त्र  उद्योग  एक

 पूर्ण  स्थान  रखता  यह  कृषि  पर  आधारित  एक  उद्योग  यह  एक  रोजगार  उन्मुख  उद्योग  रूई

 उत्पादकों  से  लेकर  थोक  विक्रेताओं  तक  यह  रोजगार  लाखों  लोगों  को  रोजगार  देता  देश  के  कुल

 ओऔद्योगिक  उत्पादन  का  यह  20  प्रतिशत  है  ।  देश  के  कुल  निर्यात  का  यह  25  प्रतिशत  और  इसीलिए

 इस  उद्योग  की  स्थिति  और  उसके  उचित  कार्यकरण  के  बारे  में  सरकार  सेव  बहुत  गम्भीर  रही

 यह  उद्योग  एक  जटिल  उद्योग  है  इसीलिए  यह  समस्या  उत्पन्न  हुई  है  भऔर  अब  तक  जो  भाषण

 हमने  सुने  हैं  उनसे  अन्दाजा  लगाया  जा  सकता  है  कि  एक ही
 क्षेत्र  में  लोगों  के  भिन्त-भिन्न  हित  है  और

 कई  बार  ये  हित  परस्पर  विरोधी  भी  होते  हमने  हमेशा  इन  भिन्न-भिन्न  हितों  और  परस्पर  विरोधी

 हितों  में  इस  ढंग  से  सामंजस्य  स्थापित  करने  का  प्रयास  किया  है  कि  सभी  लोग  इससे  संतुष्ट  हों  और

 इससे  जो  परिणाम  निकले  हैं  या  निकलने  उससे  कोई  भी  व्यक्ति  सन्तुष्ट  नहीं  कई  बार  हमने

 महसूस  किया  है  कि  सम्भवतः  यह  एक  संतुलित  नीति  है  ।

 3.00  म०  प०

 डा०  दशा  सामंत  दक्षिण  :  इस  नीति  से  बड़े  घराने  संतुष्ट  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  वे  भी  सन्तुष्ट  नहीं  वे  अपना  कारोबार  बन्द  कर  रहे
 आप  चिन्ता  मत  कीजिए  ।  सबसे  ज्यादा  नुकसाम  उनको  हुआ  आप  कृपया  शांति

 रखिए  ।

 इस  उद्योग  में  तीन  बड़े  क्षेत्र  असंगठित  क्षेत्र  में  हृथकरघे  और  बिजलीकरघे  हैं  और  संगठित

 क्षेत्र  मे ंमिले  मैं  कुल  कपड़ा  उत्पादन  में  उनका  कितना  योगदान  है  इस  बारे  में  वतंमान  स्थिति

 आपके  समक्ष  पेश  करूंगा  27.2  प्रतिशत  कपड़ें  का  उत्पादन  हथकरा  क्षेत्र  49.2  प्रतिशत  उत्पादन
 बिजली  करा  क्षेत्र  में  और  23.6  प्रतिशत  मिल  क्षेत्र  में  हुआ  ।

 1985  की  वस्त्र  नीति  जिसके  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  कि  जांच  पड़ताल  के  लिए
 कौन  से  मापदण्ड  अपनाये  जाने  चाहिए  ?  मैं  आपको  कुछ  तथ्य  और  आंकड़े  देना  चाहूंगा  जो  संभवतः
 इस  बात  में  हमारी  मदद  करेंगे  कि  इस  नीति  ने  अपना  काये  आरम्भ  कर  दिया  है  अथवा  वर्ष
 प्रति  वर्ष  कपड़े  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  नीति  घोषित  हो  जाने  के  पश्चात  वर्ष-प्रति-वर्ष  कपड़े  की
 प्रतिब्यक्ति  उपलब्धता  में  वद्धि  हुई  इस  समय  भारी  मात्रा  में  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;  और  सबसे
 अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  समग्र  रूप  से  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  कैसे  वृद्धि  हुई  है  ?  ि

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  मैं  आपको  अभी  बताता  हूं  । आप  केवल  मिल  के  लोगों  से  सम्बन्धित
 इस  स्थिति  की  सारी  समस्या  यही  मिल  मालिको  और  संगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  का  हमारे  देश

 के  प्रचार  माध्यमों  पर  ऐसा  नियन्त्रण  है  कि  वे  ऐसी  राय  बना  देते  हैं  कि  सम्पूर्ण  वस्त्र  उद्योग  संकट  में  है
 लेकिन  वास्तव  में  स्थिति  ऐसी  नहीं  हो सकता  है  कि  कुछ  मिल  उद्योग  कठिनाई  में  हों  ।  लेकिन  देश
 में  जितने  कपड़े  को  आवश्यकता  उसको  पूरा  किया  जा  रहा  वर्ष  1985  की  नीति  से  उपभोक्ताओं
 को  अधिक  से  अधिक  लाभ  पहुंचा  कीमतें  स्थिर  हैं  जून  1985  से  जनवरी  1988  की  अवधि  के
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 लत  तन

 दौरान  जब  थोक  मूल्य  का  सामान्य  सूचकांक  खदीददारी  प्रतिशत  बढ़  गया  वस्त्र  उद्योग  में  केवल  6
 प्रतिशत  की  वृद्धि  उपभोक्ताओं  ने  अच्छी  खदीददारी  की  ।  आप  इससे  अधिक  और  बया  चाहते  हैं  ?
 उपभोक्ता  ही  हमारी  सारी  नीतियों  का  अन्तिम  निर्णायक  मैं  नहीं  जानता  कि  देश  में  ऐसी  भी  कोई
 उपभोक्ता  वस्तु  है  जिसके  मूल्य  में  इस  प्रकार  कम  से  कम  वृद्धि  हुई  तब  से  लेकर  अब  तक  केवल
 6  प्रतिशत  की  वृद्धि  कोई  छास  वृद्धि  नहीं

 डा०  दत्ता  200  करोड़  रुपए  की  रियायतों  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 भरी  राम  निवास  सिर्घा  :  यदि  इससे  उपभोक्ता  को  लाभ  होता  तो  हम  ऐसा  एक  बार
 दो  बार  करेंगे

 अतः  हृथकरघे  और  बिजली  करे  के  उत्पादन  में  दृद्धि  हुई  ह ैऔर  मिल  के  उत्पादन
 में  थोडी  सी कमी  आई  है  ।

 अब  मैं  नियोजन  पहलू  का  उल्लेख  बिजली  की  नीति  के  हथकरघा  क्षेत्र  में
 रोजगार  में  लगे  लोगों  की  संख्या  बढ़कर  6  लाख  तथा  बिजली  करघा  क्षेत्र  में  यह  संड्या  4  लाख  20
 हजार  हो  गई  है  और  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  मिल  क्षेत्र  में  यह  संख्या  घटकर  हजार  लाख  ९0
 रह  गई  है  ।  लेकिन  वस्त्र  उद्योग  में  नियोजन  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  स्तर  पर  8  लाख  40  हजार  लोगों
 को  रोजगार  मिला  |

 डा०  दसा  सामंत  :  ये  सब  आंकड़े  कल्पना  मात्र  इनको  आंकने  का  कोई  तरीका  नहीं

 भरी  रास  निवास  हर  चीज  को  मापने  का  पैमाना

 समापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  डालें  ।

 श्री  रास  निवास  जब  किसी  तक॑  की  खातिर  कोई  तक  किया  जाता  है  तो  इस  प्रकार  की
 प्रतिक्रिया  उत्पन्न  होती  है  और  मैं  इसका  बुरा  नहीं  लेकिन  माननीय  महोदय  जिस  बात  को
 कहना  चाहते  हैं  उसमें  किसी  प्रकार  के  तक॑  अथवा  कारण  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  हमारे  पास  बिजली
 करघा  क्षेत्र  और  हथकरघा  क्षेत्र  में  लगे  लोगों  की  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  अनेक  तरीके  यदि
 उनके  पास  इतना  घधैये  है  कि  वह  हमारे  विशेषज्ञों  के  पास  बंठ  सकें  तो  हम  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  बताएंगे
 और  हम  निष्पक्ष  रूप  से  ऐसा  करने  को  तंयार

 डा०  दत्ता  सामंत  :  असंगठित  क्षेत्र  में  श्रम  को  मापने  के  लिए  कोई  तरीका  नहीं  यह  सभा
 देश  का  सबसे  ऊंचा  मंच  है  और  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  नहीं  देने

 ओर  राम  निवास  मिर्धा  :  माननीय  सदस्य  को  मालूम  होना  चाहिए  कि  उच्चतम  मंच  की
 तम  गरिमा  होती  है  ।  अतः  रोजगार  की  दृष्टि  जो  कि  नीति  का  एक  तत्व  यदि  मिल  क्षेत्र  को  जो

 नुकसान  हुआ  है  उसको  आप  निकाल  दें  तो  उसे  8.4  लाख  का  फायदा  हुआ  क्या  ओद्योगिक  संकट
 की  यही  स्थिति  है  ?  हर  कोई  कहता  है  कि  मिल  बन्द  हो  रहे  हैं  परन्तु  यह  कोई  नहीं  कहता  कि  कपड़े  का
 उत्पादन  बढ़ा  है  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़े  नीति  बहुत  सफल  रही  किन्तु  इस
 सबके  बावजूद  हम  खुले  दिल  से  इस  विषय  पर  चर्चा  करना  चाहते  माननीय  सदस्यों  की  इच्छा  का
 आदर  करते  जिन्होंने  इस  उद्योग  की  सफलता  पर  सन्देह  किया  हमने  एक  विशेषज्ञ  समिति

 नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  जिसमें  सभी  सम्बन्धित  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  जो  इस
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 राम  निवास

 बात  की  समीक्षा  करेगी  कि  अब  तक-कपड़ा  नीति  कहां  तक  सफल  रही  है  |  हम  खुले  मन  से  देखेंगे  कि

 वास्तव  में  समस्या  क्या  हमें  कुछ  छिपाना  नहीं  है  और  हम  इसी  प्रकार  करते  रहेंगे  ।

 मैं  संगठित  क्षेत्र  की बात  कर  रहा  था  ।  सारे  भाषणों  में  कहा  गया  है  कि  मिलें  बन्द  न  की  जाएं  ।

 यह  कहने  वाले  सदस्य  कम  थे  कि  मिलें  बन्द  होने  से  श्रमिकों  का  क्या  होगा  ।-  हमारी  चिन्ता  मिलों  के

 चलने  या  बन्द  होने  की  नहीं  है  बल्कि  हमें  चिन्ता  यह  है  कि  यदि  किसी  कारण  से  मिल  बन्द  होते  हैं  तो

 श्रमिकों  का  क्या  किया  हमारे  दिमाग  में  उनका  हित  सर्वेप्रमुख  इसलिए  कपड़ा  नीति  में

 विशेष  तौर  पर  कहा  गया  है  हम  इस  प्रयोजनार्थ  एक  विशेष  निधि  बनायेंगे  और  वह  ऐसे  श्रमिकों  को

 दो  जाएगी  जिन्हें  मिल  बन्दं  होने  के  बाद  मजबू  रन  रोजगार  छोड़ना  पड़ता  इसमें  हमने  कुछ  शर्ते

 रखी  हैं  और  वे  ये  हैं  कि  केवल  श्रमिक  पुनर्वास  निधि  चालू  की  हम  पहले  वर्ष  मजूरी  का  75

 दूसरे  वर्ष  50  प्रतिशत  और  उसके  बाद  के  वर्ष  में  25  प्रतिशत  यह  राशि  कानूनन
 बकाया  राशि  के  अतिरिक्त  ऐसी  स्थिति  में  यही  भारत  सरकार  का  योगदान  हमने  एक  शर्ते
 रखी  है  कि  यदि  मिल  तालाबन्दी  की  घोषणा  करती  है  तो  इसका  अर्थ  है  कि  वह  सिल  हमैशा  के  लिए
 बन्द  हो  गया  उसके  बाद  किसी  भी  मिल  में  तालाबन्दी  नहीं  हुई  है  हालांकि  श्रमिक  बेरोजगार
 वे  हमारी  विशेष  निधि--पुनर्वास  निधि--का  उपयोग  नहीं  कर  सकते  श्रमिकों  के  नेता

 दशा  को  समझने  की  कोशिश  नहीं  करते  हैं  और  कहते  हैं  कि  हम  उसे  बन्द  घोषित  कर  कृपपा  आप

 उन्हें  राहत  पहुंचाएं  ।  वे  हमेशा  कहते  रहे  हैंਂ

 डा०  घसा  सामनन््त  :  वह  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  कृपया  सभा  को  गुमराह  करने  का  कोई  प्रश्न  नही  है  ।  मैं

 दोहराता  हुं  श्रमिक  नेताओं  को  मुख्यता  श्रमिकों  के  भविष्य  की  चिन्ता  होनी  चाहिए  ।”  तो

 उन्हें  कहीं  से  भी  कुछ  नहीं  श्रमिक  मेता  उस  स्थिति  का  सामना  कर  सकते  वे  बन्द
 बेरोजगार  जीवन-निर्वाह  के  साधनों  के  न  होने  की  बात  तो  जरूर  कहेंगे  किन्तु  यह  नहीं  कहेंगे
 कि  औपचारिक  बन्दी  घोषित  करके  सरकारी  सहायता  दी  किन्तु  अब  जैसा  कि  श्री
 हरुभाई  मेहता  ने  सुझाव  दिया  इस  नीति  में  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  हम  ऐसा  करेंगे  ।  हम  इस
 योजता  ऐसे  यूनिटों  पर  लागू  उदार  बनाना  चाहते  जिनके  मामले  में  कम्पनी  अधिनियम
 के  अधीन  परिसमापक  नियुक्त  किया  गया  वह  आ  गया  उसने  आस्तियों  को  कब्जे  में  ले लिया

 हम  औपचारिक  बन्दी  पर  जोर  नहीं  देंगे  ।

 यह  एक  ऐसी  स्थिति  के  प्रति  उचित  प्रतिक्रिया  का  अभाव  है  जिसके  प्रति  उन्हें  अधिक  उदार  तथा

 सहिष्णु  होना  चाहिए  था  ।  हमने  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  किया  अब  हम  औपचारिक  बन्दी  पर
 जोर  नहीं  देंगे  ।  किन्तु  यदि  मिलें  दिवालिया  हो  गई  जिसका  अभिप्राय  है  कि  उसके  दोबारा  चालू
 होने  की  संभावना  कम  तो  हम  यह  दे  हमने  ऐसा  किया  मैं  विषयवार  इसे

 लूंगा  ।  रूई  बनाम  सिन्धेटिक्स  के  बारे  में  काफी  कहा  गया  है  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सिय्रेटिक
 लोगों  के  प्रति  अधिक  नरम  1985  की  नीति  में  स्पष्टतः  कहा  गया  है  कि  कपड़ा  उद्योग  में  रई  की

 प्रमुख  कच्चे  माल  के  रूप  में  जो  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  उसे  बरकरार  रखा  मैं  पूरी  सत्यनिष्ठा
 से  दोहराता  हुं  कि अब  भी  हमारी  नीति  यही  है  कि  कपड़ा  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  के  रूप  में  रूई  की

 महत्वपूर्ण  भूमिका  हर  तरह  से  और  प्रत्येक  परिस्थिति  में  बनाए  रखी  इसमें  कोई  सन्देद  नहीं
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 इस  दिशा  में  हमने  कई  कदम  उठाए  1986  में  हमारे  देश  में  कुल  कपड़े  तथा  धागे  का  82%
 रूई  से  ही  किया  गया  रूई  की  खपत  में  प्रति  वर्ष  वद्धि  हो  रही  श्री  राठौड़  कृपया  इसे  नोट
 करें  :  यह  हमारी  नीति  क्रे  कारण  कम  नहीं  हो  रही  वास्तविक  रूप  में  रूई  की  खपत  धीरे-धीरे  बढ़
 रही  है  तथा  संश्लिष्टों  से  इस  क्षेत्र  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  बजट  में  हमने  कुछ  रियायतें  दी  हैं  जो
 सर्वप्रथम  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचनी  जैसा  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  हमें  आश्वासन  दिया  है  ।
 वित्त  मन्त्रालय  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  स ेसलाह-पशविरा  करके  हम  एक  निगरानी  तन््त्र  बना
 रहे  हैं  जो  यह  देखेगा  कि  यह  कार्य  कैसे  किया  नई  नीति  में  रियायतों  को  उपभोक्ताओं  तक
 पहुँचाने  के सिवाय  हम  यह  भी  देखेंगे  कि  इन  रियायतों  का  कपास  पर  भी  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।  संश्लिष्ट
 क्षेत्र  को  हमारे  द्वारा  दी  जाने  वाली  रियायतों  का  पुनः  मुल्यांकन  यदि  आवश्यक  करने  के  लिए  यह
 एक  महत्वपूर्ण  कारण  होगा  ।

 हथकरपघा  क्षेत्र  क ेलोग  अब  संश्लिष्ट  तथा  मिश्रित  धागे  चाहते  अपने  बाजार  में

 वृद्धि  करने  तथा  नए  बाजार  में  अपना  माल  बेचने  की  हस्छा  रखने  वाले  लोग  उत्पादकों  तथा  बुनफरों  की
 सहकारी  रोसाइटियां  तथा  समग्र  रूप  से  घुनकर  भी  इसके  हक  में  हमने  नए  बजट  में  संश्लिष्ट  धागों
 आदि  का  प्रयोग  करने  वाली  सहकारी  सोसाइटियों  के  लिए  काफी  रियायतें  दी  इसलिए  हमें  यह
 देखना  है  कि  कपास  की  उत्कृष्ट  स्थिति  बनी  रहे  तथा  इसे  बदलने  के  लिए  कुछ  भी  न  जाए  ।

 केवल  यही  नहीं  मैंने  माननीय  कृषि  श्री  भजनलाल  तथा  पूर्व॑वर्ती  कृषिमन्त्री  क ेसाथ  भी

 यह  मामला  उठाया  था  कि  हमें  कपास  उत्पादन  नीति  तथा  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  करनी  चाहिए  ।  सातवें
 दशक  के  मध्य  तक  हम  200  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  पूल्य  की  लम्बे  रेशे  की  कपास  का  आयात  करते

 इसके  अलावा  सरकार  की  संकर  बीज  विकसित  करने  वाले  अनुसंधान  बंज्ञानिकों  के
 खेतों  तक  पहुंचने  वाली  विस्तार  एजैन्सियों  तथा  चुनौतियों  का  सामना  करने  वाले  साहसी  और

 नया  दृष्टिकोण  रखने  किसानों  के  कारण  7  अथवा  8  ब्ष  की  अवधि  के  भीतर  पूरी  तस्वीर  बदल  गई

 है  ।  हम  लम्बे  रेशे  की  कपास  की  केवल  अपनी  ही  आवश्यकता  पूरी  नहीं  कर  रहे  बल्कि  हम  धागे  तथा

 खुद  कपास  का  कई  गुणा  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  जैसा  कि  हमने  गत्न  वर्ष  किया  ।  हम  नहीं  चाहते
 कि  बेहतर  तथा  अधिक  उत्पादन  का  यह  क्रम  समाप्त  इसलिए  माननीय  कृषि  मन्त्री  से  इस  बारे  में
 बातचीत  चल  रही  है  कि  विभिन्न  किस्मों  को  युक्तियुक्त  बनाया  कपास के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  कंसे

 बढ़ाया  जाए  तथा  यह  कैसे  सुनिश्चित  किया  ज!ए  कि  उत्पादित  कपास  अच्छी  किस्म  की  उश्चित
 श्रेणीकरण  ठीक  तरह  से  ओटाई  हो  तथा  गांठें  ठीक  तरह  से  बनें  और  कपास  से  सम्बन्धित  सभी

 पहलुओं  पर  सुव्यवस्थित  ढंग  से  कार्य  मैं  एक  पुनः  आश्वासन  दे  सकता  हुं  कि  संश्लिष्टों  से इस
 स्थिति  पर  किसी  प्रकार  से  भी  बुरा  असर  नहीं  पड़ेगा  ।

 श्री  उत्तम  राठौड़  ने  कई  बातों  का  उल्लेख  किया  है  जो  वास्तव  में  सही  नहीं  है  ।  उन्होंने  उल्लेख
 किया  है  कि  भारत  सरकार  अथव!ः  वस्त्र  मन्त्रालय  को  बोनस  देने  के  बारे  में  आपत्ति  वरुत्र  मन्त्रालय
 को  बोनस  देने  के  बारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं  वास्तव  महाराष्ट्र  को भारत  सरकार  की  अनुमति  की

 कोई  आवश्यकता  ही  नहीं  यदि  वे  बोनस  देना  चाहते  जो  वे  पहले  से  दे  रहे  वे  पहले  ही  200

 रुपए  दे  चुके  इसलिए  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 जहां  तक  मह्ठाराष्ट्र  के  एकाधिकार  खरीद  के  गुण-दोषों  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं  समझता  कि  हम
 इस  अवसर  प्रर  उसकी  बात  करें  क्योंकि  यहां  बह  इतना  अ्संगिक  नहीं  परन्तु  एक  संक्षिप्त  वात  जो
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 राम  निवास  मिर्घा |

 मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  बोनस  के  लिए  हमारी  अनुमति  लेना  आवश्यक  नहीं  महाराष्ट्र
 सरकार  तथा  परिसंघ  ने  अब  बोनस  दे  दिया  इसके  बारे  में  उन्हें  पूरी  स्वतन्त्रता  वे  इसके  बारे  में
 जो  चाहे  कर  सकते  केवल  उन  वोटों  के  कारण  ही  वे  कुछ  बोनस  देने  की  घोषणा  कर  सके  ।  जहां  तक

 भारत  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  परिसंघ  की  सहायता  न  किये  जाने  का  सम्बन्ध  वह  भी  सत्य  नहीं  है  ?
 भारत  विशेष  रूप  से  वस्त्र  मन्त्रालय  को  कपास  उत्पादकों  तथा  उनकी  संस्थाओं  के  बारे  में  बहुत
 मधिक  चिन्ता  है  तथा  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  की  स्थिति  पहले  से  ही  हमारे  समक्ष  इसी  प्रकार

 गुजरात  भी  हम  उनकी  यथासम्भव  बेहतर  ढंग  से  सहायता  क रने  का  प्रयास  परन्तु  कपास  का

 मूल्य  इतना  अधिक  होने  पर  भी  गुजरात  तथा  अन्य  स्थानों  से  हमें  कपास  उत्पादकों  की

 संस्थाओं  से  अभ्यावेदन  तथा  अनुरोध  प्राप्त  हो  रहे  हैं  कि  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।/  यहां
 बहुत  से  ऐसे  सदस्यों  ने  जो हथषकरघा  बुनकरों  का  हित  चाहते  कहा  है  कि  निर्यात  बन्द  किया

 इसके  बारे  में  क्या  कहा  वे  ऐसी  स्थिति  में  रूई  निर्यात  के  बारे  में  सोच  भी  नहीं  सकते  |  कुछ
 संगठनों  द्वारा  रईनिर्यात  को  बहुत  ही  तीदणता  से  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  वे  कहते  हैं  कि  धागों  के  उच्च

 मूल्य  रूई  के  उच्च  मूल्यों  के कारण  यहां  पर  भी  दो  मत  इसलिए  मैं  फिर  दोहराऊंगा  कि  हमारी
 नीति  इन  हितों  की  यथासम्भव  सुचारु  तरीके  से  रक्षा  करने  के  लिए  है  ताकि  देश  के  सामान्य  हितों  को
 बनाये  रखा  जा  कपड़ा  उद्योग  के  सभी  वर्ग  उचित  रूप  से  कार्य  कर  सके  और  हर  चीज  सही  तरीके
 से  चल  सके  ।

 अब  मैं  हथकरघा  क्षेत्र  पर  आता  जिसके  बारे  में  बहुत  से  सदस्यों  न ेकाफी  रुचि  दिखाई  है
 और  जो  ठीक  ही  है  ।  कृषि  के  पश्चात  हथकरघा  ही  सबसे  बड़ा  असंगठित  क्षेत्र  है तथा  यह  लाखों  लोगों
 को  रोजगार  प्रदान  करता  यह  हमारी  अमूल्य  राष्ट्रीय  विरासत  का  एक  अंग  हमें  यह  संस्कृति

 हजारों  वर्षों  के  सांस्कृतिक  अनुभव से  प्राप्त  हुई  है  तथा  हम  इसे  एक  आर्थिक  वस्तु  के  रूप  एक
 सांस्कृतिक  वस्तु  के  रूप  में  सुरक्षित  रखना  चाहते  इसलिए  ,  हम  चाहे  जिस  दृष्टि  से  हम  चाहते
 हैं  कि हथकरघा  क्षेत्र  को हर  तरह  की  सुरक्षा  प्रदान  की  जानी  अब  तक  जो  भी  कायंवाहियां
 हमने  की  हैं  वे  ये  दर्शाती  हैं  कि हम  हथकरघा  बुनकरों  के  कल्याण  के  लिए  वचनबद्  पहली  योजना
 में  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  11.10  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  तथा  सातवीं  योजना  में  यह  राशि
 165.5  करोड़  रुपए  यह  अधिक  तो  नहीं  है  परन्तु  फिर  भी  हम  और  अधिक  घनराशि  प्राप्त  करने
 का  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  यह  भी  एक  बड़ी  छलांग  है  ।  हथकरघों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  हथकरधा
 क्षेत्र  में  रोजगार  प्राप्त  लोगों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  ह ैतथा  हथकरघा  क्षेत्र  को  सशक्त  और  मजबूत
 बनाने  के  लिए  हमने  बहुत  से  कदम  उठाए  हैं  ।

 एक  मुद्दा  धागों  के  निर्यात  के  बारे  में  उठाया  गया  था  और  यहँ  बताया  गया  था  कि  इससे
 करघा  बुनकरों  के  हितों  को  हानि  पहुंच  रही  हम  धागों  का  निर्यात  कर  रहे  परन्तु  इस  वर्ष  हमने

 ।  से  60  तक के  रेशे  वर्ग  में  4  करोड़  किलो  तक  का  निर्यात  करने  के  लिए  अनुमति  प्रदान  कर  दी
 यह  हमारे  कुल  उत्पादन  का  लगभग  3  प्रतिशत  बेठता  इसलिए  यह  कोई  ज्यादा  नहीं  है  ।  निर्यात  से

 कार्यकुशलता  बढ़ती  इससे  कताई  मिलों  की  अर्थंक्षमता  में  सुधार  होता  है और  इससे  किसी  भी  क्षेत्र
 में  कोई  गिरावट  नहीं  आई  निर्यात  के  परिणामस्वरूप  धागों  की  अधिक  कीमतें  नहीं  हुई  बल्कि

 यह  रूई  की  अधिक  कीमतों  का  परिणाम  इस  वर्ष  रूई  को  कीमतें  बहुत  अधिक  रही  अब  ये
 कीमतें  गिरनी  शुरू  हो  गई  लेकिन  ये  कीमतें  पिछले  वर्ष  की  तथा  उससे  भी  पहले  की  कीमतों  की
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 तुलना  में  अभी  अधिक  और  हम  यह  देखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  इन्हें  किस  प्रकार  कम  किया
 जाये  |  जो  एक  बात  हमने  अपने  निर्यात  के  साथ  की  है  वह  है  अग्रिम  लाइसेंस  प्रदान  करना  ।

 हम  रूई  का  आयात  करना  चाहते  वे  इसका  घागा  बनाकर  या  कपड़ें  बनाकर  निर्यात  कर  सकते

 भी  बसुदेव  आचाये  तब  आप  इसके  आयात  की  अनुमति  क्यों  दे  रहे  हैं  ?

 ओऔी  राम  निवास  मिर्घा  :  जी  हम  इसके  निर्यात  की  अनुमति  बिल्कुल  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 पिछले  साल  हमने  रूई  का  निर्यात  करना  शुरू  किया  लेकिन  मौसम  के  बीच  में  ही  जब  हमने  देखा

 कि  कीमतें  बढ़  रही  हैं  तो  हमने  इसके  निर्यात  को  रोक  दिया  ।

 डा०  दसा  साप्तन्त  :  आप  किसानों  के  लिए  क्यों  चिल्तित  होते  उन्हें  यह  मिल  ही  जायेगी  ।

 क्री  राम  निवास  सिर्धा  :  किसानों  को  यह  बहुतायत  में  मिल  रही  केवल  मिल  मालिक  ही

 इसका  भण्डार  कर  रहे  हैं  और  आप  उन्हीं  का  समर्थन  कर  रहे

 डा०  बसा  सामस््त  :  जी  वह  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  कल  ही  मैंने  साफ-साफ  यह
 बताया

 सभापति  सहोदय  :  वह  अपनी  बात  पर  अड़े  हुये  मै ंक्या  कर  सकता  हूं  ?  यदि  वह  अपनी  बात

 पर  न  अड़ें  तो  आप  खड़े  होकर  बोल  सकते  आप  उनकी  बात  क्यों  नहीं  सुनते  ?  कोई  टीका-टिप्पणी

 नहीं  होनी  चाहिए  ।

 ओऔी  राप  निवास  सिर्घा  :  सदस्य  को  गुमराह  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  मैं  जो  कुछ  कह

 रहा  हूं  उस  पर  अटल  हूं  ।  हमारे  यहां  अनेकों  क्षेत्र  हैं  जिनके  बारे  में  मैं  यहां  चर्चा  नहीं

 करूंगा  ।  अनेकों  आपत्तियां  उठाई  गई  श्री  जैनुल  बशर  ने  भी  कुछ  कहा  छूट  योजना के  बारे  में

 भी  कुछ  कहा  गया  इसमें  अनेकों  खामियां  आई  तथा  और  भी  ऐसी  बातें  कही  गई  हम

 योजना  की  समीक्षा  कर  रहे  न  केवल  छूट  योजना  की  बल्कि  उन  सभी  योजनाओं  की  जो  हथकरधा

 बुनकरों  के  लाभ  के  लिए  बनाई  गई  हम  उसकी  भी  समीक्षा  कर  रहे  हमने  इस
 विषय

 में  एक

 अध्ययन  दल  का  गठन  किया  हमने  आनन्द  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स  इन  विषयों  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  कहा  ओर  जब  इसके  परिणाम  प्राप्त  हो  हम  इस  बात  की  समीक्षा  करेंगे  कि

 क्या  छूट  दी  जानी  चाहिए  अथवा  नहीं  या  कुछ  अन्य  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करनी  चाहिए

 ताकि  हथकरघा  बुनकरों  को  लाभ  मिल  सके  ।

 जहां  तक  जनता  कपड़े  इसके  घटिया  स्तर  तथा  इसके  कम  लाभ  की  बात  है  मैं  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  यह  योजना  बहुत  ही  कम  कुशल  बुनकरों  के  लिए  लागू  की  गई  इस  योजना  का  आशय  करघों

 के  सामान्य  कार्यचालन  को  तबदील  करना  नहीं  हर  किसी  के  लिए  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  इसे

 स्वीकार  करे  ही  ।  यह  तो  उनके  सामने  एक  विकल्प  है  !  यदि  वे  अपनी  बेहतर  कार्यकुशलता  तथा  अन्य

 बातों  और  विपणन  के  बल  पर  बढ़िया  स्तर  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  तो  ऐसा  करने  के  लिए  उनका

 स्वागत  परन्तु  कुछ  बुनकर  ऐसे  हूँ  भो  जो  बेहतर  कार्यकुशल  बुनकरों  का  मुकाबला  नहीं  कर

 और  उन्हें  भी  तरह  बनाये  रखना  है  ।  अतः  ऐसे  बुनकरों  के  लिए  ही  हमने  ऐसा  प्रावध
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 राम  निवास

 किया  इस  प्रकार  का  कपड़ा  बनाना  बहुत  आसान  यह  बहुत  सन््तोषजनक  तो  नहीं  जैसा  कि

 आपने  कहा  ही  यह  बहुत  ज्यादा  चलने  वाला  भी  नहीं  देखने  में  भी  यह  उतना  अच्छा  नहीं  है
 जितना  आप  चाहते  लेकिन  यह  बहुत  कार्यकुशल  लोगों  के  लिए  नहीं  है  जो  इसे  बहुत  आसानी  से

 बना  सकते  यह  बाजार  से  गायब  ही  हो  जाता  ।  इस  योजना  के  कारण  ही  उन्हें  रोजगार

 मिला  हुआ  नहीं  तो  उनका  क्या  होगा  ?  अतः  इस  योजना  का  यह  विशेष  उद्देश्य  और  हम  यह
 देखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  छि यह  योजना  चलती  रहे  ।  हथकरघा  तथा  हस्तशिल्प  के  बारे  में  एक  और
 बात  पहली  बार  हमने  सूखा  पी  डितों  की  बुनकरों  तथा  करीगरों  के  लिए  एक  योजना  बनाई

 हमारे  देश  में  सूखा  पड़  रहा  और  हमने  हथकरघा  के  क्षेत्र  में  एक  योजना  बनाई  उदाहरण  के

 लिए  2.6  लाख  बुनकर  150  दिन  काम  करेंगे  अर्थात  सूखा  राहत  कार्यों  के  एक  अंग  के  रूप  में  3.9

 करोड़  दिन  ।  हम  विभिन्न  राज्य  सरकारों  तथा  सहकारी  संगठनों  और  हथकरघा  निगमों  से  इस  बारे  में

 सम्पक  बनाये  हुए  हैं  कि  इसका  किस  तरह  से  उपयोग  किया  हम  इन  कार्यकुशल  लोगों  को  इस
 बात  के  लिए  मजबूर  नहीं  करना  चाहते  कि  वे  साधारण  प्रकार  का  कार्य  करें  जैसे  साधारण  नह रें  खोदना
 या  सड़कें  बनाना  |  हम  उसकी  कार्यकुशलता  का  उपयोग  करना  चाहते  हैं  और  यही  वह  योजना  है  जो

 हमने  का  रीगरों  भोर  हथक  रघा  उद्योग  में  लगे  लोगों  के लिए  बनाई

 पटसन  एक  और  ऐसा  उद्योग  है  जो  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  के  लिए  बेहद  जरूरी

 डा०  वत्ता  सामन्त  :  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  का  तो  आपने  उल्लेख  ही  नहीं  किया  ।

 भरी  राम  निवास  मिर्धा  :  पटसन  उससे  अधिक  महत्वपूर्ण  मैंने  सोचा  कि  आप  यह  जानते
 पटसन  के  बारे  में  जानने  का  भी  प्रयास  कीजिए  ।  आप  केवल  संगठित  श्रमिकों  के  प्रति

 ही  नहीं  बल्कि  पटसन  उत्पादकों  के  प्रति  भी  कुछ  सहानुभूति  रखिए  ।

 भ्री  मुरली  देवरा  :  उनकी  संगठित  श्रमिकों  के  प्रति  भी  कोई  सहानुभ्ति  नहीं
 है  ।

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  पटसन  बहुत  महत्वपूर्ण

 डा०  दत्ता  सामन्त  :  अब  श्रमिक  आपको  बाहर  कर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  125  मिलों
 के  बारे  में  आपने  उल्लेख  नहीं  आपने  कुछ  भी  नहीं  किया  ।

 क्री  राम  निवास  मिर्धा  :  खेद  की  बात  यह  है  कि  कुछ  नेता  मिल  मालिकों  के  लिए  अग्रुआ  बन

 गए  हैं  और  यही  सारी  मुसीबत  है  श्री  सामन्त  आप  उत्पादकों  के  बारे  में  कभी  नहीं  आप  पटसन

 के  बारे  में  कभी  नहीं  आप  कारीगरों  के  बारे  में  कभी  नहीं  आप  हृथकरघा  बुनकरों  के

 बारे  में  कभी  नहीं  बोलते  ।  ये  लोग  मिल  मालिकों  के  अगुआ  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  डा०  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  आप  इस  प्रकार  क्यों

 खड़े  हो  जाते  मैं  नरीं  चाहता  कि  दूसरों  के  बीच  में  टोका  जाए  ।  मैंने  आपको  खड़े  होने  के  लिए  कभी

 नहीं  कहा  ।  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  मैंने  आपको  नहीं  कहा  है  ।

 वधान  )

 डा०  दसा  सामस्त  :  मैं  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।
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 सभापति  सहोवय  :  आप  इस  प्रकार  क्यों  खड़े  हो  जाते  हैं  और  उनके  भाषण  में  व्यवधान  डालते
 उन्हें  अपना  भाषण  पूरा  करने  दीजिए  ।  वह  झुकने  वाले  न|

 डा०  दत्ता  सापन्त  :  आप  श्रमिकों  को  मार  रहे  हैंऔर  उन्हें  दूसरे  कार्यों  में  लगा  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  यदि  आप  इसी  प्रकार  बोलते  रहे  तो  मुझे  यह  कहना  पड़ेगा कि  आएकी  बात  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  की

 ओ  रास  निवास  मिर्घा  :  जब  वे  मिलों  की  बात  करते  हैं  तो  मैं  देखता  हैं  कि  हमारे  कुछ  श्रमिक
 मिल  मालिकों  के  लिए  अगुआ  बन  गए

 डा०  दत्ता  सामतत  :  आर०  एम०  एम०  एस०  नेताओं  की  क्या  स्थिति  है
 **

 सभाषति  महोदय  :  मैं  बार-बार  आपको  बता  रहा  आप  मेरी  बात  नहीं  सुनते

 )

 क्री  राम  निवास  मिर्धा  :  और  मुझे  आश्चयं  है  कि  माननीय  सदस्य  उनकी  शोचनीय  दशा  के
 विरुद्ध  प्रतियाद  वयों  कर  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  क्वपया  अपना  भाषण  जारी  रखिए  ।

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  पटसन  एक  बहुत  महत्वपुर्ण  मामला  प्रधान  मन्त्री  की  इसमें
 विशेष  रुचि  उन्होंने  कलकत्ता  में  जिस  एक-मुश्त  योजना  की  घोषणा  की  थी  हम  उसके
 प्रति  प्रतिबद्ध  हैं  और  उसी  आधार  पर  काये  कर  रहे  150  करोड़  रुपए  आधुनिकीकरण  के  लिए  हैं
 और  100  करोड़  रुपए  विशेष  पटसन  विकास  निधि  के  लिए

 एक  मुद्दा  उठाया  गया  है  कि  हम  आधुनिकीकरण  के  कार्य  के  लिए  धनराशि  का  शीघ्र  वितरण
 नहीं  कर  रहे  अथवा  व्यय  की  गति  बहुत  धीमी  अथवा  धन  का  वितरण  धीमा  हम  मिल
 मालिकों  को  अंधाधुंघ  धन  वितरित  नहीं  करना  चाहते  |  हम  चाहते  हैं  कि  इस  धन  से  वे  बास्तव  में  बहुत
 सक्षम  और  कार्येशील  बनें  |  हमें  जो  प्रस्ताव  मिलते  हैं  उन्हें  हम  दृढ़तापूवंक  लागू  करते  हम  ऐसी
 स्थिति  पैदा  करना  नहीं  चाहते  कि  हम  मुक्त  रूप  से  घन  देते  रहे  और  कुछ  माह  बाद  वे  पुनः  सड़कों  पर
 आ  जाएं  और  घन  की  मांग  करें  ।  हम  इस  धन  का  अपव्यय  नहीं  हमारे  यहां  विशेषशों  का  एक
 दल  है  जो  सक्षमता  का  पता  लगाता  है  और  कुछ  वित्तीय  संस्थान  इस  कार्य  में  सम्मिलित  यदि  वे
 रुण्ण  हैं  परन्तु  सक्षम  हैं  तो  उन्हें  इस  योजना  में  से  धन  दिया  जाता

 श्री  बसुवेब  आचार्य  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति  हुई  है  ?

 थओर  राम  निवास  सिर्धा  :  प्रगति  तो  हुई  परन्तु  यह  मैं  मानता  हूं  कि  धीमी  हुई  जैसा  कि
 मैंने  कहा  है  कि  जब  तक  कोई  संगठन  सक्षम  नहीं  हम  घन  नहीं

 ओ  असुदेध  आखाय  :  विकास  के  निधि  की  क्या  स्थिति  है  ?
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 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  में  उसके  बारे  में  भी  बता  रहा  100  करोड़  रुपए  की  यह  विशेष

 विकास  निधि  वास्तव  में  एक  विशेष  योजना  25  करोड़  25  श्रतिशत  धनराशि  कृषि
 के  लिए  निर्धारित  की  गई  है  और  यह  भी  वस्त्र  मन्त्रालय  का  सिरदद॑  नहीं  वस्त्र  मन््त्रालय  ने  पटसन
 के  सिवाय  किसी  अन्य  क्षेत्र  के  क्षि  अथवा  सहकारिता  के  धन  नहीं  दिया  है  क्योंकि  हमने
 देखा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  विगत  वर्षों  में  पटसन  उत्पादकों  की  अपेक्षा  की  पटसन  के  लिए  उनकी  कोई  कृषि  विकास
 योजना  नहीं  पटसन  उत्पादकों  की  सहायता  के  लिए  उन्होंने  अपनी  सहकारी  समितियों  को  सुदृढ़
 नहीं  किया

 श्री  असुदेव  आचाय  :  वे  पहले  ही  वहां

 श्री  रास  निवास  मिर्धा  :  अभी  भी  पटसन  के  बीज  महाराष्ट्र  में  पैदा  होते  हैं  पश्चिम  बंगाल  में

 नहीं  ।  उन्होंने  अच्छे  जो  कृषि  के  लिए  प्राथमिक  आदान  सप्लाई  करने  के  लिए  बुनियादी  ढांचा
 भी  तंयार  नहीं  किया  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  इसीलिए  केन्द्रीय  सरकार  को
 आगे  आना  पड़ा  ओर  कृषि  और  जो  दोनों  ही  राज्य  के  विषय  क ेलिए  धन  देना

 हमने  भारत  सरकार  के  कृषि  मन्त्रालय  को  भी  धन  दिया  है  और  यह  घनराशि  बहुत  योजनाबद्ध  ढंग  से
 प्रयोग  की  जा  रही  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नतता  है  कि  इसने  अच्छी  शुरुआत  की  इसके  अतिरिक्त
 उल्लिखित  विचारों  में  स ेएक  विचार  विविधता  का  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  आंकड़े
 दिए

 सभापति  महोबय  :  श्री  आप  जवाब  क्यों  नहीं  सुन  रहे  मैं  आपको  बोलने  की

 अनुमति  नहीं  दे  सकती  ।

 की  राम  लिबास  सिर्धा  :  राज्य  सरकार  कार्य  करने  में  सुस्त  यह  समस्या  उनको  इसे
 करना  पैसा  कृषि  मन्त्रालय  के  पास

 मैं  इसे  पुनः  दोहराऊंगा  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  ढिलाई  के  कारण  पैसा  उचित
 रूप  से  या  तेजी  से  नहीं  वितरित  हो  पा  रहा

 भरी  बसुदेज  आचाये  :  उन्होंने  पैसा  किसको  दिया  है  ?

 थी  संफुद्दीन  चोधरी  :  पैसा  किसको  दिया  गया  है  ?

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  वह  जवाब  दे  रहे  आप  उनका  जवाब
 ठीक  तरह  से  क्यों  नहीं  सुनते  श्री  मुझे  यह  बात  पसन्द  नहीं  श्री  बसुदेव  मैं  बोल

 रही  हूं  ।  आप  मेरी  बात  क्यों  नहीं  सुनते  हैं  ?  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।

 )

 श्री  राम  विवास  मिर्धा  :  कृपया  एक  समय  एक  ही  व्यक्ति  बोलें  जिससे  कि  मैं  जवाब  दे  सक्ं  ।

 सभाषति  महोदय  :  मैं  बोल  रही  आप  उनकी  बात  ठीक  से  सुने  ।  वह  आपकी  बात  का
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 जवाब  दे  रहे  श्री  दत्ता  मुझे  आपकी  टीका-टिप्पणी  करना  प्तन्द  नहीं  कृपया  अपना
 स्थान  ग्रहण  करें  |  मैं  यह  बात  बार-बार  दोहरा  रही

 )

 डा०  वक्ता  सामस््त  :  वह  सदन  को  गुमराह  कर  रहे

 झो  बसुवेव  आचाये  :  राज्य  सरकार  को  दोष  नहीं  दिया  जाना  उन्होंने  श्री  भजन
 लाल  को  पैसा  दिया  धीमी  प्रगति  के  लिए  उनको  दोष  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  उनको  जवाब  देने  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  श्री  सामन््त
 आप  अनावश्यक  रूप  से  खड़े  हो  रहे  हैं  और  उनके  बोलने  में  बाधा  दाल  रहे  मैं  बार-बार  यह  बात
 दोहरा  रही  हूँ  कि  आप  उनके  बोलने  में  बाधा  डाल  रहे  आप  उनकी  बात  सुनना  नहीं  चाहते
 आपको  उन्हें  ठीक  ढंग  से  सुनना  चाहिए  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  सदन  को  गुमराह  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  स्थान  प्रहण  आप  उनके  बोलने  में
 बाधा  क्यों  पहुंचा  रहे  हैं  ?  यह  ठीक  बात  नहीं

 सभापति  महोदय  :  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  न  किया

 डा०  बसा  सामनन््त  सभा-भबन  से  बाहर  चले

 थी  राम  निवास  मिर्धा  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  पच्चीस  प्रतिशत  कृषि  के  लिए  आरक्षित
 राज्य  सरकार  को  सहकारिता  और  इसके  लिए  योजनाएं  बनानी  होती  हैं  जिनकी  आंच  कृषि  मन्त्रालय
 करता  है  और  पैसा  हम  देते  अब  योजनाएं  बन  गई  हैं  और  हमने  पहली  किस्स  जारी  कर  दी  है  और
 यदि  वे  कृषि  विस्तार  और  अन्य  कायंत्रमों  पर  प्रशासनिक  तरीकों  से  सही  ढंग  से  अधिक  धन  इस्तेमाल
 कर  सकें  तो  हम  इन  25  करोड़  रु०  की  सीमा  के  भीतर  यथासम्भव  धनराशि  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 यही  मुझे  कहना  केवल  पटसन  के  लिए  बनाई  गई  यह  एक  बहुत  विशिष्ट  योजना  है  ।  इससे

 यह  पता  चलता  है  कि  पटसन  उत्पादकों  के  बारे  में  हम  कितने  चिन्तित  हैं  ।

 अब  मैं  रेशम  उत्पादन  पर  आता  हूं  जिसके  विषय  में  माननीय  सदस्य  दिग्विजय  सिंह  और  अन्य

 सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  रेशम  उत्पादन  भी  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  आपसे  और  कर्नाटक  से  भाए

 हुए  सदस्यों  से  अधिक  अच्छा  कोई  नहीं  जान  सकता  है
 '  देश  के  तेंतालीस  हजार  गांव

 रेशम  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  इस  काय॑  में  पच्रात्त  लाख  से  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ
 जिनमें  से  ज्यादातर  लोग  पिछड़े  क्षेत्रों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  हैं  जैसे  कि जनजातीय  लोग

 +ककायंवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 रेशम  उत्पादन  में  यह  सब  कुछ  हो  रहा  इसलिए  हम  इसका  यथासम्भव  संवर्धन  करने  के  लिए
 कटिबद्ध

 इस  विषय  में  मैं  अब  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  पर  आता  हूं  जम्मू  और  कश्मीर  में
 गलीचा  और  अन्य  वस्तुओं  के  लिए  भी  वे  बहुत  रेशम  का  उपयोग  करते  लेकिन  रेशम  का  उत्पादन

 बहुत  कम  मैंने  व्यक्षिगत  रूप  से  जम्मू  और  कश्मीर  के  मुख्य  मन्त्री  से  सम्पर्क  करके  नीति  में  कुछ
 परिवतंन  सुझाए  हैं  जिससे  कि  इसके  विकास  के  लिए  विशेष  प्रयास  किए  जा  सके  ।  जैसा  कि  वह  कहते

 वहाँ  उगाई  जाती  क्यों  ?  क्योंकि  यह  अत्यन्त  समृद्ध  और  उपयुक्त  क्षेत्र  यदि  वे

 शहतूत  नहीं  उगा  सकते  हैं  तो  फिर  कौन  उगा  सकता  है  ?  अतः  मुख्य  मन्त्री  नीति  में  कुछ  परिवतंन
 करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  और  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  हम  रेशम  के  उत्पादन
 में  बुद्धि  करने  के  लिए  जोर  देना  चाहते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  रेशम  का  उत्पादन  लगातार  बढ़  रहा  है  और  इस  समय  हम  9420  ठन  रेशम  का
 उत्पादन  कर  रहे  जिसमें  से  8500  टन  शहतूत  की  किस्म  है  और  शेष  दूसरी  किसमें  इस  8500
 टन  की  शहतूत  किस्म  में  से  अस्सी  से  नब्बे  प्रतिशत  कर्नाटक  से  आता  ऐसा  उन्होंने  किया  यही  उन
 कारणों  में  से  एक  है  कि  क्यों  हमारे  माननीय  सदस्य  उत्तर  भारत  में  एक-दूसरा  रेशम  कार्यालय  चाहते

 मुझे  खेद  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  दक्षिण  के  राज्यों  में  अस्सी  से  नब्बे  प्रतिशत

 शहतूत  का  उत्पादन  होता  लेकिन  उत्तरी  शाज्यों  ने  इसे  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  है

 भ्री  बसुवेव  आचार्य  :  पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  किसी  सीमा  तक  यह  ठीक  इस  विषय  में  पश्चिम  बंगाल  के  लिए
 हमारे  पास  विशेष  योजनाएं  माल्दा  गहन  विकास  योजना  और  अन्य  योजनाएं  ।  उदाहरण  के  लिए
 उत्तर  प्रदेश  को  केवल  बनारस  में  दो  हजार  टन  से  अधिक  खपत  होती  है  और  सम्पूर्ण  राज्य  में  वे

 केवल  23  टन  उत्पादन  करते  हम  उनके  पीछे  पड़े  हुए  हैं|  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  दो बार  लखनऊ

 मुख्य  मन््त्री  से  सिला  और  उनसे  रेशम  निदेशक  नियुक्त  करने  का  अनुरोध  जिसके  साथ  हम  बात

 तो  कर  जो  कम-से-कम  एक  योजना  त॑यार  कर  सके  और  विश्व  बैंक  को  भेजने  या  स्वयं  का  धन  लगाने

 के  लिए  हमारे  पास  प्रेषित  कर  सके  ।  हम  सफल  किसी  की  नियुक्ति  हुई  लेकिन

 योजना  अभी  बननी  है  ।  हम  उनके  साथ  यह  तो  एक  विशिष्ट  तरीका  मात्र

 स्थान  में--श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  शायद  जानने  के  इच्छुक  बांसवाड़ा  तथा  भन्य  स्थानों  के  जनजाति

 क्षेत्रों  में  हमने  एक  योजना  शुरू  की  है  ।  इसमें  विश्वविद्यालय  भी  शामिल  विद्यापीठ  का  स्वेच्छिक

 संगठन  भी  शामिल  प्रत्येक  सहायता  यह  देखने  के  लिए  स्वीकार  की  जा  रही  है  कि

 इसका  विकास  हो  सके  तथा  प्रत्येक  कार्य  सही  ढंग  से  हो  सके  ।  हमारे  पास  विश्व  बैंक  से  वित्त-पोषण

 प्राप्त  एक  बड़ी  योजना  है  तथा  हम  यह  देखेंगे  कि  इसे  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सब  कुछ  किया

 धीरे-घीरे  उत्पादकता  में  भी  वृद्धि  हो  रही

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  वास्तव  में  एक  ऐसा  सांविधिक  निकाय  है  जिसे  अनुसन्धान  और  विकास

 तथा  कुछ  विस्तार  कार्य  करने  की  जिम्मेवारी  सौंपी  गई  देहरादून  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  इनके

 अनुसन्धान  संगठन  हैं  जो  इनकी  सहायता  करते  परन्तु  मूल  रूप  से  जब  तक  राज्य  सरकारों  को

 कन्द्रीय  रेशम  बोड  से  सहायता  लेने  केः  लिए  नहीं  कहा  सब  तक  उत्तरी  क्षेत्र  में  अलग  कार्यालय
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 खोलने  अथवा  को  हटाने  अथवा  को  विस्थापित  करने  से  कुछ  नहीं  बनेगा  ।  मैं
 नीय  सदस्यों  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  अपनी  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  इस  बहुत  ही  उपयुक्त  योजना
 को  शुरू  करने  के  लिए  कहें  ।  लगभग  सभी  क्षेत्रों  में  शहतृत  उगाया  जा  सकता  सभी  वनों  में  किसी
 न  किसी  प्रकार  की  रेशम  तैयार  की  जा  सकती  है  ।  आदिवासी  लोग  यह  काय॑  कर  सकते  निधन  से
 निधन  व्यक्ति  को  भी  इसमें  रोजगार  दिया  जाता  यह  एक  बहुत  ही  उपयुक्त  क्षेत्र  ह ैजिसमें  रोजगार
 प्रदान  किया  जा  सकता  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  यह  काय॑े  धीरे-धीरे  सफल  हो  जाएगा  तथा
 माननीय  सदस्य  हमें  इसमें  सहयोग  यहां  पर  भी  समस्या  रेशम  उत्पादकों  तथा  रेशम  बुनकरों  के
 बीच  उत्पन्न  होती  है  चाहे  वे  विद्युत  करघों  वाले  हों  अथवा  हथकरघों  वाले  हों  ।  कमी  के  कारण  मूल्यों
 में  काफी  वृद्धि  हो  गई  चीन  तथा  अन्य  ज्रोतों  से  प्रत्येक  वर्ष  2000  टन  आयात  किया  जाता

 परन्तु  इस  वर्ष  चीन  से  इतनी  पूति  नहीं  हुईं  है  जितनी  पहले  होती  थी  ।  हम  उनमे  सम्पर्क  बनाए  हुए
 हैं  तथा  हमने  उन्हें  100  टन  आयात  के  लिए  प्राधिकृत  किया  ब्रिचौलियों  के  माध्यम  से  यह
 केन्द्रीकृत  है  भर्थात्  यह  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  माध्यम  से  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  आयात

 केवल  गैर-सरकारी  लोगों  के  माध्यम  से  किया  जाता  यह  गैर-सरकारी  लोगों  के  माध्यम  से  नहीं
 24  टन  पहले  ही  पहुंच  चुकी  हम  चीन  की  सरकार  से  और  रेशम  भेजने  के  लिए  सम्पक

 बनाए  हुए  हैं  जिसके  कारण  कुछ  आयात  हुआ  तथा  इस  आयात  की  वजह  से  मूल्य  पहले  ही  गिरने

 शुरू  हो  गए  हम  मूल्यों  मे  मन्दी  लाना  नहीं  हमारा  यह  लक्ष्य  बिल्कुल  नहीं  किन्तु  वे

 युक्तियुक्त  होने  चाहिएँ  ताकि  उत्पादकों  को  कुछ  मिल  सके  तथा  हथकरघा  वालों  को  भी  कुछ  सीमा

 तक  लाभ  मिल  सके  ।  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  मुनाफा  कमा  रहा  यह  सत्य

 नहीं  है  ।

 क्री  जंबुल  बशर  :  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  2.,0  से  300  रुपए  तक  प्रति  किलोग्राम

 वसूल  कर  रहा

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  श्रीमान  यह  सत्य  नहीं  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  उन्हें  कहा  गया
 है  कि  वे  लागत  वसूल  न  करे  वरन्  केवल  भण्डारण  आदि  हेतु  कुछ  प्रभार  मात्र  वसूल  कर  ।  वे  इसमें  से

 लाभ  के  रूप  में  एक  पाई  भी  नहीं  कमा  रहे  ।

 एक  सानभोय  सवस्य  :  यह  मूल्य  बाजार  मूल्य  के  बराबर  नहीं  होना  चाहिए  ।

 क्री  राम  निवास  मिर्धा  :  आप  हमारे  पास  बैठकर  यह  देख  सकते  हैं  कि  हमने  इसे  किस  मूल्य

 पर  आयात  किया  है  तथा  हमने  इस  पर  कितनी  लागत  लगाई  है  और  फिर  हमें  बताएं  कि  क्या  यह

 युक्तियुक्त  है  अथवा  नहीं  ।  स्थानीय  मूल्यों  से  यह  फिर  भोबेहतर  किन्तु  यदि  जब  स्थानीय  मूल्य

 गिरने  शुरू  हो  जाते  हैं  तो  हम  मूल्य  के  इस  अन्तर  को  अधिक  नहीं  बनाए  रख  सकते  क्योंकि  उसे  आयात

 करने  के  लिए  हमे  कुछ  पैसा  अदा  करना  पढ़ता  इसीलिए  वे  इस  विषय  में  काफी  सचेत  हैं  तथा  हम

 देखेंगे  कि यह  भी  सफल  हो  ।  अपनी  बात  पूरी  करने  से  पूव॑  मैं  हस्तशिल्पों  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  ।

 श्री  सोज  ने  कालीन  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  बारे  में  उल्लेख  किया  हमारे  परम्परागत

 शिल्पों  का  यह  एक  अन्य  क्षेत्र  है  जिसमें  भारी  संख्या  में  लोगों  को  रोजगार  मिलता  हमारा  अनुमान

 है  कि  हस्तशिल्पों  में  34  लाख  लोगों  को  रोजगार  मिलता  है  तथा  माल  का  कुल  5900  करोड़  रुपये

 का  कारबार  होता  इससे  निर्धन  पिछड़े  लोगों  तथा  अल्पसंद्यकों  को  भी
 लाभ  मिलता  हम

 चाहते  हैँ  कि  इस  क्षेत्र  को  सुदृढ़  बनाया  हस्तशिल्प  दस्तकारों  के  लिए  हमारी  सूल्षा
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 राहत  योजना  है  ।  प्रशिक्षण  कार्येक्रम  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  कश्मीर  में  बड़ी  संख्या  में  कालीन
 प्रशिक्षण  केन्द्र  वास्तव  में  उनके  पास  आवश्यकता  से  भी  अधिक  सुविधाएं  विपणन  में  हम  उनकी
 सहायता  करते  निर्यात  में  हम  उनकी  सहायता  करते  अभिकल्पन  तथा  तकनीकी  विकास  में  भी  हम
 उनकी  सहायता  करते  इस  श्कार  से  ये  सारे  कार्यक्रम  वहां  मौजूद  हैं  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  निकासी  और  विपणन के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 क्री  राम  निवास  विपणन  के  लिए  भी  एम्पोरियमों  की  मरम्मत  बाजार  को

 बढ़ावा  विदेशों  में  प्रचार  करना  तथा  अन्य  सभी  सम्बन्धित  कार्य  हम  राज्य  निगम को  दे  देते  हैं  ।
 यदि  माननीय  सदस्य  इसकी  उपेक्षा  करने  की  बजाय  इसमें  अधिक  रुचि  लेते  तो  यह  निश्चय  ही  अधिक

 सहायक  सिद्ध  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  इसके  बारे  में  जानते  हैं  कि  उन्होंने  रेगिस्तान  के  हृदय  बाड़मेर
 तथा  जैसलमेर  में  कालीन  प्रशिक्षण  केन्द्र  शुरू  किए  हैं  तथा  यह  वहां  इतना  बढ़िया  चल  गया  है  कि  इससे
 काफी  लोगों  को  रोजगार  मिलता  है  तथा  यह  बहुत  ही  भच्छा  रोजगारोन्मुद्ध  क्षेत्र  है  और  यहां  लोगों
 की  दक्षता  का  उपयोग  किया  जा  सकता  मैं  माननीय  सदस्यों  को  इस  विवाद  में
 भाग  अपनी  सलाह  का  हमें  लाभ  देने  के  लिए  पुनः  धन्यवाद  देता  हूं  तथा  उन्हें  भाश्वासन  देता  हूं  कि
 जो  भी  उन्होंने  कहा  है  उस  पर  अति  गम्भी  रता  से  विचार  किया  जाएगा  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  पटसन  सामग्री  के  अनिवार्य  उपयोग  हेतु  अधिनियम  के  अधिनियमित

 होने  के  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  जिन  संगठनों  के  लिए  यह  कानून  बनाया  गया  था  उनके
 द्वारा  पटसन  के  पैकेजों  अथवा  बोरों  के  उपयोग  में  कोई  वृद्धि  की  गई  है  ।

 झी  रास  निवास  श्री  अमर  राय  प्रधान  ने  भी  इसी  मुद्दे  के  बारे  में  पूछा  है  ।

 उन्होंने  पूछा  था  कि  आरक्षण  आदेश  का  क्या  हुआ  ?  यह  आदेश  पारित  किया  गया  था  कि  खाद्यान्न
 सामग्रियों  के लिए  पैकेजिंग  जानना  प्रतिशत  पटसन  के  बोरों  में  की जानी  सीमेंट  क ेलिए  यह  75
 प्रतिशत  होनी  चाहिए  तथा  उवंरकों  के  लिए  यह  50  प्रतिशत  होनी  किन्तु  इस  नियम  को

 लागू  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  आई  हैं  ।  जब  मैंने  भारतीय  उवंरक  निगम  के  अधिकारियों  से  व्यक्तिगत
 रूप  से  चर्चा  की  थी  तो  उन्होंने  मुझे  ऐसा  बताया  उन्होंने  कहा  कि  उनके  पास  पुराना  कुछ  स्टाक

 अब  वे  इसमें  धीरे-धीरे  वृद्धि  कर  रहे  हैं  तथा  उन्होंने  हमें  आश्वासन  दिया  है  कि  वे  यथाशीघ्र  निश्चित
 प्रतिशता  हासिल  कर  लेंगे  ।  हम  इकाई-दर-इकाई  इस  पर  नजर  रख  रहे  हम  देश  के  विभिन्न
 भागों  में  प्रयोक्ताओं  तथा  अन्य  को  इस  नियम  का  पालन  करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  तथा  हमने  यह

 सुनिश्चित  करने  का  निश्चय  कर  लिया  है  कि  पटसन  उत्पादकों  के  लाभ  हेतु  इस  आरक्षण  आदेश  को

 पूरी  तरह  कार्यान्वित  किया  हु

 एक  और  बात  यह  है  कि  कुछ  सन्दर्भों  में समस्त  देश  में  कुछ  मामले  चल  रहे  हैं  तथा  हमने  उन्हें
 एक  स्थान  पर  लाने  के  लिए  पुनः  उच्चतम  न्यायालय  से  अनुरोध  किया  है  ताकि  वे  उन्हें  ठुरन्त  निपटा
 सकें  और  उसके  अनुरूप  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  हम  बहुत  गम्भीरता  से  इस  पर  कायंवाही  कर  रहे

 उच्चतम  न्यायालय  से  राहत  दिलाने  के  लिए  हम  बढ़िया  से  बढ़िया  कानूनी  जो  भी  हमें
 उपलब्ध  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  तथा  मुझे  एक  निश्चित  विश्वास  है  कि  यह  बहुत  ही  गम्भीरता  के
 साथ  कार्यान्वित  किया
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 16  6  9  0
 अनुदानों  की  1  98  8-8  9

 आ्िकफने
 सभापति  महोदय  :  श्री  बनातवाला  ने  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ]  से  5  प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 अब  मैं  कटौती  प्रस्तावों  को सभा  के  मतदान  के  लिए  रखती

 कटौती  प्रस्ताव  संख्या  |  से  5  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  अस्बीकृत  हुए  ।

 .  समापति  महोदय  :  अब  मैं  वस्त्र  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  की  मांग  मतदान  के  लिए
 रखती  हूं  ।

 प्रश्न  यह

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  वस्त्र  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  72  के  सामने
 दिश्याए  गये  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1989  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष
 में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को
 पूरा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी
 लेखा  सम्बन्धी  राशियों  स ेअनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 लोक  सपा  द्वारा  स्वीकृत  ब  1988-89  के  लिए  वस्त्र  सरत्रालय  से  सम्बस्धित

 अनुदास  को  सांग

 मांग  मांग  18  1988  को  सदन  द्वारा  स्वीकृत  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान
 सं०_का  नाम  लेखानुदान  की  मांग  की  राशि  की  मांध  की  राशि

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 झ्०  Ro  ०  रू०

 बस्तर  सन््त्रालय

 72.  वस्त्र  87,26,00,000  47,95,00,000  436,28,00,000  239,76,00,000
 मंत्रालय
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 तमिलराड  राज्य  विधानमण्डल  का  विधेयक  5  1988

 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की
 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां

 अधिकारियों  की  संशोधन  विधेयक

 ३.41  म०  १०

 तमिलनाडु  राज्य  विधानमण्डल  का  प्रत्यायोजन  )
 विधेयक

 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियाँ  अधिकारियों

 की  संशोधन  विधेयक

 ओर

 तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की

 संशोधन  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  हम  अगली  मद  संख्या  9  और  10  पर  विचार  श्री

 बूटा  सिंह  ।

 गृह  सन्त्री  बूटा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 राष्ट्रपति  को  विधि  बनाने  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  के  विधान-मण्डल  की  शक्ति
 प्रदत्त  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया

 सभा  को  यह  जानकारी  है  कि  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद
 356  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  द्वारा  30  1988  को  की  गई  उद्घोषणा  में  अन्य  बातों  के
 साथ  यह  प्रावधान  है  कि  राज्य  के  विधान-मण्डल  की  शक्तियां  संसद  द्वारा  या  उसके  प्राधिकार  के  अधीन
 प्रयोकतव्य  होंगी  ।

 3३.42  म०  प०

 एन०  बेंकटरत्मम  पोठासोन

 संविधान  के  अनुच्छेद  357  (1)  के  अन्तगंत  राज्य  के  विधान-मण्डेल  की  विधि  बनाने
 की  शक्ति  राष्ट्रपति  को  प्रदान  करने  को  और  इस  प्रकार  प्रदत्त  शक्ति  का  किसी  अन्य  प्राधिकारी

 जिसे  राष्ट्रपति  इस  निमित्त  विनिदिष्ट  ऐसी  शर्तों  के  अधीन  जिन्हें  राष्ट्रपति  अधिरोपित
 करना  ठीक  प्रत्यायोजन  करने  के  लिए  राष्ट्रपति  को  प्राधिकृत  करने  की  संसद  को  क्षमता

 होगी  ।  इस  इस  विधेयक  का  आशय  राज्य  के  सम्बन्ध  में  विधि  बनाने  के  लिए  राष्ट्रपति  को

 राज्य  विधान-मण्डल  की  शक्तियां  प्रदत्त  करना  राष्ट्रपति  शासन  वाले  राज्य  के  सम्बन्ध  में  इस
 प्रकार  के  विधान  पर  निचार  किया  जाना  सामान्य  प्रक्रिया  रही  है  और  वतंमान  विधेयक  उसी  प्रकार

 का  इस  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  संसद  के  60  सदस्यों  (40  लोक  सभा  के  और  20  राज्य  सभा
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 16  1910  तमिलनाडु  राज्य  विधानमण्डल  का  विधेयक
 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की

 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां
 अधिकारियों  की  संशोधन  विधेयक

 की  एक  परामशंदात्री  समिति  का  गठन  करने  का  भी  प्रावधान  किया  गया  संसद  यदि  आवश्यक
 हो  राष्ट्रपति  द्वारा  बनाए  गए  कानूनों  में  सीधे  संशोधन  करने  की  शक्ति  प्रदस  करने  का  भी  उपबंध
 किया  गया  यह  विधेयक  राज्य  द्वारा  29  1988  को  पारित  किया  गया

 मैं  माननीय  सभा  से  यह  विधायी  प्रस्ताव  स्वीकृत  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  भजन  लाल  ।

 कृषि  मसत्री  सजन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 तमिलनाडु  कृषि  सेव  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की
 1986  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक्र  राज्य  सभा  द्वारा

 पारित  रूप  विचार  किया

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :  --

 तमिलनाडु  सरकारी  सोसाइटियाँ  अधिकारियों  की
 1976  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  ह्वारा  पारित  रूप
 विचार  किया  जाए  ।”

 ये  दो  छोटे-छोटे  बिल  हैं  और  इनकी  जो  मंशा  है  उसकी  तरफ  में  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहत

 हूँ  । आप  जानते  हैं  कि  तमिलनाडु  में  राष्ट्रपति  शासन  है  इसलिए  यह  वहां  पर  पेश  नहीं  हो  सके  और
 इनमें  से  पहले  बिल  की  मियाद  27  1988  को  खत्म  हो  चुकी  इसलिए  6  महीने  का  टाइम  हम
 बढ़ाना  चाहते  है  ताकि  इसी  दौरान  में  वहां  इलेक्शन  यानी  चुनाव  कराए  जा  सकें  ।

 इसी  तरह  से  दूसरा  बिल  है  जिसमें  तकरीबन  11  साल  10  महीने  हो  चुनाव  नहीं  हुए
 और  उसमें  भी  हम  6  महीन  का  टाइम  लेना  चाहते  हैं  ताकि  इस  अवधि  में  चुनाव  कराए  जा  जो
 प्रजातन्त्र  की  एक  प्रणाली  उसको  सही  तरीके  सुचारु  रूप  से  कायम  रखा  जा  सके  ।

 इसी  उद्देश्य  स ेहम  यह  बिल  लाए  इनको  हाऊस  आंगे  के  लिए  6  महीने  का  टाइम  दे  दे  और
 6  महीने  के  दौरान  वहां  चुनाव  हो  सकें  ।

 अअिनुवाव  ]

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  :--

 राष्ट्रपति  को  विधि  बनाने  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  के  विधान-मण्डल  की  शक्ति
 प्रदत्त  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  हकूप  विचार  किया

 जाए  ।”

 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की
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 तमिलनाइ  राज्य  विधासमण्डल  का  विधेयक  $  1988

 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की

 संशोधन  विधेयक  ओर  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां
 अधिकारियों  की  संशोधन  विधेयक

 महोदय  ]

 1986  में  भौर  संशोधन  करने  बाले  विधेमक  राज्य  सभा  द्वारा
 पारित  रूप  बिचार  किया  जाए  ।”

 तमिलनाडु  तहकारो  सोश्ताहटियां  अधिकारियों  की

 1976  में  भमौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप
 विचार  किया  जाए  ।”

 *श्री  एस०  तंगराक्षु  :  सभापति  मेरा  पहला  संशोधन  संसद  की

 उस  समिति  से  सम्बन्धित  है  जिसे  आप  गठित  करना  चाहते  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  संशोधन  के  बारे  में  आप  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  बोलिए  ।
 संशोधन  बाद  में  आते  हैं  ।

 *श्री  एस०  तंगराझु  :  वहां  राज्य  विधान-मण्डल  नहीं  हे  इसलिए  आप  राष्ट्रपति  को  शक्ति  दे

 रहे  भाष  उन्हें  अन्धाधन्ध  शक्तियां  दे  रहे  दूसरी  भोर  भापका  प्रस्ताव  है  कि  जब  भी  राष्ट्रपति
 व्यवहार  समझेगा  संसदीय  समिति  से  परामर्श  मेरे  संशोधन  में  यह  प्रस्तावित  है  कि  ऐसा
 परामर्श  अनिवायं  बनाया

 सभापति  महोदय  :  श्री  तंगराजु  आप  विधेयक  पर  बोलिए  ;  संशोधनों  पर  संशोधन
 बाद  में  आप  विधेयक  पर  बोलिए  ।

 +श्री  एस०  तंगराक्षु  :  जी  मैं  विधयक  पर  ही  बोल  रहा  हूं  ।

 मेरा  दूसरा  और  तीसरा  संशोधन  समिति  की  रचना  से  सम्बन्धित  जेसाकि  मैंने  पहले  कहा

 है  राज्य  में  विधानमण्डल  नहीं  सभा  में  निर्वाचत  सदस्य  नहीं  तमिलनाडु  से  चुने  गए
 संसद  सदस्य  यहां  जनता  की  आवाज  सर्षोच्च  विधि  जनता  ही  अपने  प्रतिनिधियों  के  माध्यम  से

 सर्वोच्च  विधि  निर्माता  इसलिए  समिति  की  रचना  करते  समय  आपको  तमिलनाडु  के  सभी

 सदस्यों  को  इस  समिति  में  अवश्य  शामिल  करता  आपको  अस्य  राज्यों  स ेजाए  उन

 सदस्यों  को  भी  शामिल  करना  तो  इस  राज्य  के  विकास  में  रुचि  रखते  हैं  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य  में  जल्दी  चुनाव  कराने  का  प्रबन्ध  करे
 ताकि  लोक  प्रिय  सरकार  गठित  की  जा  सके  ।  जनता  द्वारा  निर्वाचित  सरकार  ही  कुछ  कर  सकती  है  ।  वही
 राज्य  में  प्रजातन्त्र  को  कायम  रख  सकती  राष्ट्रपति  को  अधिकाधिक  शक्ति  नहीं  दी  जानी

 ऐसा  करना  लोकतांत्रिक  नहीं  मैं  फिर  अनुरोध  करता  हुं  कि  राज्य  विधान  सभा  के  चुनाव  शीघ्र

 करवाए  जाएं  ।

 भरी  खेफुद्दीत  चौक्षरी  :  श्रीमान  मैं  केवल  एक  बात  पर  जोर  देना  चाहता  लोकतन्त्र

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की

 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां
 अधिकारियों  की  संशोधम  विधेयक

 a ै
 में  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  है  कि  किसी  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  विधान-मण्डल  भंग
 किया  जाए  और  आप  विधि  बनाने  की  वह  शक्तियां  स्वयं  हथिया  लें  जोकि  वहां  की  राज्य  सरकार  का
 ओर  उनके  प्रतिनिध्ियों  का  करतंव्य  है  ।  मैं  तमिलनाडु  में  उत्पन्न  स्थिति  के  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं
 किन्तु  लोकतन्त्र  से  प्रेम  करने  वाले  सभी  विशेषकर  तमिलनाडु  के  लोगों  के  दिमाग  में  वास्तव  में
 जो  प्रश्न  आ  रहा  है  वह  यह  है  कि  आप  ऐसी  प्रक्रिया  कंसे  शुरू  करेंगे  जिससे  वहां  विधान-मण्डल  के
 लिए  शीघ्र  चुनाव  हो  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  हम  यह  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  कि  वहां
 चुनाव  में  देर  न  शीघ्र  ही  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  सरकार  चलाने  का  काय  सौंपा  जाए  न  कि
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  चलाई  जाए  जैसाकि  आप  कर  रहे  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अभिप्राय  द्वी
 ठीक  नहीं  है  ।

 आप  अपने  दल  की  सम्भावनाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रपति  शासन  बढ़ा  रहे  हैं  क्योंकि  दूसरे
 लोगों  के  स्वाभाविक  रूप  में  सत्ता  में  आने  की  प्म्भावना  अधिक  इससे  हमारी  जनता  के  दिमाग  में

 यह  सन्देह  होता  है  कि  अन्य  तरीके  अपनाकर--बेशक  गलत  तरीके  हों--जब  तक  आप  जीतने  के  लिए
 आश्वस्त  नहीं  होंगे  तब  तक  चुनाव  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि

 कुछ  भी  हो  सकता  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०  के  विभिन्न  दलों  या  अन्य  दलों  द्वारा  कुछ  भी  किया

 जा  सकता  फिर  भी  तमिलनाडु  के  लोग  लोकतन्त्र  प्रिय  लोग  उस  दिन  का  इन्तजार  कर  रहे  हैं
 जब  उन्हें  अपनी  सरकार  चुनने  क ेलिए  मतदान  करने  का  अवप्तर  मिलेगा  |  यह  अविलम्ब  किया  जाना

 चाहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  गृह  मन्त्री  से  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  चुनाव  करवाने  के  लिए
 आप  क्या  कर  रहे  चुनावों  की  घोषणा  करने  से  पहले  बहुत  कुछ  किया  जाना  होता  क्या  वह

 सब  कर  लिया  गया  है  ?

 थी  सोमनाथ  थटर्जो  :  ज्योतिष  सहित  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  यह  माक्सवादी  भी  ज्योतिष  में  विश्वास  करता

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  नहीं  मैं  जानता  हूं  कि  आप  करते  मैं  तो  आपको  याव

 दिला  रहा  हूं  ।

 क्री  सेफुद्दोत  मैं  इस  सभा  के  समक्ष  आए  इस  विधेयक  की
 मोटी

 बातों  का  उल्लेख

 नहीं  कर  रहा  हूँ  |  किन्तु  मैं  तो  यह  चाहता  हूं  कि
 माननीय  मन्त्री  स्पष्ट  आश्वासन  दे  कि  निर्वाचत  की

 घोषणा  में  विलम्ब  नहीं  होगा  और  जनता  की  सरकार  शीघ्र  ही  स्थापित  की

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 सरवार  बूटा  सिंह  :  क्या  आप  विधेयक  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  विधेयक  का  विरोध  कर  रहा

 सरदार  बूटा  सभापति  जेसाकि  अप  जानते  हैं  जो  विधेयक  पुर:स्थापित

 किया  गया  और  दूसरी  सभा  द्वारा  पारित  किया  गया  है  वह  बहुत  सरल  तथा  समथंकारी  पहले

 भीः
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 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की

 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां

 अधिका  रियों  की  संशोधन  विधेयक

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हर  चीज  समथथंकारी  यहां  तक  कि  आयात  विधि  भी  समर्थकारी

 सरवार  बूटा  सरकार  चाहती  है  कि  चुनाव  यथासम्भव  शीघ्र  कारंबाई  जारी
 मतदाता  सूची  का  पुनरीक्षण  काये  काफी  हृद  तक  हो  गया  है  ।  प्रक्रिया  शुरू  हो  चुक्री  वास्तव  में  **

 श्री  संफुहीन  चौधरी  :  वास्तव  में  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  यही  कि  सक्रिय  होना  हमने  निर्वाचन  आयोग  के  साथ
 मामला  उठाया  है  और  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  ने  सूचित  किया  है  कि  मतदाता  सूचियों  के  व्यापक

 पुनरीक्षण  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि  मतदाता  सूचियों  क ेमई  तक
 छपने  की  आशा  है  और  समस्त  कारंव।ई  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ताकि  जून  1988  के  अन्त  तक

 चुनाव  हो  तो  इस  प्रकार  प्रक्रिया  शुरू  की  जा  रही  यह  निश्चित  है  कि  चुनाव  करवाने  से

 पहले  राज्यपाल  सभी  राजनीतिक  दलों  से  परामर्श  आम  राय  ली  यह  एक  सामान्य
 बात  किन्तु  यह  विधेयक  ही  अपने  आपमें  एक  लोकतांत्रिक  विधेयक  यह  उतना  कठोर  नहीं  है  ।

 राष्ट्रपति  को  विधान  पारित  करने  की  शक्ति  दी  गई  है  और  30  दिन  के  भीतर  यह  सभा  और  दूसरी
 सभा  इसमें  परिवतंन  के  बारे  में  सुझाव  दे  सकती  है  या  इसे  स्वीकार  कर  सकती  है  या  इसे  रह  कर
 सकती  यह  सब  उन  विधानों  को  इस  सम्मान्य  सभा के  क्षेत्राधिकार  में  लाने  के

 लिए  यह  लोकतांत्रिक  कदम  मेरे  मित्र  को  इसका  स्वागत  करना  चाहिए  क्योंकि  वे
 शील  दल  से  सम्बद्ध  मैं  उन्हें  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हम  राज्यपाल  के  शासन  के  माध्यम  से  अपने
 दल  के  जीतने  के  अवसर  बढ़ाने  में  बिल्कुल  भी  रुचि  नहीं  रखते  ।  देश  की  जनता  में  हमारा  दल  बहुत
 लोकप्रिय  है  और  इस  देश  के  लोगों  ने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  कांग्रेस  ही  एक  ऐसी  पार्टी  है  जो  इस  देश
 को  एकता के  सूत्र  में  बांघे  हुए  यह  कहना  गलत  है  कि  हम  राज्यपाल  के  माध्यम  से  अपने
 राजनीतिक  हितों  को  बढ़ावा  देने  को  कोशिश  कर  रहे  तमिलनाडु  के  राज्यपाल  निष्ठावान  व्यक्ति

 वह  हमारे  बटत  विख्यात  प्रशासकों  में  से  इसलिए  *'

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  तमिलनाडु  के  राज्यपाल  पर  भी  विशेष  जोर  क्यों  दियां  जा  रहा  है  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  क्यों  नहीं  ।  हमे  ऐसे  विख्यात  नागरिक  पर  गवं  है  जो  हमारे  इस  महान
 राष्ट्र  की  सेवा  कर  रहा

 ,
 श्री  संफुदीन  चौधरी  :  प्रत्येक  राज्यपाल  निष्ठावान  व्यक्ति  होना

 सरदार  बूटा  सिह  :  राज्यपाल  को  संविधान  के  अनुसार  अपने  कर्तव्यों  को  पूरा  करना  होता  है  ।
 इसमें  कोई  हस्तक्षेप

 श्री  संफुद्दीन  जोधरी  :  जो  कुछ  भी  सरकारिया  आयोग  ने  कहा  है  आपने  उसे  समझा  नहीं  है  ।

 इसीलिए  आप  ऐसा  कहने  को  बाध्य  हो  रहे

 सरदार  बूटा  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  इस  सदन  में  अवश्य  ही  प्रस्तुत  की
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 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की

 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां
 अधिकारियों  की  संशोधन  विधेयक

 हम  उस  पर  आपके  अमूल्य  विचार  हम  इस  समय  माक्सवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  योगदान  से
 अवश्य  लाभ  उठाएंगे  जब  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  इस  सदन  में  चर्चा

 मुझे  डर  है  कि  माननीय  सदस्य  श्री  तंगाराजू  अपने  संशोधन  पर  पहले  ही  बोल  चुके  उनका
 संशोधन  बहुत  ही  कठोर  उन्हें  भारत  की  जनता  में  और  अधिक  विश्वास  होना  हमें

 तमिलनाडु  की  जनता  पर  गये  परन्तु  उन्हें  देश  की  शेष  जनता  पर  भी  गये  होना  चाहिए  |  जैसाकि
 आपको  तमिलनाडु  की  जनता  के  प्रति  लगाव  है  आपको  भारत  की  शेष  जनता  पर  भी  कुछ  विश्वास  होना
 चाहिए  जैसाकि  वे  भारतीय  पहले  इसलिए  उनका  संशोघन  बहुत  कठोर  हमने  इस  सम्मानीय
 सदन  में  इस  बात  को  सम्भव  बनाया  है  कि  तमिलनाडु  के  सदस्यों  के साथ  ही  यदि  कहीं  कमी  रह
 गई  हो  और  माननीय  अध्यक्ष  तमिलनाडु  की  परामशंदात्री  समिति  में  अन्य  सदस्यों  के  नामनिर्देशित
 करना  चाहते  हैं  तो किसी  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  |  यह  इतना  कठोर  नहीं  होना  चाहिए  ।
 मेरा  ख्याल  है  कि  मैंने  अपने  मित्र  श्री  तंगाराजु  के  संशोधन  का  उत्तर  दे  दिया  है  और  मैं  आशा  करता

 हूं

 थ्री  सैफुद्दीन  क्ौधरी  :  समिति  की  बैठक  ही  कभी  नहीं  होती  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  पहले  इसका  गठन  तो  हो  जाने  दीजिए

 श्री  सेफहीन  चौधरी  :  पंजाब  के  बारे  में  आपने  समिति  का  गठन  किया  था  परन्तु  इसकी  कभी

 बैठक  नहीं  हुई  ।  मैं  उस  समिति  का  सदस्य  हूं  ।  इसकी  बैठक  कभी  नहीं

 सरवार  बूटा  सिह  :  सैफुट्रीन  पहले  समिति  बन  तो  जाने  दीजिए  ।  मैं  इस  समिति  के

 गठन  के  लिए  इस  सदन  से  अनुमति  मांग  रहा  इसका  गठन  हो  जाने  दीजिए  ।  हम  बैठक  भी

 हम  आपको  मद्रास  ले  जाएंगे  और  वहां  आपके  लिए  डोसा  और  अच्छे  पकवानों  का  इन्तजाम

 किया  जैसे  ही  इस  समिति  का  गठन  हो  यदि  यह  आवश्यक  हुआ  तो  हम

 तत्काल  ही  इसकी  बैठक  सदस्यों  को  उन  विभिन्न  उपायों  पर  चर्चा  करने  का  पूरा
 अवसर  मिलेगा  जो  राज्यपाल  या  राष्ट्रपति  तमिलनाडु  की  जनता  की  भलाई  के  लिए  करना  चाहते  हैं  ।

 इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  जनता  से  अनुरोध  करता  हूं  कि वह  इस  विधेयक  को  सर्वेसम्मति  से  पारित

 कर  दे  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  उपाय  है  जिससे  तमिलनाडु  की  जनता  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  इस  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता

 प्रश्न  यह  है  ---

 राष्ट्रपति  को  विधि  बनाने  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  के  विधान-मण्डल  को  शक्ति

 प्रदान  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया

 जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 तमिलनाड  कृषि  सेवा  सहकारो  सोसाइटियां  अधिकारियों  की
 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां

 अधिका  रियारियों  की  संशोधन

 न््स  यस्च  अली

 सभाषति  महोदय  :  अब  हम  खण्डवार  विचार  आरम्भ  खण्ड  2  पर  कोई  संशोधन  नहीं
 है  ।

 प्रश्न  यह  है  :--

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  3  राष्ट्रपति  को  विधि  बनाने  के  लिए  राज्य  विधान-भण्डल
 को  शक्षित  प्रदश  किया  जाना

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्ड  3  लेते

 श्री  एस»  तंगराजु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :  --

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  ] और  2--

 भी  वह  ऐसा  करना  साध्य  समझते  हैंਂ  शब्दों  का लोप  किया  (1)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  3  और  4--

 अध्यक्ष  द्वारा  नाम-निर्देशित  लोक  सभा  के  चालीस  सदस्यों  स ेऔर  सभापति  द्वारा
 नाम-निर्देशित  राज्य  सभा  के  बीस  सदस्यों  स ेमिलकर

 के  स्थान  पर

 संसद  के  दोनों  सदनों  के  उतने  सदस्यों  स ेमिलकर  बनेगी  जो  यथात्यिति  अध्यक्ष
 या  सभापति  द्वारा  नाम-निर्देशित  किए  (2)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  4  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया  जाए  :--

 यह  और  कि  संसद  के  दोनों  सदनों  में  तरमिलनाडु  राज्य  से  यथास्थिति  निर्वाचित
 या  नाम-निर्देशित  सभी  सदस्य  इस  प्रकार  गठित  समिति  के  अनिवायंतः  सदस्य

 होंगे  ।”
 (3)

 इस  विधश्वेयक  के  यह  देखा  गया  है  कि  जब  कभी  भी  राष्ट्रपति  ऐसा  करना  व्यावहारिक
 समझते  वह  किसी  समिति  से  परामर्श  कर  सकते  हैं  कि  यह  सही  है  या  नहीं  ।  तमिलनाडु  के  बारे  में

 कोई  विधान  बनाने  के  लिए  समिति  से  हर  मामले  में  तुरन्त  परामर्श  किया  जाना

 इस  संशोधन  को  कृपया  स्वीकार  कर  लिया
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 परे  दूसरे  और  तीसरे  संशोधन  में  यह  उपबन्ध  है  कि  समिति  को  रचनात्मक  होना
 यदि  तमिलनाडु  के  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  में  तमिलनाडु  के  जितने  भी  संसद  सदस्य  उन  सभी
 को  उस  समिति  में  प्रतिनिधित्व  दिया  तो  वह  समिति  अपने  दापित्वों  का  अच्छी  तरह  निर्वाह  कर
 सकती  उसकी  कोई  सीमा  नहीं  है।कोई  सीमा  होनी  भी  नहीं  लोक  सभा  से  चालीस

 संसद  सदस्यों  और  राज्य  सभा  से  20  संसद  सदस्यों  को  शामिल  किए  जाने  से  सम्बन्धित  सीमा  को  भी

 समाप्त  किया  जाना  चाहिए  और  इस  संशोधन  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना

 4.00  मभ०  १०

 सरदार  बूटा  सिंह  :  इन  संशोधनों  में  उठाए  गए  विवादों  का  जवाब  मैं  पहले  ही  दे  चुका  हूं  ।

 मैंने  कहा  था  कि  केवल  उन  परन्तुकों  को  कठोरता  से  निर्धारित  किया  गया  है  कितु  हम  बहुत  उदार

 हमने  विकल्पों  क ेलिए  छूट  दी  |  इस  सम्मानित  सभा  के  दूसरे  राज्यों
 से  आए  हुए  सदस्य  भी  इन

 कार  समितियों  से  सम्बद्ध  होने  चाहिए  ।  मुझे  खेद  है  कि  मेरे  लिए  माननीय  सदस्य  को  शामिल  करना

 सम्भव  नहीं  उनको  भी  इस  बात  को  समझना  चाहिए  कि  अन्य  राज्यों  के  सदस्यों
 को  तमिलनाडु  की

 सलाहकार  समिति  से  क्यों  नहीं  सम्बद्ध  किया  जा  सका  इसलिए  मैं  उनसे  संशोधनों  को  वापस  लेने

 का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 समाषति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधनों  को  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 झी  एस०  तंगराज्  :  जी  नहीं  मैं  अपने  संशोधनों  पर  दृढ़  हूं  ।

 समावति  सहोदय  :  अब  मैं  श्री  एस०  तंगराजु  द्वारा  पेश  किए  गए  संशोधमों  को  सभा  में

 विभाजन  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  1  से  3  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्थीकृत  हुए  ।

 समापति  महोबय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 खण्ड  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खब्ड  3  चिध्षेयक  में  जोड़  विया

 समापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :--

 खण्ड  ],  अधिनियमन  सूत्र  ओर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड  दिया

 जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  मास  विधेवक  में  जोड़  विया  गया  ।
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 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की

 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां
 अधिकारियों  की  संशोधन  विधेयक

 सरवार  बूटा  सिह
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :--

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  सभापति  मैं  जानता  हूं  कि  हमारे  आतंकित  गृहमंत्री
 कहते  हैं  कि  मैं  आतंकित  हूं  क्योंकि  पंजाब  के  विषय  में  वह  पूर्णतया  आतंकित  वह  वहां  कुछ  नहीं  कर
 सकते  उन्होंने  एक  भी  शब्द  इस  बारे  में  नहीं  कहा  कि  राष्ट्रपति  शासन  अधिनियम  क्यों  पारित
 किया  जाय  ।  उन्होंने  इसे  छुआ  तक  नहीं  मैं  जानता  हूं  संविधान  राष्ट्रपति  को  यह  अधिकार  देता  है
 कि  वह  विधानमण्डल  को  दरक्षिनार  करने  वाले  कानून  पारित  कर  इस  समय  तो  उत्त  राज्य  का
 विधघानमण्डल  भी  नहीं  है  वे  इसे  निगल  गये  जहां  तक  संसद  का  सम्बन्ध  है  वह  इससे  कतराकर
 निकलना  चाहते  अब  वे  कार्यकारी  विधायन  लाना  चाहते  अध्यादेश  पारित  करने  के  समान  मब

 एक  कार्यकारी  विधायन  होगा  ।

 अब  सरदार  बूटा  सिंह  कानूनों  का  प्रारूप  तैयार  करेंगे--यदि  वह  स्वयं  इसको  कर
 सकते  हैं  तो--भऔर  तब  उसको  पारित  किया  राष्ट्रपति  हस्ताक्षर  कर  देंगे  और  जहां  तक

 तमिलनाडु  फा  सम्बन्ध  है  उसके  वह  कानून  दन  यहां  तक  कि  परामशंदात्री  समिति  या
 कार  समिति  को  अवसर  दिये  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है--विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिए  उनको
 अवसर  दिया  जा  सकता  है  या  नहीं  भी  दिया  जा  क्षपया  खण्ड  3  की  उपधारा  (3)  को
 हसके  अनुसार  :--

 द्वारा  उपधारा  (2)  के  अधीन  अधिनियमित  किए  गए  प्रत्येक  अधिनियम
 अधिनियमन  के  पश्चात  यथाशी  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष  रखा  जायेगा  ।

 के  पश्चात  प्रथाशीघ्र

 एक  बहुत  रहस्यमय  वाक्यांश  उसके  पश्चात  यह  कितना  शीघ्र  कोई  नहीं  जानता  ।

 यह  सत्र  बहुत  लम्बा  है  जो  कि  मई  के  मध्य  तक  बैठेगा  ।  यदि  कोई  इस  प्रकार  का  कानून  है  जो
 कि  इतना  अत्यावश्यक  है  और  जिसको  तमिलनाडु  के  लिए  पारित  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  या  कि

 किसी  नए  कानून  को  अधिनियमित  किया  जाना  तब  वह  सदन  के  समक्ष  क्यों  नहीं  आ  संसद  को

 संतुष्ट  करते  और  तब  इसको  अधिनियमित  करवाते  हैं  ?

 अब  अधिनियमन  के  पश्चात  क्या  दिया  जाता  है  ?  30  दिनों  के  भीतर  संसद  का  कोई  भी  सदन

 उस  कानून  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  पारित  कर  सकता  यदि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  पेश  किया  जाता

 है  तो  सदन  को  उस  उद्देश्य  के लिए  समय  देना  पड़ेगा  ।  मैं  नहीं  समझ  सकता  हूं  कि  तमिलनाड
 तक  के  लिए  कानून  पारित  करते  समय  संसद  की  उपेक्षा  क्यों  की  जा  रही
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 संशोधन  विधेयक  ओर  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां
 अधिकारियों  की  संशोधन  विधेयक

 रण जा

 मैं  कायंकारी  विधायन  के  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  जेसा  कि  उन्होंने  स्वयं  कहा  है  यह
 पूर्णतः  समर्थनकारी  उपबन्ध  सरकार  के  लिए  इस  विधेयक  को  लाना  भावश्यक  नहीं  है  या  बे  इसे
 पूरी  तरह  टाल  सकते  थे  लेकिन  वे  संसद  में  कोई  टिप्पणी  और  आलोचना  को  टालना  चाहते
 कार्यकारी  बिधायन  का  सहारा  तभी  लिया  जाना  चाहिए  जब  कोई  रास्ता  न  बचा  यदि  आप

 अनुच्छेद  123  देखें,--जो  कि  अध्यादेश  जारी  करने  की  शक्षित  प्रदान  करता  यह  उसके  अनुसार  जब
 अध्यन्त  आवश्यक  हो  तथा  जब  संसद  का  सत्र  न  चल  रहा  हो  तब  राष्ट्रपति  को  कानून  लागू  करने  की

 तुरन्त  आवश्यकता  के  विषय  में  संतुष्ट  पड़ता  तब  आप  एक  अध्यादेश  जारी  कर  सकते
 जब  इस  सभा  का  सत्र  चल  रहा  है  और  ब्रह  अगले  डेढ़  महीने  तक  सत्र  में  ओर  रहेगी  तब  संसद  को
 नकारने  की  क्या  आवश्यकता  सिद्धान्त  रूप  में  यह  गलत  जब  उनके  अनुसार  जून  की  श्रमाष्ति
 तक  चुनाव  कराए  जायेंगे  तथा  आप  सभा  का  यह  अधिकार  क्यों  छीन  रहे  हैं  जबकि  सभा  की  बैठक  मई
 तक  होगी  ?  यदि  आपने  किसी  कानून  पर  विचार  किया  है  तो  उसको  यहां  पेश  कीजिए  ।  तब  देखना

 चाहिए  कि  हम  भड़ंगेबाजी  करते  हैं  या  कार्यकारी  विधायन  से  उनको  सुसज्डित  करने
 की  आवश्यकता  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  सिद्धान्त  रूप  में  उसे  स्वीकार  नहीं  किया
 जाना  चाहिए  और  माननीय  मन्त्री  को  चाहिए  कि  हालांकि  किसी  दुलंभ  अबसर  पर  ही  सही  इस  देश
 के  प्रजातान्त्रिक  सिद्धान्तों  के  प्रति  कुछ  तो  सम्मान  दशाएं  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  सभापति  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्रों  सोमनाथ  चटर्जी  की

 वाक््पटुता  की  बराबरी  नहीं  कर  सकता  वह  हवाई  किले  बनाने  में  और  स्वयं  ही  उसका  विध्वंस
 करने  में  सक्षम  इस  सदन  में  इस  प्रकार  अड़ंगेबाजी  करने  की  आवश्यकता  नहीं  मेरा  ब्याल  है
 कि  माननीय  सदस्य  स्वयं  ही  यह  बात  बहुत  बच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  यह  संविधान  के  तहत  स्वीकार्य

 संविधान  से  हटकर  कोई  चीज  नहीं  की  जा  रही  माननीय  सदस्य  को  इतना  कड़ा
 परिश्रम  नहीं  करना  चाहिए  मेरा  विचार  था  कि  वह  अन्य  और  कठिन  संवेधानिक  कार्यों  के  लिए
 अपनी  इस  शक्ति  को  सुरक्षित  रखेंगे  जो  कि  उन्होंने  इस  सम्मानीय  सदन  में  करने  माननीय  सदस्य

 का  कहना  है  कि  हम  इस  विधान  को  सभा  में  क्यों  रख  रहे  हैं  जैसे  कि  हम  किसी  परोक्ष  इच्छावश  उस

 सदन  की  शक्ति  का  दुरुपयोग  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हों  ।  यह  बात  सच्चाई  से  बहुत  दूर  जैसा

 कि  आप  जानते  ही  हैं  कि  हम  माननीय  सदन  के  पास  स्वयं  ही  एक  व्यस्त  कायंक्रम  मौजूद  है  और  हम

 ऐसी  चीजों  के  लिए  इस  सदन  पर  और  बोझ  नहीं  डालना  चाहते  जो  चीजें  सामान्य  रूप  से  की  जा  सकती

 अब  मेरे  सहकर्मी  श्री  भजनलाल  इस  सभा  में  सामान्य  सहकारी  समिति  अधिनियम  प्रस्सुत
 उन्तमें  से  दो  अभी  पास  किए  इसी  राज्य  सरकार  ने  ऐसे  अनेकों  अन्य  उपायों  का  उल्लेख

 किया  है  जिनके  लिए  उन्हें  अपने  दैनिक  कार्यों  में  विधायी  शक्तियों  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।

 श्री  सी०  माधब  रेह्डो  :  भाप  हमसे  इस  विधेयक  को  क्यों  पास  कराना  चाहत
 जबकि  हमने  ये  शक्तियां  राष्ट्रपति  को  सौंप  दी

 सरवार  बटा  सिंह  :  मुझे  खेद  है  कि  आपके  मित्र  को  संतुष्ट  हो  चाहिए  मुझे  एक  ऐसे
 विपक्ष  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जो  यह  कहता  है  कि  आपको  कुछ-न-कुछ  करना  चाहिए  और  दूसर

 यह  कहते  हैं  कि  आप  इसे  क्यों  कर  रहे  माननीय  सदस्य  को  यह  जानना  चाहिए  कि
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 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  को

 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां
 अधिकारियों  की  संसोधन  विधेयक

 बूटा  सिंह  ]

 स्थिति  पैदा  हमें  उपयोगिता  से  परिचित  कराने  और  उन्हें  किन-किन  चीजों  की  आवश्यकता  है
 यह  काम  राज्य  प्रशासन  का  जैसे  ही  इन  चीजों  का  पता  हमें  हम  इस  माननीय  सदन  में
 उपस्थिति  इसलिए  मैं  यह  नहीं  सोच  सकता  कि  राष्ट्रपति  शासन  के  अन्त  तक  कया  यह
 राज्य  प्रशासन  का  ही  काम  है  कि  वह  हमें  सलाह  दे  |  वे  यह  बतायें  कि  इस  अवधि  के  दोरान  उन्हें
 किन  चीजों  की  आवश्यकता  होगी  ।  मई  इस  सम्मानीय  सभा  का  अधिवेशन  उसके  मई  से
 लेकर  जून  के  अन्त  यदि  सभी  चीजें  ठीक-ठाक  चलती  रहीं  तो  कम-से-कम  एक  महीने  का  समय

 उसमें  हम  कहां  जायेंगे  ?  हम  संविधान  के  अधीन  यह  शक्तित  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ताकि

 हम  चीजों  को  सही  कर  सकें  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्या  मन्त्री  यह  आश्वासन  देंगे  कि  मई  के  अन्त  तक  वह  कोई
 अध्यादेश  जारी  नहीं  करेंगे  ?

 सरदार  बूटा  सिंह  :  मैं  यह  वायदा  कंसे  कर  सकता  हूं  ?  हो  सकता  है  राज्य  में  कोई  ऐसी  स्थिति
 आ  पड़े  ।  यह  तो  एक  ऐसा  मामला  है  कि  कुछ  भी  हो  सकता  है  ?

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मई  के  मध्य  तक  आप  सदन  में  प्रस्ताव  रख  सकते  हैं  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  हां  |  जैसा  कि  मेरे  साथी  अभी  करने  वाले

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  भावी  कानूनों  के लिए  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  जेसे  ही  कोई  चीज  आती  स्वाभाविक  है  कि  पहले  अवसर  हम  इस
 माननीय  सभा  में  इसे  प्रस्तुत  इस  विधेयक  में  यह  प्रावधान  है  कि  विधान  बनने  के  30  दिन
 के  इस  सभा  को  इस  पर  विचार  करने  का  अधिकार  वह  इसे  रह  कर  सकती  इसमें
 संशोधन  कर  सकती  इसमें  सुधार  कर  सकती  इसमें  कोई  संविधान  के  अतिरिक्त  बात  नहीं  है
 और  न  ही  इसमें  ऐसी  कोई  बात  है  जो  संविधान  की  परिधि  से  बाहर  है  और  जिसे  मैं  तमिलनाडु  में
 राष्ट्रपति  से

 कराने
 की कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  यह  पूर्णतया  संविधान  के  अनुसार  यदि  माननीय  सदस्य

 चाहते  हैं  तो  मैं  उनके  ही  राज्य  का  उदाहरण  दे  सकता  70  और  71  में  दो  बार  **

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैंने  असंवेधानिक  शब्द  का  कभी  प्रयोग  ही  नहीं  मैंने  तो  यह
 कट्दा  है  कि  आप  प्रशासनिक  विधान  का  सहारा  लेने  का  प्रयास  कर  रहे  हो  ।  जब  तक  इस  सभा  की  बैठक
 चल  रही  आप  ऐसा  क्यों  करते  और  यही  मैं  कह  रहा  हु  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  संविधान  में  इस  बात  की  पूरी-पूरी  व्यवस्था  की  गई

 भी  सोमनाथ  चटजों  :  हर  चीज  की  व्यवस्था  की  गईं  आपातकाल  की  भी  व्यवस्था  की  गई

 सरवार  बूटा  आप  इस  अहानिकर  चीज  को  आपातकाल  के  साथ  क्यों  जोड़  रहे  हो  ?
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 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की
 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां

 अधिकारियों  की  संशोधन  विधेयक
 तू

 आपको  तो  हमेशा  रहती  इसी  लिए  मैंने  कहा  था  कि  उन्हें  अपनी  शक्ति  किसी
 गम्भीर  विषय  के  लिए  आरक्षित  रखनी  ये  सामान्य  बातें  औसत  राज्य  औसत  प्रान्त
 को  ऐसी  शक्ति  की  आवश्यकता  होती  |  इसीलिए  उन्हें  कम-से-कम  आज  तो  असामान्य  नहीं  होना
 चाहिए  ।

 इस  माननीय  सभा  के  अन्यथा  व्यस्त  कार्यक्रम  को  देखते  संसद  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं  है
 कि  वह  ऐसे  विभिन्न  विधायी  उपायों  पर  विचार  करे  जो  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  हों  ।

 इसमें  एक  खास  किस्म  की  कठिनाई  सामने  आ  सकती  जैसे  कोई  ऐसी  स्थिति  आ  पड़े  जिसमें  तत्काल
 विधान  बनाने  की  आवश्यकता  जब  संसद  का  सत्र  नहीं  भी  चल  रहा  दीगा  तब  भी  विधान  बनाने
 की  आवश्यकता  पड़  सकती

 ये  ऐसी  आकस्मिकतायें  हैं  जिनके  लिए  हम  इस  माननीय  सभा  से  शक्षित  प्राप्त  करने  का  प्रयास

 कर  रहे  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  राज्य  का  प्रशासन  इन  उपायों  का

 प्रयोग  उन्हीं  प्रयोजनों  क ेलिए  करेगा  जिनका  उल्लेख  किया  गया

 विधान  बनाने  से  पहले  भी  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  यह  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  है  कि  तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  से  पहले
 जब  भी  कभी  वह  ऐसा  करना  व्यवहारिक  समझते  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  समिति  से

 परामर्श  जो  इस  माननीय  सभा  के  सदस्यों  में  से गठित  की  जायेगी  ।

 इसी  विधान  बनाने  के  प्रस्तावित  विधेयक  के  खण्ड  3  में  यह  व्यवस्था  की  गई

 है  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  बनाये  गये  विधान  पर  संसदीय  नियंत्रण  संसद  का  कोई  भी  उस

 तारीख  से  30  दिन  के  भीतर  जिस  तारीख  को  राष्ट्रपति  द्वारा  बनाया  गया  अधिनियम

 योजित  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  इसके  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाता  पारित  एक  संकल्प  द्वारा  यह

 निदेश  दे  सकता  है  कि  इस  अधिनियम  में  संशोधन  किया  जाये  ।  यदि  दूसरे  सदन  द्वारा  भी  इन  संशोधनों

 को  भान  लिया  जाता  है  तो  राष्ट्रपति  द्वारा  एक  संशोधनकारी  अधिनियम  बनाकर  इन  संशोधन  को  लागू

 किया  जा  इस  प्रकार  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  राष्ट्रपति  का  शक्षितयों  का  प्रत्यापोजन

 निरंकुश  नहीं  है  और  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  भी  संसद  का  नियंत्रण  किसी-न-किसी  रूप

 में  विद्यमान  है|

 इतनी  ही  सीमा  तक  हम  जा  सकते  जितना  आप  सोचते  हैं  कि  आप  हम  उससे  भी  कहीं

 ज्यादा  लोकततत्रिक  मेरा  ख्याल  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  अपनी  संवैधानिक  क्षमता  का

 प्रदर्शन  किया  है  जो  कि  प्रमाणित  हम  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  करते  कि  आप  एक  संवैधानिक

 विशेषज्ञ  हैं  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  जी  मैं  कोई  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  ।

 सरदार  बृटा  सिह  :  राष्ट्रीय  हित  और  तमिलनाडु  की  जनता  के  हित  मेरा
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 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की

 संशोधन  विधेयक  और  तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां
 अधिकारियों  की  संशोधम  विधेयक

 बूटा  सिंह  ]

 ख्याल  है  कि  माननीय  सदस्य  मेरी  बात  से  सहमत  हो  जायेंगे  और  इस  विधेयक  को  स्वेसम्मतति  से  फरित
 कर

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  अगला  विधेयक  लेते

 प्रश्न  यह  है  :

 तमिलनाडु  कृषि  सेवा  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की
 1986  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा

 पारित  रूप  में  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्ृत  हुआ  ।

 सभाषति  महोदय  :  सभा  द्वारा  अब  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  किया  प्रश्न  यह

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिए

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  ],  अषिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  |,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक
 में  जोड़  दिए  गए  ।

 थी भजन लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं : विधेयक पारित किया जाए ।” सभापति महोदय : प्रश्न यह विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ + 292
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 तमिलनाडु  सहकारी  सोसाइटियां  अधिकारियों  की
 1976  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रुप  में
 विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  सहोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगी  ।  प्रश्न  यह

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।/”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभ्तापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ],  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विश्वेयक  का  अंग  बनें  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  पुरा  साम  विधेयक  में  जोड़  विए

 श्री  भजन  लाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 सप्मापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.18  स०  प०

 अनुदानों  की  1988-89

 ]
 ऊर्जा  मरह्रालय

 ]
 सभापति  महोदय  :  अब  हम  ऊर्जा  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  19-21  १२  चर्चा  तथा

 मतदान  करेंगे  जिसके  लिए  6  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  जो  माननीय  सदस्प
 सभा  में  उपस्थित

 हैं  और  जिनके  अनुदानों  की  मांगों  में  कटौती  प्रस्ताव  परिचालित  किए  गए  यदि  वे  अपने
 कटौती

 ते  तो  15  मिनट  के  भीतर  अपनी  पर्थियां  पटल  पर  पहुंचा  दें  जिनमें  उन
 प्रत्ताव  प्रस्तुत  करना  चाह

 गो तर  का  जिन्हें  वे  प्रस्तुत  करना  चाहते  केबल  उन्हीं  कटौती  प्रस्ताबों  को कटौती  प्रस्तावों  के  क्रमांक  लिखे  हों

 पेश  किया  गया  माना
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 पेश  किए  माने  गए  कटौती  प्रस्तावों  के  क्रमांक  दर्शाने  वाली  एक  सूची  शीघ्र  ही  सूचना  पट  पर
 लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  किसी  माननीय  सदस्य  को  उक्त  सूची  में  कोई  गलती  दिखाई  दे  तो  वह  कृपया
 उसकी  सूचना  अविलम्ब  पटल-अधिकारी  को  दे  दे  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 काये  सूची  के  स्तम्भ  2  में  ऊर्जा  मन्त्रालय  से  संबंधित  मांग  संध्या  19  20,  21  के
 सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  मार्च  1989  को  समाप्त  होने  वाले
 वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों
 को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व-लेख  तथा  पूंजी
 लेखा  सम्बन्धी  राशियों  स ेअनाधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में
 से  राष्ट्रपति  को  दी  दिखें  पृु०  295)

 समापत्ि  महोदय  :  श्री  थामस  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  किसी  राष्ट्र  के  विकास  में  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  है  ऊर्जा

 संग्रहण  हेतु  सारे  साधनों  को  जुटाना  ।  एक  भारतीय  नागरिक  द्वारा  ऊर्जा  का  प्रतिग्यक्त  औसत  उपयोग

 अन्तर्राष्ट्रीय  औसत  से  बहुत  ही  कम  जबकि  यूरोप  के  देशों  का  एक  नागरिक  लगभग  8000  यूनिट
 बिजली  की  खपत  करता  सोवियत  संघ  में  वह  6000  यूनिट  अमेरिका  में  7000  जापान  में

 7000  से  अधिक  यूनिट  की  खपत  करता  हमारी  प्रति  व्यक्ति  खपत  लगभग  167  यूनिट  इससे
 पता  चलता  है  कि एक  औसत  भारतीय  नागरिक  द्वारा  ऊर्जा  की  खपत  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  से  कहीं
 नीचे  कुल  मिलाकर  एक  आम  आदमी  को  उपलब्ध  होने  वाली  ऊर्जा  विकास  का  मापदण्ड  होती

 भारत  को  एक  विकासशील  राष्ट्र  होने  के  उपयुक्त  संसाधन  उपलब्ध  कराके  ऊर्जा  उत्पादन
 को  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  केन्द्रीय  क्षेत्र  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  ऊर्जा
 उत्पादन के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  कार्य  किया  मुझे  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  अपने  योजनागत  लक्ष्य  से
 अधिक  उत्पादन  किया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  एक  अत्यन्त  अथंक्षम  इकाई  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  है
 और  यह  आधुनिक  विकसित  राष्ट्रों  की  ऊर्जा  उत्पादक  एजेन्सियों  के  साथ  प्रतियोगिता  करने  की  स्थिति
 में  हमारे  देश  के  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  स्थिति  बहुत  ही  खराब  मुझे  बताया  गया  है  कि
 सभी  राज्य  बिजली  बोड्डों  की  ऊर्जा  की  कुल  हानि  1500  करोड़  रुपए  की  जबकि  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युत  निगम  ने  अच्छा  लाभ  दिखाया  है  और  लाभांस  का  भुगतान  किया  है  और  इस  दिला  में  अच्छी
 प्रगति  कर  रहा  है  |  जहां  तक  ताप  विद्युत  का  सम्बन्ध  इसकी  बहुत  अच्छी  स्थिति

 मुझे  बताया  गया  है  कि आधुनिकतम  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  ताप  विद्युत  उत्पादन  और  जल

 विद्युत  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  में  पारस्परिक  क्रिया  के  द्वारा  सस्ती  बिजली  पैदा  करने  की  संभावना  है|
 फिर  मैंने  देखा  है  कि  उसके  लिए  आपके  प्रस्तावों  में  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  हमने  उस  आधार  पर
 कोई  प्रयोग  नहीं  किया  मुझे  बताया  गया  है  कि  यदि  ताप  विद्युत  और  जल  विद्युत  पैदा  करने  की
 प्रौद्योगिकी  के साथ-साथ  मिला  दिया  जाए  तो  उत्पादन  लागत  बहुत  कम  हो  सकती  है  ।  जल  ऊर्जा  कम
 उत्पादन  लागत  पर  पैदा  की  जा  सकती  क्योंकि  कछ्चा  माल  आसानी  से  उपलब्ध  है  और  वह  है  जल  ।
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 करते हैं तो  वह सस्ती पड़ेगी

 तम्पन  थामस  ]

 यदि  जल  का  उपयोग  करके  आप  ऊर्जा  पैदा  करते  हैं  तो  वह  सस्ती  पड़ेगी  ।  कोयला  अथवा  परमाणु
 परियोजनाओं  के  मामले  में  लागत  कहीं  अधिक  यदि  ताप  विद्युत  ओर  णल  विद्युत
 पैदा  करने  की  प्रौद्योगिकी  को  आपस  में  मिला  दिया  जाए  तो  वर्तमान  दर  से  कम  लागत  पर  बिजली
 पैदा  की  जा  सकती

 इस  सन्द्न  मैं  मन््त्री  महोदय  को  बताना  चाहूंगा  कि  केरल  एक  ऐसी  जगह  है  जहां  पर  काफी
 पानी  भुझे  बताया  गया  है  कि  केरल  से  बहुत-सा  पानी  अरब  सागर  में  बह  जाता  है  क्योंकि  इसका
 ठीक  तरह  से  उपयोग  नहीं  हो  पाता  इस  जल  को  बिजली  उत्पादन  में  उपयोग  में  लाने  की  संभावना
 पर  गंभी  रतापुर्वंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 पहले  की  योजनाओं  को  भविष्य  को  ध्यान  में  रखकर  नहीं  बनाया  गया  था  भौर  लोग  कुछ  समय
 के  लिए  जीवन-यापन  करना  चाहते  अभी  तक  विद्युत  उत्पादन  के  योजनाकारों  का  दर्शन  गुजरा  करना

 ही  था  और  इसीलिए  अब  हम  नुकसान  उठा  रहे  इसका  एक  स्पष्ट  उदाहरण  केरल  भल  का
 भौर  अधिक  अच्छा  उपयोग  किया  जा  सकता  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  गत  एक  दशक  से
 राज्य  बिजली  बोर्ड  चाहे  कुछ  भी  कारण  केरल  में  एक  भी  इकाई  नहीं  खोली  है  ।  के  रल  में  बिजली
 उत्पादन  के  लिए  अन्तिम  इकाई  1979  में  खोली  गई  थी  ।  यदि  1979  से  1988  तक  केरल  में  बिजली
 उत्पादन  के  लिए  एक  भी  इकाई  की  आयोजना  नहीं  बनाई  गई  या  चालू  नहीं  की  गई  है  तो  भविष्य  क्या

 होगा  ?  मैं  तो  केवल  इंगित  कर  रहा  हूं  और  यह  दर्शाने  के  लिए  केरल  का  एक  उदाहरण  दे  रहा  हूं  कि
 किस  तरह  हमारे  योजनाकार  और  नौकरशाह  तथा  सरकार  भविष्य  को  ध्यान  में  रखकर  सही  दिशा  में

 सोचने  में  भसफल  रही  उन्होंने  सोचा  कि  यदि  वे  कुछ  करते  हैं  तो  उन्हें  वाहवाही  मिल  सकती  है
 अ्रथवा  उन्हें  मत  प्राप्त  हो  सकते  हो  सकता  है  वे  इसका  शिकार  हो  गये  हों  और  उसके  परिणामस्वरूप
 देश  को  अब  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  कोई  लक्ष्यजन्य  योजना

 नहीं  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  जल  ताप  विद्युत  जैसी  कच्ची  सामग्री  प्रदान  की  जाती  है  तो  तब
 बिजली  कम  लागत  पर  उत्पादित  की  जा  सकती  है  ।  मेरी  शिकायत  है  कि  आपने  यह  कार्य  राज्य  बिजली
 बोर्ड  के  ऊपर  क्यों  छोड़  इसे  तो  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  होना  चाहिए  था|  आज  सबेरे  मैंने  पश्चिम
 बंगाल  के  एक  संसद  सदस्य  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  प्रश्नकाल  के  दौरान  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  को  सुना  ।
 मन्त्री  महोदय  सांसद  को  बता  रहे  थे  कि  यदि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  परियोजना  को  केन्द्रीय  परियोजना
 के  रूप  में  लेने  को  तैयार  है  और  400  करोड़  रुपए  दे  तो फिर  इस  400  करोड़  रुपए  तथा  केन्द्रोय
 धनराशि  से  ऊर्जा  पैदा  की  जा  सकती  है  और  इस  प्रकार  राज्य  की  आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा  सकता

 मेरे  विचार  से  यह  एक  बहुत  ही  अच्छी  योजना

 अब  देखना  यह  है  कि  हो  कया  रहा  है  ?  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  1500  करोड़  रुपये  का  घाटा
 उठाया  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  उपलब्धियां  तो  परन्तु  निगरानों  में  कोई  सहसम्बन्ध  नहीं

 मुझे  बताया  गया  है  कि  80  प्रतिशत  बिजली  का  उत्पादन  राज्य  बिजली  बोड़ें  द्वारा  किया  जाता
 अधिकांश  राज्य  बिजली  बोड़े  सफेद  हाथी  हो  गए  वे  20  या  25  वर्ष  पुरानी  परिस्थितियों  के

 अनुरूप  योजना  बनाते  मेरा  सुझाव  है  कि  इसे  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  मे ंलिया  जाए  और  ऊर्जा
 उत्पादन  के  प्रयोजनाथं  सभी  उपलब्ध  संसाधनों  का  दोहन  किया  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि

 इस  कायेक्रम  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ओर  इस  बात  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  आप  इस  दिशा  में

 कुछ  न  कुछ  तो  कर  ही  रहे  हमें  प्रसन््तता  है  कि  जब  कभी  भी  आपको  सभा  में  समय  भिला  आपने
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 सेव  सभा  को  अपने  विचारों  से  अवगत  और  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  हमने  आपके
 विचारों  का  समथथंन  किया  ।  लेकिन  आपने  निजीक रण  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  है  उससे  मैं  सहमत  नहीं

 .  हूं  ।

 प्रश्न-काल  के  दौरान  आज  आपने  इस  क्षेत्र  के  निजीकरण  के  बारे  में  लेकिन  आपने
 हमें  आश्वासन  दिया  है  कि निजीकरण  अथवा  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  लाभ  कमाने  की  अनुमति  नहीं
 दी  जाएगी  |  अगर  ऐसा  होता  है  तो  बहुत  ही  अच्छा  है  लेकिन  इसके  लिए  कुछ  ते  कुछ  मानदंड  निर्धारित
 करने  यदि  गैर-सरकारी  लोगों  को  उनके  निजी  लाभ  के  लिए  प्राकृतिक  संसाधनों  और  राष्ट्रीय
 सम्पदा  का  शोषण  करने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  प्रत्येक  चीज  उनके

 वशीभूत  हो  जाएगी  ।  अतः  इस  ढंग  से  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  कि  इनका  रॉष्ट्र  के  विकास  में  प्रयोग
 किया  निस्संदेह  सभी  वर्ग  के  लोगों  ने  इसका  स्वागत  किया  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय _
 से  पूछना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  मानदण्ड  क्या  है  और  आप  किस  हद  तक  गैर-सरकारी  व्यक्तियों
 ऊर्जा  के  उत्पादन  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  करते  ऊर्जा  उत्पादन  एक  राष्ट्रीय  विषय  है  और  इस
 विषय  को  निजी  क्षेत्र  के  हवाले  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  कि  ऐसा  किसी  रक्षित  प्रयोजन  को  लेकर
 न  किया  गया  हो  |

 जो  कारखाने  निजी  तौर  पर  घलाए  जा  रहे  हैं  वे अपनी  ऊर्जा  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  कर  के  रूप  में  इकट्ठा  किए  गए  धन  की  सहायता  से  विद्युत  पर  निर्भर  करते  हैं  और  इसके  लिए
 वे  उत्पादन--लागत  से  भी  कम  का  भुगतान  कर  रहे  औद्योगिक  विकास  में  प्रगति  करने  हेतु
 सरकार  ने  बिजली  उपलब्ध  कराने  की  जिम्मेदारी  ली  यह  स्वाभाविक  है  कि  जब  उन्हें
 बिजली  प्रदान  कर  रहे  हैं  तो  वे  राष्ट्रीय  सम्पदा  के  दम  पर  लाभ  कमाते  इसको  इस  ढंग  से  युक्तियुक्त
 और  नियोजित  करना  होगा  कि  राष्ट्रीय  सम्पदा  का  दुरुपयोग  करके  कमाये  गए  लाभ  को  समाज  के

 कल्याण  में  लगाया  जा  सके  ।  यदि  हम  उस  दृष्टिकोण  से  देखते  हैं  तो  हमें  पता  चलता  है  कि  आम  आदमी

 को  केवल  |  67  यूनिट  बिजली  मिल  रही  है  और  वे  अभी  भी  इस  बात  के  लिए  पुराने  तरीकों  पर  निर्भर

 करते  बिहार  और  उड़ीसा  के  गांवों  अथवा  देश  के  पिछड़े  राज्यों  के  गांवों  में  बिजली  नहीं  इस

 बात  के  ईमानदारी  से  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  कि  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  उपलब्ध  करा  दी

 जाए  ।  मुझे  यह  कहने  में  गव॑  होता  है  कि  सीमित  संसाधनों  के  बावजूद  भी  हमने  केरल  में  सभी  गांवों  में

 बिजली  लगाने  का  कार्यक्रम  बनाया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  ऐसा  कर  सकते  लेकिन  इस  समय

 स्थिति  यह  है  कि  उतनी  मात्रा  में  बिजली  उपलब्ध  नहीं  है  जो  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर

 सके  विजली  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  वास्तव  में  केरल  में  औद्योगिक  विकास  अत्यन्त  संकट  में  केरल

 राज्य  वेतन  पर  आधारित  आध्थिक  ढांचे  पर  अधिक  से  अधिक  निर्भर  कर  रहा  राज्य  में  अर्थव्यवस्था

 के  ढांचे  को  देखने  स ेपता  चलता  है  कि  केरल  में  अधिकांश  लोग  अध्यापक  अथवा

 नसं  जैसी  वेतनभोगी  चाहे  वे  राज्य  में  हों  अथवा  यहां  दिल्ली  में  अथवा  चाहे  वे  देश  के  बाहर

 कहीं  भी  के  पीछे  भागते  में  जिस  बात  पर  जोर  द॑  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  राज्य
 में  औद्योगिक

 संस्कृति  को  बनाये  रखा  नहीं  जा  सकता  ।  यह  सम्भव  है  कि  कुछ  हृद  तक  लोगों  के  वेतनभोगी  नौकरियों

 में  रूझ्लान  ते  कतिपय  संस्कृति  का  विकास  हुआ  हो  जो  जौद्योगिक  विकास  में  ज्यादा  सहायक  नहीं

 औद्योगिक  के  विकास  को  केत्रल  तभी  बनाये  रखा  जा  सकता  है  जब  बिजली  उपलब्ध

 जब  राज्य  में  उद्योगों  का  विकास  हो  रहा  है  तो  हमें  पता  चलता  है  कि  ऊर्जा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 केरल  जिसकी  कभी  अतिरिक्त  बिजली  उत्पन्न  करने  वाले  राज्यों
 की

 गिनती  होती  आज  बिजली
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 तम्पन  थामस  ]

 की  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  केरल  में  40  प्रतिशत  तक  की  बिजली  में  कटौती  की  जा

 रही  पिछले  सप्ताह  भी  जब  मैं  अपने  घर  गया  तो  मैंने  देखा  कि  लगातार  तीन  सुबह  आठ  से

 ग्यारह  तक  बिजली  में  कटोती  की  गई  ।

 इस  समस्या  पर  तभी  काबू  पाया  जा  सकता  है  जब  केन्द्र  सरकार  इस  मामले  में

 तत्काल  हस्तक्षेप  करे  ।  अतः  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  बिजली  के  उत्पादन  और  वितरण  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  को  एक  मध्यकालीन  और  अल्पकालीन  नीति  बनानी  हम  सभी  जानते  हैं
 कि  दीघंकालीन  नीतियों  और  परियोजनाओं  में  समय  लगता  यदि  हम  बिजली  उत्पन्न  करने  के  लिए
 पन-बिजली  परियोजना  के  निर्माण  का  कार्य  अपने  हाथ  में  लेते  हैं  तो स्वाभाविक  है  कि  इस  काय॑  में  कम

 से  कम  5  वर्ष  का  समय  धन  और  अन्य  संसाधनों  के  अलावा  निर्माण  कार्य  और  तत्पश्चात

 बिजली  के  उत्पादन  में  कम  से  कम  5  वर्ष  का  समय  लगेगा  और  यदि  हम  केवल  इसी  ढंग  से  ऊर्जा

 उत्पादन  का  लक्ष्य  रखते  हैं  तो  हमें  अपने  विकास  सम्बन्धी  कार्यों  को  5  वर्ष  तक  रोकना

 इस  सन्दर्भ  में  मैं  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर  जोर  देना  चाहूंगा  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि
 तत्काल  उपलब्ध  संसाधनों  से  हमें  अधिक  से  अधिक  लाभ  उठाना  चाहिए  जोकि  हम  कर  सकते  हैं  ।

 जहां  कहीं  भी  आवश्यकता  हो  वहां  ज्यादा  से  ज्यादा  बिजली  का  उत्पादन  और  वितरण  किया  जाना
 आज  वस्त्र  के  बारे  में  चर्चा  करने  पर  मैंने  देखा  कि  55'/,  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  नहीं

 किया  जा  रहा  इस  देश  में  इस  ढंग  से  कितने  कारखाने  काम  नहीं  कर  रहे  कितने  कारखाने  बन्द
 कर  दिए  गए  हैं  और  उन्हें  क्यों  बंद  किया  गया  है  ?  यदि  ऊर्जा  की  कमी  के  कारण  ऐसा  यदि  स्थापित
 क्षमता  का  कम  उपयोग  इसलिए  होता  है  क्योंकि  हमने  ऊर्जा  की  आपूर्ति  नहीं  फिर  धाहे  केन्द्रीय  हो
 या  राज्य  सरकार  गलती  तो  हमारी  ही  इसीलिए  इसकी  योजना  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 बनाई  जानी  चाहिए  कि  इस  देश  में  उत्पादन  को  बढ़ाने  क ेलिए  उपलब्ध  संसाधनों  और  उत्पादन  सामग्री
 का  उपयोग  अधिकतम  सीमा  तक  किया  जाना  और  यह  केवल  तभी  सम्भव  है  यदि  हम  किसी
 भी  किसी  भी  कीमत  किसी  भी  ढंग  से  ऊर्जा  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति  में  इस  सन्दर्भ

 मैं  मन््त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वह  उन  राज्यों  को  प्राथमिकता  प्रदान  करने  में  न

 हिचकिचाएं  जहां  पर  बिजली  की  कमी  और  इस  आप  उन  योजनाओं  ओर  नीतियों  को
 भी  एक  ओर  रख  सकते  हैं  जिनका  आप  पहले  अनुसरण  करते  रहे  ऐसा  मैं  किसी  विशिष्ट  प्रयोजनाथे

 कह  रहा  रामागुंडम  और  महाराष्ट्र  केन्द्रीय  क्षेत्र  के अधीन  बिजली  का  उत्पादन  कर  रहे
 कलपक्कम  ओर  नैवेली  भी  केन्द्रीय  क्षेत्र  के अधीन  बिजली  का  उत्पादन  कर  रहे  परन्तु  दुर्भाग्य
 केरल  को  दिया  गया  हिस्सा  पर्याप्त  नहीं  गत  वर्ष  जब  इस,मामले  पर  चर्चा  की  गई  तो  मन्त्री

 महोदय  ने  कहा  था  कि  यदि  लम्बी  दूरी  तक  बिजली  दी  जाती  है  तो  पारेषण  में  घाटा  अधिक  होगा  ।  यह
 20  से  30  प्रतिशत  तक  की  सीमा  तक  भी  हो  सकता  है  और  इस  कारण  से  राज्य  द्वारा  लागत  को  वहन
 नहीं  किया  जा  सकता  और  इसलिए  केरल  को  विद्युत  नहीं  दी  जा सकगी  ।  अब  मेरा  यह  निवेदन  है  कि
 उत्पादन  प्रक्रिया  को  जारी  एवं  सक्तिय  रखा  जाए  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  से  अधिकतम  उत्पादन  किया

 आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  किस  ढंग  से  उपलब्ध  बिजली  को  प्रत्येक  क्षेत्र  की आवश्यकता

 पूर्ति  हेतु  सप्लाई  किया  जाना  चाहिए  ।  आप  इसे  अल्पावधि  कार्यक्रम  के  रूप  में  ले  सकते  हैं।जिस
 भी  ढंग  से  सम्भव  हो  बिजली  उत्पादन  के  लिए  मध्यावधि  काय॑क्रम  और  नियोजन  भी  होना  चाहिए  ।
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 मैं  अपने  चुनाव  क्षेत्र  के  बारे  में  एक  विशिष्ट  बात  कहना  केरल  के  कायमकुलम
 राज्य  सरकार  का  एक  प्रस्ताव  है  और  वह  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ा  इस  प्रस्ताव  द्वारा
 एक  तापीय  विद्युत  संयंत्र  आरम्भ  किया  जाना  यह  अनेक  समस्याएं  पैदा  करता  मैं
 सुदूर  दक्षिण  में  कोयला  उपलब्ध  कराने  की  कठिनाई  को  जानता  हूं  ।  परन्तु  यदि  आप  तमिलनाडु  कोयला
 उपलब्ध  करा  सकते  हैं  तो फिर  केरल  में  भी  उपबल्ध  में  भी  उसमें  कोई  बड़ी  समस्या  नहीं
 होगी  ।  समग्र  परियोजना  को  हाथ  में  लेना  राज्य  सरकार  के  लिए  कठिन  होगा  ।  यदि  आप
 ऊर्चा  के  उत्पादन  के  लिए  पश्चिमी  समुद्र  तट  पर  कोई  स्थान  विकसित  करना  चाहते  हैं  तो  स्वाभाविक
 है  कि  आपको  पत्तन  भी  विकसित  करना  एक  पत्तन  को  विकसित  करने  के  लिए  अलग  से  और
 100  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  ।  वह  केवल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ही  प्रदान  किया  जा  सकता

 है  ।  धनाभाव  के  कारण  राज्य  सरकार  सीधे  ही  एक  पत्तन  के  विकास  में  स्वयं  को  नहीं  लगा  धकती
 आपको  याद  होगा  कि  धनाभाव  के  कारण  केरल  सरकार  को  स्वयं  अपने  कर्मचारियों  को  वेतनों  के

 भुगतान  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  था  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  सब  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विकास  कार्य  ठप्प  पड़  सकता
 इन  सभी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  आप  इन  सब  मामलों  को  प्राथमिकता  प्रदान  कीजिए  ।

 आप  आवश्यक  स्वीकृतियां  प्रदान  कीजिए  ।  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  था  कि

 निस्सन्देह  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  योजना  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  थी  परन्तु  आप  पर्यावरण
 मन्त्रालय  से  अनुमति  ले  लेते  उसके  बाद  आप  वित्तीय  स्वीकृति  और  तकनीकी  स्वीकृति  ले  लेते

 अनिवाय॑  रूप  से  इस  प्रकार  की  चार  या  पांच  स्वीकृतियां  आवश्यक  राज्य  सरकार  इन  सभी

 स्वीकृतियों  को  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रही  वह  राज्य  विद्युत  बोडं  से  प्रस्ताव  कर  रही
 केवल  स्वीक्ृतियां  ही  प्राप्त  करने  में  3  से  4  वर्ष  लग  जायेंगे  अतः  परियोजना  को  शुरू  या  चालू  करने

 में  और  पांच  वर्ष  लग  जायेंगे  । इसीलिए  उस  समय  तक  कोई  बिजली  पैदा  नहीं  की

 अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  सब  रुकावटों  के  बावजूद  केन्द्र  को  इन्हें  अपने  हाथ  में  लेता

 सबेरे  आपने  सुझाव  दिया  था  कि  बिजली  उत्पादन  के  प्रयोजनाथ  राज्य  सरकार  के  पास  जो

 भी  संसाधन  उपलब्ध  उन्हें  विजली  उत्पादन  के  प्रयोजनार्थ  एकजुट  करके  उपयोग  में  लाया  जाना

 इस  सम्बन्ध  में  नई-नई  प्रोद्योगिकीयों  और  तरीकों  पर  विचार  करना  होगा  |  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  साठे  जी  को  एक  जन-सेवक  के  रूप  में  अनुभव  प्राप्स  वह  लोगों  की  समस्याओं  को  जानते  हैं  ।

 यह  देश  की  अत्यावश्यक  और  महत्वपूर्ण  समस्या  है  और  हर  बात  मुख्य  तथा  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर

 करती  इसके  लिए  हमें  आगे  बढ़ना  होगा  |  हाल  ही  में  अनिवासी  भारतीयों  ने  सहायता  की  पेशकश

 की  यदि  कहीं  हम  उन्हें  अपने  देश  में  बिजली  उत्पादन  की  अनुमति  दे  सके  ।  तो  मुझे  नहीं  पता  कि

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  गम्भीर  चर्चा  हमारे  देश  में  की  गई  हाल  ही  में  मैंने  खाड़ी  के  देशों  का  दौरा

 किया  था  जहां  काफी  संख्या  में  भारतीय  कार्यरत  वे  मुझे  बता  रहे  थे  कि  अपने  देश  के  विकास  के

 लिए  वे  अपना  योगदान  देने  को  तैयार  परन्तु  वे  कहते  हैं  कि  इस  बारे  में  सरकारी  स्तर  पर  कोई

 गम्भीर  चर्चा  नहीं  की  गई  है  ।  वास्तव  में  व ेशिकायत  कर  रहे  जब्न  मैं  एक  रेलगाड़ी  से  जा  रहा  था

 तो  एक  व्यक्ति  आया  और  उसने  तुरन्त  मुझे  एक  परियोजना  सम्बन्धी  कागज  उसने  कहा  कि

 खाड़ी  के  एक  देश  में  किसी  स्थान  पर  वे  ज्वारीय  लहरों--समुद्री  जल  से  ऊर्जा  पैदा  कर  रहे  हम  भारत

 में  इस  विधि  का  प्रयोग  क्यों  नहीं  कर  सकते  ।  मैंने  उनसे  कहा  कि  वे  राज्य  सरकार  से  सम्पर्क

 पता  नहीं  राज्य  सरकार  ने  इस  पर  आगे  कोई  कार्यवाही  की  है  अथवा  नहीं  ?  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने
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 तम्पन  थामस  ]

 सम्बन्धी  इस  प्रकार  के  अनेक  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  में  जहां  तक  सम्भव  हो  ऊर्जा  केक्षेत्र  में

 अधिकाधिक  प्रवासी  भारतीयों  को  अवसर  दिए  जाने  विदेशों  में  कार्यरत  हमारे  लोगों  के  पास

 घन  भी  है  और  वे  इस  देश  के  विकास  में  णोगदान  देने  को  भी  तैयार  है  ।  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  यदि

 कोई  जिम्मेवार  व्यक्ति  प्रेस  अथवा  इसी  प्रकार  अन्य  ढंग  से  अविचारित  रूप  से  नहीं  बल्कि  गम्भीरता  से

 उनके  साथ  सम्पर्क  करें  तो  वे  अपना  योगदान  देने  को  तैयार  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  तक

 सम्भव  हो  आप  विद्युत  उत्पादन  के  प्रयोजनार्थ  प्रवासी  भारतीयों  को  आकर्षित  आप  इस  पर

 विचार  कर  सकते  हैं  और  कम  से  कम  समय  में  आसानी  से  धन  एकत्र  कर  सकते  मैंने  यह  भी  कहा  है
 कि  विकसित  और  विकासशील  देशों  में  विकेन्द्रीकरण  से  विद्युत  उत्पादन  में  बहुत  सहायता  मिली  है  ।

 ऊर्जा  मनत्री  तथा  संचार  सन्त्री  वसन््त  :  यह  भी  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ही
 प्रवासी  भारतीयों  के  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  जी  नहीं  ।  परन्तु  आप  इसे  बना  सकते  हैं  ।  हमारी  अथंव्यवस्था  मिश्रित  ।
 शोषण  का  मौका  मत  दीजिए  ।  प्रश्न  यही  आप  इस  पर  गोर  करें  ।  इस  सीमा  तक  पैं  सहमत
 आप  उचित  सुरक्षोपायों  सहित  उनका  सहयोग  प्राप्त  करें  न  कि  उन्हें  शोषण  करने  की  छूट  दे  दें  ।  मैं
 केवल  इस  बात  का  विरोध  करता  हूं  ।  विशेषकर  इस  क्षेत्र  में  जिस  अन्य  बात  का  मैं  विरोध  नहीं

 बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 मैंने  विकेन्द्रीकरण  की  बात  कही  यह  ठीक  है  कि  गैर-परम्परागत  क्षेत्र  में  ऊर्जा  उत्पादन  के

 लिए  कुछ  प्रयास  किए  गए  विशेषकर  गुजरात  में  कुछ  प्रयास  फलीभूत  भी  हुए  मेरा  सुझाब  है
 कि  वहां  आप  सहकारिता  आन्दोलन  से  लाभ  आपको  इजराइल  की  कहानी  सालूम  है  कि  किस
 प्रकार  वह  आथिक  रूप  से  इतना  शक्तिशाली  देश  बना  है  क्योंकि  इजराइल  में  प्रति  व्यक्ति  आय
 सर्वाधिक  उनकी  राजनीतिक  नीति  से  तो  हम  सहमत  नहीं  हो  परन्तु  उन्होंने  इतना  विकास
 किस  प्रकार  किया  ?  उन्होंने  माशेव  और  किब्बुट्ज  का  योगदामत  लिया  |  ये  मोशेव  और  जिन्हें
 उन्होंने  वहां  संगठित  आत्म-निभंर  इकाइयां  मुझे  कुछ  स्थानों  का  दौरा  करने  और  यह
 देखने  का  अवसर  मिला  कि  वे  ऊर्जा  किस  प्रकार  बनाते  वे  खर-पतवार  से  ऊर्जा  पंदा  करते  हैं  और

 शहर  की  आवश्यकता  पूरी  करते  वे  खर-पतवार  एकत्र  करते  हैं  और  उसे  वाहक  पट्टे  के  द्वारा
 भेजते  इससे  भाप  बनाते  हैं  और  उसे  ऊर्जा  में  परिवर्तित  करते  वे  कहते  हमारा  मोशेव

 ।  समूचे  किब्बुट्ज  में  वे  कहते  हैं  कि  वे  उस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  कचरे  से  विद्युत  बनाते  उतकी
 प्रौद्योगिकी  का  इस  प्रचार  विकास  हुआ  तथा  विकरेन्द्रीकरण  और  स्वायतशासी  व्यवस्था  होने  के
 कारण  वे  इसे  इस  प्रकार  उपलब्ध  कराते  हैं  ।

 हे
 यहां  क्या  होता  है  ?  यदि  मेरी  कोई  परियोजना  है  अर्थात  मैं  कोई  ताप  विद्युत  संयंत्र  लगाना

 चाहता  हूं  तो  मुझे  केरल  से  दिल्ली  आना  पड़ेगा  और  तब  इस  मामले  को  आगे  बढ़ाना  अन्त  में
 इसे  स्वीकृति  मिल  भी  सकती  है  अथवा  नहीं  भी  ।  यदि  इजराइल  की  भांति  हमारे  यहां  भी
 करण  होता  तो  भच्छा  यह  ठीक  है  कि  रक्षित  संयंत्र  का  आपका  सुझाव  इसका  भाग  है  जिसमें
 उद्योगपति  तथा  अन्य  लोग  यह  चाहते  हैं  कि उनकी  अपनी  इकाइयां  ठीक  प्रकार  से  चलें  और  उनम्रे  कुछ
 निर्मित  किया  जाए  ।  यह  सही  है  कि  यह  विकेन्द्रीकरण  का  भाग  परन्तु  इसके  साथ-साथ  सभी  के
 हित  के  परिप्रेक्ष्य  समाज  की  प्रौन्नति  ओर  विकास  के  परिप्रेक्ष्य  भे ंयदि  सहकारी  नगर
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 ग्राम  पंचायतें  विशेष  क्षेत्र  में  उपलब्ध  अपने  संसाधनों  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करना  चाहें  और  इस
 प्रकार  का  विकेन्द्रीकरण  हो  तो  आप  -  आश्वमं  जनक  प्राप्त  कर  सकते  विकप्तित  देशों
 का  यही  इतिहास  रहा  है  कि  उन्होंने  इन  चीजें  के  बिकेन्द्रीकरप्  के  अपनी  आवश्यकताएं  एक
 साथ  रखकर  और  अपने  संसाधनों  को  मिलाकर  और  घन  उपलब्ध  करके  इतना  विकास्त  किया

 उन्होंने  इस  प्रकार  प्रगति  की  ऐसा  करने  की  बजाए  हम  इन  मामलों  में  सदा  रास्ते-से  भटक

 परन्तु  गुजरात  ने  इस  क्षेत्र  में  कुछ  सफलता  पाई  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  के  सम्बन्ध  में  बायो-गैस
 पवन-चक्की  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  विधियों  के  मामले  में  हम  उचित  प्रयास  कर  रहे  हैं  परन्तु

 ये  प्र्याप्त  नहीं  यदि  इनकी  समुचित  देख-रेख  की  जाए  तो  मेरा  मत  है  कि  हम  बहुत  कम  समथ  में
 किसी  भी  अन्य  देश  से  मुकाबला  कर  सकते  यदि  हम  इसी  निश्चय  और  दिशा  में  आगे  बढ़ें  तो  हम
 तुरन्त  प्रगति  कर  सकते  हैं  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  इसी  ढंग  से  आगे  समस्याओं  का  पूर्वानुमान
 लगाएं  और  तदनसार  काये

 श्री  दामोदर  पांडे  सभापति  इनर्जी  विभाग  की  जो  मांगें  सभा  पटल  पर
 रखी  गई  मैं  उनके  सम्थेन  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  जिस  तरह  के  सफल  नेतृत्व  में  यह्
 ऊर्जा  मन्त्रालय  चल  रहा  हमारा  भविष्य  इनके  हाथों  सुरक्षित  है  और  इससे  ज्यादा  प्रसन्नता  की
 बात  और  क्या  हो  सकती  है  कि  हमारे  विरोधी  पक्ष  के  भाई  ने  भी  यह  कबूल  किया  है  कि  जो  काम  हो
 रहा  वह  बहुत  अच्छा  काम  हो  रहा  सिर्फ  उनकी  इतनी  ही  शिकायत  है  कि  जितनी  तीब्रगरति  से
 काम  होने  उतनी  गतिशीलता  नहीं  आई  हमारे  जो  विपक्ष  में  बैठे  भाई  उनकी  यह  मंशा

 बिलकुल  ठीक  वे  चाहते  हैं  कि  जल्दी  से  जल्दी  काम  हो  ।  सिर्फ  एक  चीज  वे  भूल  जाते  हैं  कि  यह
 पूरे  देश  का  सवाल  है  और  अकेले  सरकार  सब  काम  नहीं  कर  सरकार  ने  तो  एक  बहुत  बड़ा
 काम  किया  है  इनर्जी  के  क्षेत्र  ऊजਂ  के  क्षेत्र  में  और  आप  जानते  हैं  कि  इसका  कितना  डेवलपमेंट  हुआ

 कितना  विकास  हुआ  है  |  1947  में  जहां  4  हजार  मिलियन  यूनिट  बिजली  हम  पैदा  करते  वहीं
 पिछले  साल  हमने  2  लाख  मिलियन  यूनिट  बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  हम  और
 आगे  बढ़  रहे  हैं  और  अगलो  पंचवर्षीय  योजना  में  इसका  और  विकास  होगा  ,  लेकिन  इसके  बावजूद  10

 हजार  मेगावाट  की  कमी  रह  जाएगी  ।  पूरी  क्षमता  और  शक्ति  का  उपयोग  करके  जो  इंस्टाल्ड  कंपेसिटी

 है  ,  उसका  पूरा  उपयोग  करने  के  बाद  भी  हमारी  बिजलो  की  मांग  पूरी  नहीं  हो  पाएगी  ।  इस  मांग  को
 किस  तरह  से  पूरा  किया  इसके  लिए  सोच-विचार  किया  जाना  अभी  थामस  साहब  ने

 कहा  कि  प्राइवेट  लोगों  को  क्यों  दे  रहे  इसके  लिए  कोआपरेटिव  बनाइए  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 बिजली  पैदा  करना  कोई  हंसी  मजाक  नहीं  भाज  हम  सारी  क्षमता  और  उपलब्ध  साधनों  का
 उपयोग  कर  रहे  वल्ड  बेंक  ओर  बाई-लिटरल  असिस््टेंस  का  उपयोग  कर  रहे  इस  काम  में  कोई
 कमी  नहीं  कर  रहे  सब  कुछ  होने  बावजूद  भी  मांग  अगर  पूरी  नहीं  हो  पाती  है  तो  प्राइवेट  मे  इस  काम
 को  देने  में  कोई  बुराई  नहीं  एक  तरफ  तो  हम  कद्ठते  हैं  कि  बिजली  ज्यादा  से  ज्यादा  पैदा  की
 ताकि  लोगों  की  मांग  पूरी  हो सके  ।  केरल  का  उदाहरण  दिया  गया  कि  पहले  वहां  पर  बिजली  सरप्लस
 में  लेकिन  आज  डेफिसिट  पर  उतर  आई  बिजली  की  मांग  वहां  पर  बढ़ी  है  और  बढ़मी  चाहिए  ।

 बिहार  और  उड़ीप्ता  की  भी  बात  की  गई  कि  कई  गांवों  में  आज  तक  लोगों  ने  बिजली  देखो  नहीं
 उनके  घर  मे  रोशनी  पहुंचती  इन  सब  कामों  को  पूरा  करने  के  लिए  अगर  हर  साधन  का
 उपयोग  करने  के  बाद  भी  डेफिपसिट  रहता  है  तो  फिर  जो  भो  स्रोत  हमें  उसका  स्वागत  किया
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 इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं  अभी  थामस  साहब  जो  कह  रहे  मैं  चाहता  हूं  कि  वे  अपने
 साथियों  से एक  बार  फिर  विचार-विमर्श  करें  और  हम  लोग  भी  मिलजुल  कर  फैसला  करें  कि  किस
 तरह  से  देश  में  बढती  हुई  बिजली  की  मांग  को  पूरा  किया  इस  काम  को  कैसे  पूरा  इस  बारे
 में  गम्भी  रता  से  सोचना  होगा  |

 इस  ओर  जिस  ढंग  से  काम  हो  रहा  जिस  तत्परता  से  हम  आगे  बढ़  रहे  उसको  देखकर

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हमको  काफी  हद  तक  सफलता  नान  रेजीडेण्ट  इण्डियन्स  के  घन  के
 उपयोग  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  कोआपरेटिव  सेक्टर  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  अन्य
 साधनों  के  बारे  में  भी  सोचा  जा  रहा  है  और  लोगों  के  घरों  को  रोशन  करने  के  लिए  अगर  निजी  उद्योग
 को  चाहे  कैप्टिव  पावर  प्लाण्ट  के  जरिए  भी  आगे  लाया  जाता  है  तो  यह  कोई  अनुचित  बात  नहीं  वे
 कम-से-कम  अपने  उद्योग  के  लिए  ही  बिजली  का  उपयोग  वहां  से बची  हुई  बिजली  का  हम  खेतों
 में  सिचाई  के  लिए  उपयोग  कर  सकते  गरीबों  के  घरों  को  रोशन  कर  सकते  इस  निजी  पूंजी  से  देश
 का  विकास  यह  कोई  गलत  बात  नहीं  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  मिल-जुलकर  इस  काम  को
 आगे  बढ़ा

 सभापति  ऊर्जा  मन्त्रालय  में  सिर्फ  पावर  ही  नहीं  पावर  के  अलावा  देश  की
 व्यवस्था  ठीक  तरह  से  चलती  इसकी  सारी  जिम्मेवारी  भी  इनके  कन्धों  पर  कोयला  आज  देश
 में  सबसे  बडा  ऊर्जा  का  स्रोत  है  और  सैकड़ों  वर्षों  तक  हमें  इस  पर  निर्भर  रहना  इसके  लिए  भी
 मंत्रालय  पर  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  हम  सबने  मिल-जुलकर  और  पालियामेंट  ने  इस  बात  को  तय
 किया  कि  कोयले  का  सरकारीकरण  किया  सरकार  के  द्वारा  इसका  उपयोग  किया  इसकी
 क्षमता  का  जनता  को  अधिक-से-अधिक  फायदा  इसका  अधिक-से-अधिक  उपयोग  हो  ।  इसके  विकास
 के  लिए  भी  कई  निणंय  लिए  गए  और  उन  कामों  को  किया  जा  रहा  जिस  तरह  से  10-12  परसेण्ट
 बिजली  हर  साल  अधिक  पैदा  होती  कोयले  की  रफ्तार  भी  उसके  साथ-साथ  ही  चलती  रही
 कोयला  सिफं  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  ही  नहीं  स्टील  प्लाण्ट  में  भी  कल-कारखानों
 में  भी  सबको  कोयला  यह  काम  अबाध  गति  से  चलता  यह  हमारी  सबकी
 दारी  लेकिन  होता  क्या  है  ।  कभी-कभी  या  तो  गलतफहमी  में  या  जान-बूझकर  के  या  मैं  शिकायत  के
 शब्दों  में  कहता  हमारे  विरोधी  दल  के  लोग  कुछ  इस  तरह  का  रुख  अपनाते  हैं  ओर  कभी-कभी
 शायद  उनको  यह  विश्वास  हो  जाता  है  कि  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  और  उसके  चक्का  को  जाम  कर
 सकेंगे  ।  देश  के  लोगों  ने  उनको  रिजेक्ट  कर  वे  इनडायरेक्ट  मेथड  से  चाहते  हैं  कि  देश  की
 व्यवस्था  को  ठप्प  कर  उसको  तकलीफ  पहुंचाएं  ।  कुछ  दिन  पहले  हमारे  भाईयों  ने  भारत-बन्द  का

 आह्वान  किया  भारत  में  जहां  रहते  उसको  बन्द  करके  रहना  चाहते  यह  उनकी  मरजी
 लेकिन  भारत-बंद  केवल  एक  दिखावा  पब्लिक  सैक्टर  की  ये  लोग  दुहाई  देते  हैं  और  कहते  हैं  पब्लिक
 सैक्टर  को  प्रोत्साहित  करते  उसकी  तारीफ  करते  हैं  और  उसको  मजबूत  करना  चाहते  उस  पब्लिक
 सैक्टर  को  मजबूत  करने  के  लिए  इन्होंने  तीन-चार  दिन  की  हड़ताल  का  आह्वान  पता  नहीं
 इनकी  हड़ताल  से  पब्लिक  सैक्टर  ज्यादा  मजबूत  हुआ  या  लेकिन  उतने  से  ही  उनको  सन्तोष

 नहीं  हुआ  ।  कोयले  के  बारे  में  इन्होंने  छह  दिन  की  हड़ताल  करने  का  निर्णय  किया  क्योंकि  जानते  हैं  कि
 कोयला  एक  अहम  चीज  है  और  छह  दिन  कोयला  बन्द  हो  जाए  तो  देश  की  अथंव्यवस्था  बन्द  हो

 मैं  दावे  के  साथ  कहता  हुं  कि  देश  छह  दिन  तक  कोयले  की  हड़ताल  देश  बर्दाश्त  नहीं  कर
 सकता  ।

 पु
 दर  '
 (302



 16  1910
 अनुदानों  की  1988-89  9

 चालू रखने वाले थे और चालू कर फ
 भरी  बसुदेव  आचार  आप  भी  तो  सपोर्ट  करने  वाले  थे  ।

 भी  वामोदर  पाण्डे  :  हम  तो  चालू  रखने  वाले  थ ेऔर  चालू  कर  आपके  चाहने  से  कभी
 बन्द  नहीं  होगा  ।

 भी  बसुवेव  आचाय  :  अगर  पन्द्रह  से  शुरू  नहीं  करते  तो  एक  हफ्ते  के  बाद  शुरू  होता  और  आप
 भी  सपोर्ट  करते  ।

 शी  वासोवर  पाण्डे  ;  वह  तो  विशफुल  धिकिंग  आप  क्या  करते  हैं  वह  तो  सामने  आ  गया  ।
 आपकी  नीयत  सामने  है  और  हमारी  नीयत  क्या  थी  वह  भी  सामने

 भरी  बसुदेव  आचाय  :  हमारी  नीयत  साफ

 श्री  दामोदर  आपकी  यह  जो  दुरूह  सन्धि  थी  कि  कोयले  को  बन्द  करके  देश  की
 व्यवस्था  को  चरमरा  दिया  स्टील-प्लाण्ट  और  कल-कारखाने  बन्दकर  दिए  यह
 आपकी  मंशा  कभी  पूरी  नहीं  हो  सकती  ।  कोयला  मजदूर  देशभक्त  गद्दार  नहीं  दुनिया  के  बाहर  के
 देश  की  वह  दलाली  नहीं  देश  का  अन्न  खाते  हैं  और  देश  के  लिए  देश  के  लिए  मरेंगे  और
 अपने  कर्तव्य  का  निर्वाह  आपके  चाहने  से  कोयला  कभी  बन्द  नहीं  होगा  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आपने  भी  तीन  दिन  की  हड़ताल  की  थी  ।

 भ्रो  दामोदर  पाण्डे  :  हड़ताल  की  थी  तो  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  बन्द  करने  के  लिए  नहीं
 बल्कि  अपना  गुस्सा  जाहिर  करने  के  लिए  और  अपना  हक  हासिल  करने  के  लिए  हड़ताल  करेंगे  तो  घण्टे
 के  लिए  या  एक  या  दो  दिन  के  लिए  नीयत  यह  नहीं  होगी  कि  छह  दिन  की  हड़ताल  हो  जिसमें
 पावर  स्टील  प्लाण्ट  व  कारखाने  बन्द  हो  भगवान  ने  आपकी  भी  सुनी  और  हमारी
 भी  सुन  किसने  क्या  किया  और  कहां  यह  हमारे  और  आपके  सामने  सबने  मिल-जुलकर
 प्रयास  किया  तो  70  प्रतिशत  कोयले  का  उत्पादन  बरकरार  उसमें  कोई  कमी  नहीं  आई  और  70
 प्रतिशत  से  अधिक  लोग  काम  पर  आए  और  मजदूरों  ने  काम  कोयला  उत्पादन
 का  जो  लक्ष्य  रखा  गया  है  और  जिस  तरह  व्यवस्था  हमारे  और  आपके  सामने  रखी  जाती  है  और  जो
 रिपोर्ट  में  कहा  गया  कि  हम  कोयला  पैदा  करेंगे  ती  उसमें  कहां  तक  अप्रोच  रियलिस्टीक  यथार्थवादी

 है  और  सही  दृष्टिकोण  से  हम  काम  करना  चाहते  हैं  इसके  बारे  में  पुनविचार  करने  की  आवश्यकता  हमें
 महसूस  होती  पिछले  साल  जो  लक्ष्य  निर्धारित  पूरा  कंजम्पशन  की  हमने
 कोयले  की  डिमाण्ड  रखी  तो  वह  इतना  हुआ  कि  जहां  बीस  मिलियन  टन  हमारे  पास  स्टाक  इस
 साल  तीस  मिलियन  टन  स्टाक  हो  गया  ।

 एक  तरफ  आप  कहते  हैं  कि  दो  हजार  करोड़  रु०  आपने  लास  करके  खत्म  कर  20
 मिलियन  से  30  मिलियन  कोयले  का  स्टाक  जमा  रहेगा  तो  स्टाक  डिटीरिरिएट  उसकी

 हैण्डलिंग  कास्ट  बढ़ाकर  उसका  जो  घाटा  होगा  वह  कौन  बर्दाश्त  करेगा  ।  आप  यह  निश्चित  करिए  कि
 कितने  कोयले  की  खपत  हो  सकती  है  ।  आप  जो  लक्ष्य  निर्धारित  करेंगे  वह  कोयला  खान  का  मजदूर  पूरा
 करेगा  ।  आप  कैसे  यह  कहते  हैं  कि  जहां  मांग  नहीं  कोई  अगर  शोटेंज  की  स्थिति  आती  है  आप  जानते

 हैं  कि  जहाँ  दो  सेर  अनाज  की  खपत  होती  है  तो  लोग  समझते  हैं  कि  पता  नहीं  आगे  मिले  या  नहीं
 मिले  इसलिए  वह  चार  सेर  रख  लेते  नतीजा  यह  होता  है  कि  वह  पड़ा  रह  जाता  कोयले  का
 उत्पादन  होता  है  उसमें  खर्चा  लगता  है  मजदूरों  को  तनख्वाह  देनी  पड़ती  इनपुट्स  स्पेयर  पा्ट्स
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 आपको  निर्णय  करना  चाहिए  कि  कोयला  उत्पन्न  करना  देश  का  काम  है  ओर  पैसा  नहीं  देना  भी
 देश  का  काम  जो  कोयला  खरीदेगा  उसे  पैसा  नहीं  देना  इसका  उदाहरण  मैं  भाषफो  बताता

 हरियाणा  सरकार  ने  कोयले  का  दाम  नहीं  देने  का तय  किया  भौर  यही  नहीं  इन्होंने  पेनल्टी  और  भेज
 दी  कि  कोयले  की  जगह  पत्थर  भेज  दिया  है  ।  इसी  तरह  से  पावर  हाउस  की  भी  स्थिति  भाज  900
 करोड़  रुपया  देश  के  पावर  हाउसेज  के  पास  इनका  पड़ा  आप  उसका  बैंक  इन्टरेस्ट  ही  बता  दें  ।  कोई
 एक-दो  दिन  का  बल्कि  सालों  साल  का  बाकी  कभी  दिया  ही  नहीं  हरियाणा  जैसे  राज्य  को
 क्या  कहेंगे  ।  कोयला  आप  बन्द  नहीं  कर  वरना  गलती  कही  इसलिए  आपको  निर्णय
 करना  चाहिए  कि  कोयला  देते  जाओ  और  पैसा  न  मांगो  ।  च  हे  यू०  पी०  इलेक्ट्रिसिटी  बोडे
 याणा  इलेकिट्रकसिटी  बोर्ड  हो  या  सेन्ट्रल  पावर  सैक्टर  सथ्र  समझते  हैं  कि  कोयला  बन्द  नहीं

 लेकिन  वह  पैसा  नहीं  देते  उधर  आप  लेखा-जोखा  करके  कहेंगे  कि  दो  हजार  करोड़  रुपये
 का  घाटा  हो  गया  तो  इसमें  आपका  कोई  तालमेल  ही  नहीं  आपकी  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि
 कोयला  उत्पादन  के  साथ  मजदूरों  की  तनख्याहें  बढ़ाई  उनके  वेलफेयर  की  स्कीम्स  उसमें  132
 करोड़  के  करीब  खर्चा  आपकी  रिपोट्स  में  बढ़िया-बढ़िया  वातें  होती  जब  श्पोर्ट  चली  जाती  है
 तो  कहते  हैं  कि  बड़ा  घाटा  चल  रहा  ऐपता  करो  कि  बचत  करो  ।  स्पयेर  पाट्स  और  तनध्वाहें  तो  कम

 हो  नहीं  सकतीं  न  ही  कट  सकती  इसलिए  वेलफंयर  का  सारा  पैसा  इकोनोमी  में  काटा  जाता
 मकान  बनाने  की  चर्चा  हुई  है  तो  मकान  नहीं  सारा  काम  उनका  अधूरा  पड़ा  है  इसलिए  कि
 इकोनोमी  कर  रहे  अभी  आपने  कहा  है  कि  वेलफेयर  में  इतना  पैशा  खर्च  करेंगे  और  बाद  में  कहेंगे
 कि  देश  में  बड़ा  संकट  है  तो  यह  आप  क्या  कर  रहे  फिर  एक  तरफ  आप  कहते  हैं  कि  बी०  पी०  ई०
 नाम्स  के  मुताबिक  काम  होना  आप  जमीन  ले  लेकिन  मकान  नहीं  उन्होंने  कहा
 कि  मकान  रहन-सहन  की  सुविधा  मिलनी  क्याबी०  पी०  ई०  कहता  है  कि  उसके  लिए
 पानी  नहीं  होना  मजदूरों  के  लिए  दवा  नहीं  होनी  इन  बातों  के  लिए  आप

 कुछ  तो  मन  में  निश्चय  कर  आप  बी०  पी०  ई०  नार्म्स  मानते  हमें  कोई  ऐतराज  नहीं  उसमें

 बहुत  से  विशेषज्ञ  बेठ  हुए  वह  निर्णय  लेते  हमको  उनके  निर्णयों  को  मानने  में  कोई  ऐतराज
 नहीं  है  ।

 5.00  म०  Ge

 लेकिन  जो  भी  मापदण्ड  हो  वह  सब  पर  लागू  यदि  मकान  का  मापदण्ड  है  तो  पब्लिक  सैक्टर  में
 काम  करने  वाले  लोगों  को  भी  आप  कम-से-कम  50  प्रतिशत  मकान  बनाकर  उनको  एक
 साल  के  अन्दर  2  लाख  मकान  बनवाकर  दीजिए  ओर  उसके+»बाद  ही  बी०  पी०  ई०  नाम्से  की  बात

 कीजिए  |  यदि  बी०  पी०  ई०  नाम्से  की  बात  कोई  एक  दूसरे  लोग  न  मानें  तो  उस  तरह
 कंसे  काम  चलेगा  ।  या  तो  आप  कहें  कि  बी०  पी०  ई०  नाम्से  के  मुताबिक  आपका  जो  हक  बनता  वह
 आपको  न  मिलने  लायक  बात  हो  तो  पहले  ही  बता  लेकिन  एक  आर  जब  आप  रिपोर्ट
 में  कह  दें  कि  वेलफंयर  के  लिए  हम  इतनी  राशि  बच  इतना  पैसा  रखा  और  एक  महीते  बाद

 उस  पैसे  को  काट  दें  तो  वह  स्थिति  किसी  को  मान्य  नहीं  हो  मैं  जानता  सैन्ट्रल  कोल  फील्ड
 में  इस  साल  का  एक  पैसा  ग्रान्ट  नहीं  किया  गया  क्योंकि  मैं  वहीं  से  आता  हूं  ।  पिछले  साल  की  जितनी

 ग्रान्ट  सब  काट  दी  गयी  ।  जितने  ऑन-गोइंग  प्रोजेक्ट्स  सब  रुके  पड़े  जैसे  अस्पताल  में  बिस्तर
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 खरीदने  के  लिए  पैसा  दवाइयों  के  लिए  पैस
 इस  पर  गहराई  से  विचार  करें  ।

 ।  इस  तरह  कैसे  मैं  बाहता  हूं  कि आप

 अभी  हमारे  एक  भाई  ने  कहा  कि  आप  अपनी  डिमाण्डस  मनवाने  के  लिए  हड़ताल  की  बात  क्यों
 नहीं  सोचते  लेकिन  उन्हें  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि  हड़ताल  अपनी  जगह  पर  यदि  हम  देश  के
 लिए  काम  करते  हैं  तो  हमें  हक  है  कि  मुस्तैदी  के  साथ  अपने  हकों  के  लिए  अपने  हक  हासिल
 उसमें  किसी  तरह  का  बन्धन  नहीं  हो  सकता  और  ऐसा  हम  बर्दाश्त  भी  नहीं  कर  आज  करीब
 15  महीने  हो  हमारे  एग्रीमेण्ट  का नवीनीकरण  नहीं  अभी  तक  बैसे  ही  पड़ा  हुआ  हम

 चाहते  हैं  कि  आप  जल्दी-से-जल्दी  उस  पर  फैसला  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  विरोधी  भाद्यों  के
 भडंगेबाजी  के  रबेये  क ेकारण  ऐसा  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  पता  नहीं  क्या  कमजोरी  है  कि  हम  लोग  आपस
 में  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  मजदूरों  के वाजिब  हक  उन्हें  न  पहले  हम  राजनीति  में  सैटलमेंट
 कर  लें  कि  किसका  राज  कैसा  राज  इस  तरह  के  हालात  में  कभी  प्रगति  नहीं  हो  सकती  ।
 हम  चाहते  हैं  कि सरकार  इस  मामले  में  जल्दी  से  कोई  निर्णय  नया  वेज  एग्रीमेण्ट  किस  तरह  का

 उसके  बारे  में  नीत्ति  स्पष्ट  करे  |  अब  हम  और  अंधिक  दिनों  तक  इन्तजार  के  लिए  तैयार  नहीं
 इसमें  कुछ  तो  नौन-इन्टरेस्ट  वाली  बातें  भी  हैं  कि  जिसको  पैसे  से  कोई  मतलब  नहीं  यदि  सरकार  ने

 यह  निर्णय  कर  लिया  कि  दस  परसेन्ट  प्रौविडेग्ट  फण्ड  वाली  स्कीम  लागू  हो  जाएगी  तो  उसका  स्वागत
 उसी  के  अनुसार  हम  स्कीम  बनाते  हैं  कि  8  परसेन्ट  तो  हमारा  कटता  जो  दो  परसन््ट

 उसे  हमारी  कन्द्रीब्यूटरी  पेन्शन  स्कीम  के  अन्तगंत  ले  परन्तु  एग्रीमेण्ट  तो  सब  लोगों  ने  कर
 स्टील  वालों  ने  भी  कर  भेल  वालों  ने  भी  कर  लेकिन  उसका  पालन  कोई  नहीं

 करना  चाहता  जबकि  वह  निर्णय  सवंसम्मति  से  हुआ  जे०  बी०  सी०  सी०  आई०  में  बंठकर  संयुक्त
 निर्णय  किया  गया  था  जिसमें  सरकार  भी  शामिल  थी  और  दूसरे  लोग  भी  शामिल  अब  समझ्न  नहीं
 भाता  कि  सरकार के  द्वारा  खुद  किए  गए  निर्णय  को  लागू  न  इसके  पीछे  मंशा  क्या  है  ?  यदि
 सर्वेसम्मत  निर्णय  भी  लागू  नहीं  होगा  तो  कंसे  काम  हम  चाहते  हैं  कि  पहले  आप  कोई  ऐसा
 निर्णय  कर  लें  कि  किसका  निर्णय  सवंमान्य  यदि  सरकार  का  निर्णय  ही  सवंमान्य  न  हो  तो  हम
 उसमें  क्या  करें  ।

 आप  जानते  हैं  कि जिस  समय  कोयला  उद्योग  का  राष्ट्रीवकरण  किया  व  बहुत  पुराना
 उद्योग  था  ।  जो  लोग  उसमें  काम  करते  थे  उनकी  या  उनकी  कायंप्रणाली  ऐसी  नहीं  थी  कि
 आपको  उसकी  सही-सही  जानकारी  होती  ।  अब  जो  लोग  मेहनत  मशक्कत  का  काम  करते  मलकटा

 कोलकटर  वे  काफी  बूढ़े  हो  चुके  यदि  आज  भी  आप  उनसे  यही  अपेक्षा  करें  कि  जो  क्षमता
 उनमें  1974-75  में  उसी  क्षमता  से  वे  आज  भी  कोयला  ढ़ोने  का  काम  करें  तो  वह  बिल्कुल
 असम्भव  है  ।  वैसा  कभी  इतिहास  में  सम्भव  नहीं  हुआ  उन  पुराने  और  बूढ़ें  लोगों  के  सम्बन्ध  में

 हमने  आपको  सुझाव  दिया  था  कि  जो  लोग  स्वेच्छा  से  जाना  च।हते  हैं  उन्हें  आप  जाने  यह  उच्यो ७
 के  हित  मे  भी  है  और  नए  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  क्यों  कि  आपकी  तरफ  लोगों  के  पासं  रोजगार  नहीं
 है  ।  ऐसे  अक्षम  लोगों  के  सम्बन्ध  में  जे०  बी०  सी०  सी०  आई०  में  बैठकर  सभी  लोगों  ने  निर्णय  भी

 लिया  जिसमें  विरोधी  दल  भी  शामिल  आपके  लोग  भी  शामिल  उद्योग  चलाने  वाले  लोग  भी

 सम्मिलित  वह  निर्णय  भी  आपको  मान्य  नहीं  है  तो  कैसा  निर्णय  आपको  मान्य  होगा  ।  हम  चाहत  हैँ

 कि  शाय  दस  सारे  मामले  में  अधिक  विलम्ब  न  करते  हुए  जल्दी  से  कोई  तिणंय  ली।जए  अन्यथा  इससे

 जो  असंतोष  फैलेगा  उसका  लाभ  हमारे  विरोधी  दल  के  लोग  वे  इस  नाजायज  फायदे  को

 3035



 अनुदानों  की  1988-89  9  1988  !

 दामोदर  पाण्डे  ]

 उठाने  में  पीछे  नहीं  हम  भी  आपके  साथ  बिल्कुल  हाथ  पर  हाथ  रखकर  नहीं  बैठे  बल्कि

 मुस्तेदी  के  साथ  खड़े  होंगे  और  जब  तक  मजदूरों  को  उनका  वाजिब  हक  हासिल  नहीं  उतके
 वाजिब  अरमानों  की  पूर्ति  नहीं  हमें  भी  उसमें  संघर्ष  करने  में  कोई  असुविधा  नहीं  होगी  ।  जब  हम
 मापसे  संघर्ष  करेंगे  तो  वह  घरेलू  संघर्ष  होगा  जो  आपको  जरा  महंगा  पड़ेगा  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  आप

 झूंठमूठ  के  संघर्ष  में  हम  लोगों  को  हम  चाहते  हैं  आप  इस  पर  निर्णय  लीजिए  और  जल्दी  से  कुछ
 फंसला  कीजिए  ।  लोगों  के  जो  अरमान  लोग  जो  चाहते  उसको  कीजिए  ।  वहां  पर  एक  तरफ
 मसिया  गिरोह  सक्रिय  हो  रहा  ह ैऔर  कोयला  उद्योग  को  बर्बाद  करने  का  प्रयास  कर  रहा  वहां  पर
 लोगों  में  श्रम  फैलाने  का  प्रपास  कर  रहा  है|  हम  पूरी  क्षमता  से  उसका  मुकाबला  करते  हैं  और  सरकार
 भी  तत्पर  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  सक्षम  भी  आप  उसका  मुकाबला  कर  सकते  मर्सिया  गिरोह
 आपका  कुछ  नहीं  बिगाड़  सकता  आप  उससे  लोहा  ले  सकते  हैं  लेकिन  जब  तक  लोगों  को  संतोष  नहीं

 लोगों  के  अरमान  पूरे  नहीं  होंगे  तब  तक  आप  इस  काम  में  सफल  नहीं  हो  सकते  हैं  ।

 मैं  चाहता  हुं  कि  इन  सब  बातों  के  बारे  में  साठे  साहब  निश्चित  मत  व्यक्त  मैं  आपको
 विश्वास  दिलाता  हुं  कि कोयला  खान  के  7  लाख  मजदूर  देश  की  सेवा  में  लगे  हुए  लगे  उनको

 कोई  विरक्त  नहीं  कर  सकता  है  ।  उनको  आगे  बढ़ाने  की  ओर  उनके  अरमानों  की  पू्ति  करने  की  दिशा
 में  कदम  आपको  उठाना  सरकारी  मशीनरी  जिस  तरह  कछुए  की  चाल  से  चलकर  सभी  कामों
 को  करती  उसमें  कुछ  सक्रियता  लाइए  |  यदि  यह  रवंया  नहीं  बदला  गया  तो  हम  सब  का  इसमें

 नुकसान  देश  का  नुकसाम  तो  इसमें  है  ही  ।

 इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विभाग  की  मांगों  का  पूरा  समर्थन  करता  हूं  ।

 भो  विजय  एन०  पाटिल  सभापति  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  मांगों  का
 समर्थन  करता  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  होती  है  कि  हमारे  माननीय  मन््त्री  साठे  जी  के  कुशल
 प्रशासन  एवं  दिशा-निर्देश  से  देश  में  ऊर्जा  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  लेकिन  हम  यह  देखना  चाहते  हैं
 कि  यह  ऊर्जा  साधारण  लोगों  देश  के  दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  सस्ती  दर  पर
 उपलब्ध  हो  |  यदि  ऊर्जा  सस्ती  दर  पर  उपलब्ध  होती  है  तो  दूसरी  वस्तुओं  के  दाम  भी  कम  हो  सकते

 हैं  क्योंकि  बिजली  की  आवश्यकता  न  केवल  कारखानों  और  कार्यालयों  में  होती  बल्कि  कृषि  फार्मों
 को  पानी  देने  के  लिए  भी  होती  है  जो  कि  हमारे  देश  की  सत्तर  प्रतिशत  जनसंख्या  द्वारा  किया  जाता

 है  ।

 मुझे  महाराष्ट्र  जैसे  राज्य  का  बाशिदा  होने  पर  प्रसन्नता  है  लगभग  बारह  लाख  पम्पसेट

 है  जबकि  बिहार  जैसे  राज्य  में  लगभग  दो  लाख  पम्पसंट  ही  जहां  से  मेरे  मित्र  पांडे  जी
 उनके  राज्य  से  भेजे  जाने  वाले  कोयले  से  ही  वहां  ऊर्जा  का  उत्पादन  होता  हालांकि  तापीय  विद्युत
 केन्द्रों  से उत्पादित  ऊर्जा  में.वृद्धि  हो  रही  फिर  भी  हम  पनबिजली  संयंत्रों  के  माध्यम  से  उत्पन्न  की  जा

 रही  ऊर्जा  में  वृद्धि  चाहते  हमें  यह  जानकर  प्रसन्तता  है  कि  500  मेगावाट  के  सिंगरौली  एकक  को

 दूसरे  वरण  को  चालू  कर  दिया  गया  है  ओर  500  मेगावाट  के  कोरबा  एकक  की  भी  समय से  पूृव॑  चालू
 कर  दिया  गया  इसलिए  यदि  परियोजनाओं  को  समय  से  पूर्व  शुरू  कर  दिया  जाय  तो  अधिष्ठापन
 लागत  कम  होता  है  और  हम  नियत  समय-सीमा  के  भीतर  उत्पादन  भी  प्राप्त  करने  लगते  हैं  ।
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 महोदय  पीठासोन

 उपाध्यक्ष  यह  अत्यन्त  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  इस  वर्ष  एन०  टी०  पी०  सी०  ने  के
 करोड़  रुपए  का  मुनाफा  कमाया  इसका  वार्षिक  रिपोर्ट  में  उल्लेख  है  और  एन०  टी०  पी०  सी०  के

 लिए  यह  एक  शुभ  लक्षण  यद्यपि  एन०  टी०  पी०  सी०  अच्छा  काये  कर  सकता  था  तथापि  सूखे  के
 कारण  पनबिजली  संयंत्र  अच्छा  कार्य  नहीं  कर  सके  और  उनका  उत्पादन  सुझाव  के  उत्पादन  आंकड़ों  के
 स्तर  तक  नीचे  पहुंच  गया  हकीकत  इसको  बढ़ना  चाहिए  ।।  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  चीन
 की  तरह  हमें  भी  लघु  और  यहां  तक  कि  अतिलघु  पनबिजली  संयंत्रों  का उपयोग  करना  मेरे
 मित्र  श्री  तम्पन  थामस  केरल  में  विद्यमान  स्थिति  के  विषय  में  बता  रहे  वह  भूल  गए  कि  केरल  में

 कुछ  पनबिजली  संयंत्र  को  स्थापित  किया  जाना  था  लेकिन  कुछ  विवाद  के  साइलेन्ट  वैली  प्रोजेक्ट

 जैसे  बांध  तक  सम्बन्धी  कार्य  नहों  किया  जा  सका  ।  लेकिन  देश  के  अन्य  भागों  में  तीस्ता  और  रंगी  जैसी
 नदियां  है  जो  कि  नेपाल  और  सिक्किम  से  बहुत  तेज  धारा  के  साथ  बह  रही  हैं  और  यदि  हम  उन  नदियों  के
 पानी  की  गति  का  उपयोग  कर  सकें  तथा  पनबिजली  का  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  सकें  तो  इन  नदियों  से  बहुत
 अधिक  विद्युत  ऊर्जा  प्राप्त  करने  में  हम  समर्थ  हो  पाएंगे  ।

 उपाध्यक्ष  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  के  मामले  में  हमने  वास्तव  में  अच्छी  प्रगति  नहीं  की

 है  |  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  हस  क्षेत्र  में  भी  हमें  थोड़ी  प्रगति  करनी  चाहिए  और  तारापुर  संयंत्र  के

 लिए  सुझाए  गए  प्रस्तावित  विस्तार  पर  भी  काम  शुरू  किया  जाना  यह  सच  है  कि  यह  विषय

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  अधीन  लेकिन  समय  के  साथ  साथ  परमाणु  ऊर्जा  को  भी  अधिक  प्रोत्साहन
 दिया  जाना  चाहिए  और  चूंकि  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  को  हम  पूरी  तरह  से  अपने  देश  में  बनाने  में  समर्थ

 प्रतिशत  तक  कलपुर्जे  हम  अपने  देश  में  ही  बनाने  में  समर्थ  हैं--हमें  और  अधिक  परमाणु  ऊर्जा
 संयंत्र  तैयार  करने  चाहिए  और  इसी  प्रकार  हाइड्रोजन  संद्रवण  को  भी  आजमाया  जाना  चाहिए  और

 इस  उद्देश्य  के  लिए  अधिक  धन  आवंटित  किया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेसमय  से  हम  गांवों  पर  बहुत  अधिक  ४शान दे  रहे

 सन्  1947  में  एक  हजार  गांवों  में  भी बिजली  नहीं  उस  समय  के  प्रामीणग--उस  समय  की  पीढ़ी

 यह  स्वप्न  भी  नहीं  देख  रही  थी  कि  उनके  घरों  में  बिजली  से  प्रकाश  होगा  और  वे  अपने  ज्लेतों  में

 बिजली  के  पम्प  सेट  सन्  1951  में  3000  के  लक्ष्य  से  प्रारम्भ  कर  पिछले  वर्ष  के  अन्त  तक

 3,70,000  गांवों  के  लक्ष्य  को  हमने  प्राप्त  कर  लिया  है  जहां  कि  बिजली  की  सुविधा  प्रदान  कर  दी

 गई  आगामी  चार  या  पांच  वर्षों  के भीतर  हम  देश  के  लगभग  सभी  गांवों  विद्युतीकरण  का
 प्रयास

 कर  रहे  हैं  ।  यह  एक  बहुत  अच्छी  उपलब्धि  होगी  और  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  शहरों  में  गंदी  बरितियों  का

 विस्तार  नहीं  होना  चाहिए  तो  हमें  गांवों  में  संचार  सुविधाएं  और  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध

 कराने  में  समर्थ  होता  चाहिए  |  यदि  गांवों  को  नियमित  आधार  पर  लीन  चौबिस  घंटे  बिजली  की  पूर्ति

 की  जाती  है  और  यदि  कुछ  लोग  लघु  उद्योग  शुरू  कर  सके  और  पम्प  सेट  लगा  सकें  जिसके  लिए  बिजलो

 24  घंटे  उपलब्ध  रहे  तब  उनके  क्षेत्रों  में अधिक  उत्पादन  होगा  और  लोग  रोजगार  रोजगार  के

 अवसर  पाने  के  लिए  शहरों  में  आने  की  बजाय  गांव  में  ही  रहने  का  प्रयास  करेंगे  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए

 माननीय  वित्त  मन्त्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  ज्योतिਂ  के  लिए  जो  बजट  प्रावधान  किया  है

 उसका  स्वागत  है  और  सभी  की  चाहिए  कि  इसका  समर्थन  करें  ।
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 विजय  एन०

 जहां  तक  ऊर्जा-मंत्रालय  का  सम्बन्ध  ऊर्जा  के  उत्पादन  में  कोयला  विभाग  का
 महत्वपूर्ण  योगदान  होता  पिछले  वर्ष  उन्होंने  लक्ष्य  से  अधिक  कोयले  का  उत्पादन  किया  और
 कोयला  उत्पादन  सम्बन्धी  दक्षत  में  भी  वृद्धि  हुई  परन्तु  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि
 उत्पादन  सम्बन्धी  दक्षता  में  वृद्धि  के  खुली  खानों  से  अधिक  कोयला  उत्पादन  के
 लागत  अभी  भी  क्यों  बढ़  रही  कोयले  की  उत्पादन-लागत  कम  करने  के  सभी  सम्भव  उपाय  किए
 जाने  चाहिए  जिससे  कि  दीघेकाल  में  कम-से-कम  कीमतों  को  निम्नतम  स्तर  पर  बनाए  रखा  जा  सके  ।
 अन्यथा  बढ़ोत्तरी  और  भी  अधिक

 मुझे  यह  देखकर  प्रसन्नता  है  कि  खली  खानों  से  प्रतिवर्ष  लगभग  31  प्रतिशत  तक
 उत्पादन  बढ़  रहा  है  और  इसके  कई  फायदे  हैं  ।  इसी  तरह  मानव-पाली  का  उत्पादन  जो

 सन्  1985  में  0.91  टन  सन्  1988  में  बढ़कर  1.02  टन  हो  गया  है  हमें  आशा  है  कि  इस  दिशा
 में  और  भी  प्रगति

 उपाध्यक्ष  अविष्कारों  तथा  ऊर्जा  के  नए  से  नए  स्रोतों  की  मनुष्य  द्वारा  तलाश  किए
 जाने  हमें  यह  पता  लगा  है  कि  हमार  यहां  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्लनोतों  की  काफी  अधिक  संभावनाएं

 मैं  इस  सदन  में  1978  में  भी  था  जिस  वर्ष  इस  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  केवल  3

 करोड़  रुपए  रखे  गए  थे  ।  अथ  हम  देखते  हैं  कि  विगत  4  वर्षों  के  दौरान  हमने  इस  क्षेत्र  में  लगभग
 388  करोड़  रुपये  ख्चे  कर  दिए  और  यह  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबहुत  लाभकारी

 है  तथा  बहुत  व्यावहारिक  भी  हम  देखते  हैं  कि लगभग  9  लाख  गोबर  गैस  संयंत्रों  का  निर्माण  किया
 जा  चुका  पिछले  साल  लक्ष्य  से  अधिक  निर्माण  किया  गया  था  और  ज्यादा  संख्या  में  गोबर  मैस
 संयंत्रों  की  स्थापना  की  गई  थी  और  ये  गोबर  गैस  संयंत्र  व्यक्तिगत  गोबर  गैस  संयंत्र  नहीं  बल्कि  हम

 सामुदायक  गोबर  गैस  संयंत्रों  की  शुरूआत  कर  रहे  हैं  तथा  इत  गोबर  गैस  संयंत्रों  का लाभ  न  केवल
 खाना  पकाने  के  लिए  ही  हो  रहा  बल्कि  हम  हर  गोबर  गस  संयंत्रों  स ेकोयले  के  इंजनों  को  चलाने
 का  भी  प्रयास  कर  रहे  इससे  ऊर्जा  तथा  जलाने  को  लकड़ी  की  बचत  होगी  और  अततः  इससे  परोक्ष
 रूप  में  कोयले  की  भी  बचत  हो  जाएगी  ।

 हमने  बर्धा  तथा  अन्य  स्थानों  पर  दूध  भरने  के  संयंत्रों  को  लगाने  के  लिए
 सौर  ऊर्जा  का  इस्तेमाल  किया  ;  जहां  तक  भारत  ज॑से  देश  का  सम्बन्ध  है  सौर  ऊर्जा  की  भी  बहुत  अच्छी
 सम्भावना  है  क्योंकि  हमारे  यहां  12  घण्टों  से  भो  अधिक  धूप  रहते  है  और  घूप  की  इस  अवधि  यदि

 हम  इसका  इस्तेमाल  कम  लागत  पर  कर  सकें  तो  ऊर्जा  उत्पादन  के  क्षेत्र  मे  बड़ी  भारी  सफलता  प्राप्त  कर
 गैर-परम्परागत  ऊर्जा  क  क्षेत्र  विश्व  बैंक  तथा  अमरीकी  ऊर्जा  विभाग  ने  एक  अध्ययन  किया

 है  और  वे  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  29  विकासशील  देशों  में  से  भारत  पैं  वायु-ऊर्जा  की  भी  सबसे  अधिक

 सम्भावनाएं  है  और  यदि  इस  वायु  ऊर्जा  स्लोत  का  समुचित  रूप  से  उपयोग  किया  जाए  तो  20,000
 मैगावाट  वायु  ऊर्जा  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  ।  इस  दिशा  में  प्रयास  किए  भी  जा  रहे  हैं  भोर  हुम  यह
 देखना  है  कि  आगे  वाले  कम  से  कम  समय  में  भी  विशेष  रूप  से  तटवर्ती  इलाकों  में  वायु  ऊर्जा  का  उपयोग
 किया  जा  सके  और  इसको  राष्ट्रोय  ग्रिड  में  शशमिल  किया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  हम  ताप  विद्युत  संयंत्रों  में  जो  कुछ  भी  देखते  हैं  वह  का  निष्पादन  है  ।
 कभो-कभी  कुछ  सयंत्रों  म॑ं  कार्यनिष्पादन  कम  होता  है  और  संयंत्र  का  लोड-फंक्टर  भौसत  53  अतिशत
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 रहता  संयंत्रों  के  इस  लोड-फैक्टर  में  सुधार  की  बहुत  गुंजायश  है  और  यदि  इसमें  सुधार  कर  दिया
 जाए  तो  हम  सस्ती  दर  पर  अधिक  ऊर्जा  का  उत्पादन  कर  सकते  हमारे  यहां  लम्बी-लम्बी  ट्रांसमीशन
 लाइनें  भी  हैं  और  इस  कारण  होने  वाली  हानि  का  प्रतिशत  लगभग  2]  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान
 पर  बिजली  पहुंचाने  में  होने  बाली  हानि  को  कम  करने  की  भी  बहुत  गुंजायश  अनुसंघानों  क ेऔर
 विभिन्न  दलों  तथा  विभिन्न  संस्थाओं  द्वारा  ली  गई  सिफारिशों  के  समुचित  कार्यान्वयन  के  माध्यमान  से
 यदि  हम  इस  बरबादी  को  बचा  तो  ऊर्जा  की  बचत  की  जा  सकती  हम  सभी  को  पूरी  ऊर्जा
 उपलब्ध  करा  सकते  हैं  |  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  तम्पन  थामस  अमरीका  और  जापान  जैसे  अन्य  देशों  का
 उदाहरण  दे  रहे  थे  जहां  ऊर्जा  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  ज्यादा  लेकिन  हमें  अपनी  आबादी  भी  देखनी
 चाहिए  |  यदि  हम  अमरीका  या  जापान  से  अपनी  जनसंख्या  की  तुलना  करें  और  हमारे  यहां  उत्पादित
 यूनिटों  की  उनके  यहाँ  उत्पादित  यूनिटों  से  तुलना  करें  तो  मेरा  र्याल  हमारे  आंकड़े  ही  अधिक  होंगे  ।
 इसमें  कोई  शक  नहीं  रि  होने  अधिकाधिक  कृषि  पम्पों  को  लगाने  से तथा  और  अधिक
 गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  हमारी  खपत  और  भी  अधिक  होती  सन  2000  तक  खपत  में
 ओर  तेजी  से  वृद्धि  होगी  ।

 हमें  यह  भी  आशा  है  कि  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  के  उपयोग  के  चाहे  यह  सोर  ऊर्जा  हो  या

 वायु  ऊर्जा  हो  या  बायोगस  से  उत्पादित  ऊर्जा  हो  या  हाइड्रोजन  अथवा  समुद्री  लहरों  से  उत्पादित  ऊर्जा
 यह  अनुमान  लगाया  जाता  है  कि  सन्  2001  तक  प्रतिवर्ष  25  करोड़  टन  कोयले  की  बचत  हो

 सकेगी  ।  यह  कभी  न  खतम  होने  वाली  ऊर्जा  मैं  मन्त्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  गैर  परंपरागत
 ऊर्जा  के  विकास  के  लिए  और  अधिक  धनराशि  प्रदान  करें  ताकि  भविष्य  +  हम  धन  लागत  और  कोयले
 की  बचत  कर  सकें  यह  देखकर  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  कोयले  की  मांग  कम  होती  जा  रही  ताप

 विद्युत  संयंत्रों  में  उत्पादन  बढ़  रहा  है  और  आगामी  वर्षों  में  यदि  हम  अपनी  बढ़ी  हुई  क्षमता  के  साथ
 विश्व  के  अन्य  ताप  विद्युत  संयंत्रों  स ेमुकाबला  कर  सकें  तो  हम  ऊर्जा  की  प्रति  यूनिट  लागत  को  कम
 करने  में  कुछ  न  कुछ  सफलता  प्राप्त  कर  सकंगे  ।  हम  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  ग्रिड  के  माध्यम  से  सभी  राज्यों

 को  विद्युत  की  आपूर्ति  कर  सकेंगे  ।  यह  राष्ट्रीय  ग्रिड  सारे  देश  में  बनाया  जा  रहा

 इन  शब्दों  के  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  अताउरहमान  :  उपाध्यक्ष  हम  सब  जानते  हैं  कि  ऊर्जा  आर्थिक  उन्नति

 का  आधार  है  ;  ऊर्जा  ऐसा  मूल  आधारभूत  ढांचा  है  जो  आथिक  उन्नति  के  लिए  अवश्यक  है  और  फसल

 में  यह  उन्नति  का  चौथा  साधन  है  ।  श्रम  और  पूंजी  के  बाद  ऊर्जा  चौथा  साधन  है  ।  किन्तु  जहां  तक

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  हमारी  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हमें  खुशी  है  कि  श्री  वसन््त

 साठे  में  हमें  प्रोत्साहन  मिलता  रहा  है  और  उन्होंने  अपनी  समस्याओं  को  समझा  है  ।  कितु  वर्षों  स  हमारी
 अनदेखी  की  गई  है  ।  जय  अंग्रेज  वां  थे  तो  उन्हें  केवत  तेल  से मतलब  उन्हें  गैस  से  कोई  मतलब

 नहीं  था  ।  वे  पटसथ  तथा  ऐसे  अन्य  उत्पादों  से  मतलब  रखते  थे  किन्तु  ऊर्जा  के  उत्पादन  की  ओर  उनका

 ध्यान  नहीं  था  ।  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  मामले  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सर्वाधिक  क्षमता  बर्फ  से  ढके

 हिमालय  पर्वत  से  हमारा  सामीप्य  तथा  हिमपोषित  नदियों  के  होने  से  हमें  प्राकृतिक  लाभ  मिलता  है  जो

 बहुत  से  अन्य  क्षेत्रों  को  नहीं  मिलता  है  ।  इसलिए  मैं  इस  सभा  का  ध्यान  बांध  बनाने  की  ओर  केन्द्रित

 करना  चाहता  हूं  ।  बांध  बनाने  क ेलिए  लगभग  26  परियोजनाओं  की  योजना  है  और  यदि  ये  सब  बन
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 जाएं  तो  हमें  50,000  मेगावाट  विजली  मिलेगी  जिससे  न  केवल  हमारे  क्षेत्र  को  बल्कि  पूरे  भारत  को
 लाभ

 हमारे  यहां  गैस  हमार  यहां  गंस  की  क्षमता  भी  50,000  मेगावाट  की  इस  तरफ  कोई
 गम्भीर  कदम  नहीं  उठाया  गया  ऊपरि  असम  में  तथा  ऊराकान  क्षेत्र  में  इमारी  गैस  की  क्षमता

 1985-86  5-86  में  12.30  लाख  घन  मीटर  प्रतिदिन  थी  और  सातवीं  योजना  तक  यह  लगभग  अन्त  में

 पहुंच  यह  आंकड़े  75.40  लाख  घन  मीटर  प्रतिदिन  तक  पहुंच  मैं  सभा  का  ध्यान  ऊर्जा
 की  सम्भाव्यता  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसकी  कमी  हमारे  देश  में  बनी  हुई  ऊर्जा  का  महत्व

 बस्टसेਂ  नामक  पुस्तक  से  आंका  जा  सकता  है  और  नांधों  का  दूटना  ही  जम॑ंनी  की  हार  का  कारण
 था  |  ग्रुप  कैप्टन  चेशायर  ने  जमेनी  में  अधिकतर  बांधों  को  तोड़ने  फे विशेष  मिशन  का  दायित्व  सम्भाला

 मेरा  कहना  है  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  लिए  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  जोकि
 अब  तक  नहीं  दिया  गया  है  ।

 ये  विभिन्न  बांध  है  जो  विचाराधीन  हैं  और  जिन  पर  कुछ  काय॑  तेजी  से  हुआ  रंगनदी  चरण
 सं०  |  में  4050  लाख  मेगावाट  का  उत्पादन  होगा  और  इस  पर  360  करोड़  रुपए  से  अधिक  खर्च

 होगा  ।  कामेंग  में  6000  लाख  तिपाई  मुख  में  मेगावाट  ;  सुबनसिरी  में  4800
 वाट  बिजली  का  उत्पादन  होगा  और  सुबनसिरी  ऊर्जा  का  सस्ते  साधनों  में  स ेएक  एक  मेगावाट
 बिजली  के  उत्पादन  हेतु  64  लाख  रु०  आवश्यक  होते  हैं  ।  डिह्लांग  में  20,000  मेगावाट  और  धनसिरी
 में  20  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  होगा  तथा  एक  और  छोटी  परियोजना  है  थोबल  जिसकी  क्षमता  75
 मेगावाट  की  असल में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्युत  उत्पादन  को  एक  उद्योग  माना  जाए  और  भारत
 सरकार  द्वारा  इसे  अपने  हाथ  में  ल ेलेना  चाहिए  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  ने  जो  आपत्ति  की  जबकि  वे  यह  नहीं  जानते  कि  उन्हें  सुबनसिरी
 से  30  करोड  रुपए  मिल  सकते  हैं  ।  उनकी  आपत्ति  यह  है  कि  वे  बांध  के  निर्माण  आदि  के  कारण  और
 बाद  में  उसके  आसपास के  क्षेत्र  से  7000  लोगों  को  विस्थापित  नहीं  करना  चाहते  ।  यह  उनका  कोई
 अच्छा  तक  नहीं  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कितने  ही  बांध  बने  हैं  और  हजारों  लोग  विस्थापित  हुए

 जहां  तक  सुबनसिरी  बांध  का  सम्बन्ध  7000  लोगों  के  जिनके  विस्थापित  होने  की

 सम्भावना  पुनर्वास  की  व्यवस्था  की  गई  पता  नहीं  मन्त्रालय  अरुणाचल  प्रदेश  सरकार  से  बात
 क्यों  नहीं  करती  ।  मुझे  यह  जानकर  खुशी  है  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  महोदय  ने  रंगनाधी  बांध  की

 शिला  रखी  है|  परन्तु  हमारे  लिए  यह  बहुत  ही  कम  सान्त्वना  पुरस्कॉर  यदि  आप  उत्पादन  की
 इकाइयों  की  संख्या  को  ही  तो  उत्तर  भारत  में  530  दकाइयां  हैं  ;  पश्चिमी  क्षेत्र  में  950  एकक  हैं  ;
 दक्षिणी  क्षेत्र  में  एकक  हैं  ;  पूर्वी  क्षेत्र  में  490  विद्युत  उत्पादन  एकक  हैं  जोकि  बड़े  एकक  हैं  जबकि

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  केबल  82  एकक  ही  अन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  ये  आंकड़े  बहुत  ही  कम
 लेकिन  हम  यह  मानते  हैं  क्रि  पूर्वी  क्षेत्र  एक  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  नहीं  है  ।  लेकिन  यदि  आप  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  को  लेते  तो  यह  एक  बड़ा  क्षेत्र  अतः  अरुणाचल  प्रदेश  का  तक॑  निष्प्रभावी  हो  जाता  यदि

 हम  बड़ी  परियोजनाओं  को  आरम्भ  नहीं  कर  सकते  तो  हम  ऊर्जा  को  बरबाद  करने  की  बजाय
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 निश्चित  रूप  से  सूक्ष्म  और  लघु  परियोजनाओं  जैसी  अपेक्षाकृत  छोटी  परियोजनाएं  आरम्भ  कर  सकते  हैं  ।
 हमारे  पास  गैस  के  अपार  भण्डार  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  गैस  की  खोज  की  हमारे
 पास  64.09  मेगावाट  गैस  के  भण्डार  हैं  और  |  5  वर्षों  के  लिए  1500  मेगावाट  है  जिसका  दस  प्रतिशत
 प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।  अतः  यह  एक  अन्य  बात  है  जो  हमें  परेशान  करती  आ  रही  यद्यपि  गैछ
 ओऔर  तेल  की  खोज  बहुत  वर्ष  पहले  की  गई  फिर  भी  असम्र  में  पाइप  लाइनें  नहीं  बिछाई  गई  हैं  ।
 लेकिन  जहां  तक  बम्बई  और  बम्बई  हाई  जैसे  अन्य  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  गैस  की  खोज  के  10  वर्षों  के
 भीतर  ही  उन्होंने  बम्बई  से  दिल्ली  तक  गैस  पाइप  लाइन  जोड़  दी  है  बी०  जे०  ।
 कम  से  कम  यह  थोड़े  समय  में  ही  चालू  हो  रही  लेकिन  असम  या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कोई  गैस  पाइप
 लाइन  नहीं  बिछाई  गई  है  और  असम  गैस  फम्पनी  द्वारा  रखे  गए  प्रस्ताव  को  उचित  महत्व  नहीं  दिया
 गया  है  ।  यह  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  जिस  क्षेत्र  में  100  वर्ष  पहले  तेल  की  खोज  की  गई
 वहां  हमारे  घरों  के  रसोईघरों  में  गैस  नहीं  जबकि  पाकिस्तान  के  प्रत्येक  घर  के  रसोईघरों  में  गैस
 उपलब्ध  उन्होंने  गैस  ऊर्जा  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  की  है  और  वे  दूसरों  पर  निर्भर  नहीं  रहते  हैं  ।
 हमारा  देश  बहुत  उन्नत  है  मैं  यह  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  इस  ओर  समुचित  ध्यान  क्यों  नहीं  दिया
 गया  श्री  वसन््त  साठे  हमें  यह  बताएंगे  कि  ऐसा  क्यों  नहीं  हुआ  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ
 बाघा  लेकिन  वह  लोगों  को  राजी  करवाने  में  कुशल  है  ।  वह  अपनी  मदद  करने  के  लिए  हमारी  राज्य
 सरकार  पर  प्रभाव  डालने  में  सफल  होंगे  और  हम  उनकी  सहायता  करने  का  पूरा  प्रयास
 श्री  वसन््त  साठे  इस  सभा  में  अपनी  बात  कहने  में  बहुत  स्पष्टवादी  रहे  व ेटी०  ई०  पी०  की  हानि  के
 बारे  में  बताते  रहे  यह  एक  ऐसी  हानि  है  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अन्तगेत  नहीं
 माती  लेकिन  मेरा  यह  विचार  है  कि  हमारा  एक  विशेष  किस्म  का  कानून  होना  चाहिए  जिसके

 अनुसार  भारत  सरकार  के  चाहने  पर  इस  समस्या  का  समाधान  हो  सके  ।

 झी  शाम  सिह  यादव  :  इस  अधिनियम  में  संशोधन  किया  गया

 श्री  अताउरहमान  :  यह  ठीक  यह  बात  ऊर्जा  मन्त्री  महोदय  को  परेशान  करती  रही  है  ।  हम
 इसके  बारे  में  बहुत  चिंतित  हैं  ।

 मैं  यहां  दूसरी  जो  बात  कहना  चाहता  हूं  वह  बम्बई  के  दो  विख्यात  अभियन्ताओं  द्वारा  दिए  गए

 सुझावों  के  बारे  में  है  जिनमें  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  उन  क्षेत्रों  के  लिए  जल  सप्लाई  करने  के  लिए  जल

 सेतु  बनाए  जा  सकते  हैं  जिनमें  पाती  की  कमी  होती  यह  दूसरी  बात  है  जिस  पर  भारत  सरकार  को

 ध्यान  देना  चाहिए  ।  क्योंकि  हमारे  पास  उन  क्षेत्रों  के  लिए  पर्णप्त  मात्रा  में  पानी  है  जहां  सूले  क ेकारण

 पानी  की  विकट  समस्या  पैदा  हो  गई  भारत के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  नदियों  के  पानी  से  निश्चित  रूप  से

 सहायता  की  जा  सकती  है  और  यह  जलसेतु  जिनके  सम्बन्ध  में  मैं  जोरदार  शब्दों  में  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  मुझे  हाल  ही  में  डा०  एस०  के०  मोदक  और  डा०  बी०  एन०
 पतका  के  बारे  में  जानकारी  मिली  ये  दोनों  बम्बई  के  अनुसन्धान  अभियन्ता  हैं  जो  सामाजिक

 इम्जीनियरी के  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  अनुसन्धान  कार्य  कर  रहे  मेरा  यह  विश्वास  है  कि  मन्त्री

 महोदय  को  इनके  बारे  में  पता  होगा  और  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की

 अन्त  में  मैं  भारत  सरकार  से  यह  कहूंगा  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  पूर्वोक्षर  क्षेत्र  में

 उचित  तरीके  से  ऊर्जा  के  विशाल  भण्डार  का  उपयोग  हो  ।
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 श्री  राम  सिह  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  ऊर्जा  मन्त्रालय  ने  इतनी  रुूयाति  प्राप्त  उपलब्धि

 हासिल  की  जिससे  राष्ट्र  की आय  और  उत्पादन  बढ़ाने  में  बहुत  बड़ा  संबल  और  सहारा  मिला

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  22245  मेगावाट  जेनरेटिंग  केपेसिटी  का  प्रावधान  रखा  गया  है
 और  इस  वर्ष  1987-88  में  4916  मेगावाट  ऊर्जा  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  गया  मन््त्री  जी  न ेआज
 सदन  में  बयान  दिया  है  और  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  अभी  तक  उत्पादन  आवबश्यकत!ओं  के

 अनुकल  नहीं  है  और  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  अभी  आवश्यकता  इसके  लिए  सब  तरह  के  प्रयास  करने
 मन्त्री  जी  ने  यह  भी  बतलाया  है  कि  दिसम्बर  १987  में  बिजली  की  भांग  18406  मिलियन  यूनिट
 उपलब्धि  15874  5874  मिलियन  यूनिट  की  इस  प्रकार  अभाव  13.8  परसेंट  जनवरी  1988

 में  यह  अभाव  12  परसेंट  फरवरी  1988  में  हमारी  मांग  17735  मिलियन  यूनिट  उपलब्धि
 158  18  मिलियन  यूनिट  की  थी  तथा  अभाव  10.8  परसेंट  मार्च  1988  में  18350  मिलियन

 यूनिट  की  मांग  थी  16672  मिलियन  यूनिट  उपलब्धि  थी  और  अभाव  9.1  प्रतिशत  इस  तरह
 से  में  माननीय  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  वे  राष्ट्र  की आवश्यकता  के  अनुरूप  जो  अभाव

 उसको  पिंगल  डिजिट  में  ले  आए  हैं  और  हमें  उम्मीद  हे  कि  इसी  तरह  से  उनके  प्रयत्न  रहेंगे  और  हम
 निरन्तर  मांग  के  अनुकल  उत्पादन  में  बढ़ोत्तरी  करते  रहेंगे  ।

 मैं  एक  चीज  और  कहना  चाहता  हूं  कि  भारतवर्ष  में  76  हजार  गांव  इनमें  से  केवल
 4  लाख  25  हजार  यानी  35  प्रतिशत  गांवों  में  बिजली  उपलब्ध  परफारमेंस  रिपोर्ट  में  दिए  गए
 आंकड़ों  के  अनुसार  गांवों  में  70,09,8  63  पम्पसेट्स  जिनको  1987  तक  बिजली  उपलब्ध  कराई
 गई  है  ।  आज  भारतवर्ष  में  80  प्रतिशत  जनता  गांवों  में  रहती  लेकिन  उनको  30  अतिशत  विद्युत
 उपलब्ध  है  और  जो  20  प्रतिशत  शहरी  क्षेत्र  की  जनता  है  वह  70  प्रतिशत  विद्युत  का  उपभोग  कर

 रही  इस  तरह  से  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  और  शहरी  क्षेत्र  में  रहने  थाले  लोगों  के  बीच
 इतना  अन्तर  रहा  तो  निश्चित  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  को  शहरी  क्षेत्र  के  लोगों  क ेबराबर  आथिक
 स्थिति  प्राप्त  करने  में  सेकड़ों  साल  लग  इसलिए  इस  पर  पुनविचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसके  लिए  कुछ  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वादा  भी  किया  गया  एक
 संकल्प  लिया  गया  उसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  संकल्प  यह  है  कि  बड़ी  परियोजनाओं  को  छोड़
 कर  छोटी  परियोजनाओं  को  स्वीकार  किया  लेकिन  ये  छोटी  परियोजनाएं  ।  मेगावाट  की  2
 मेगावाट  की  हैं  5  मेगावाट  की  इसके  ऊपर  बहां  की  राज्य  सरक  कारपोरेशंस  और  कोआपरेटिव
 सोसायटीज  रूचि  नहीं  लेती  इसलिए  आपको  इसको  अपने  हाथ  में  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रीसिटी
 अथारिटी  या  रीजनल  इलेक्ट्री सिटी  बोर्ड  जो  आपने  बनाए  हुए  उनको*यह  एडीशए्नल  जिम्मेदारी  सौंपे  ।
 इस  क्रियान्वित  के  काम  को  कैसे  क्रियान्वयन  कर  सभते  इसको  सापको  देखना  राजस्थान  के  बारे

 में  मैं  कहना  चाहूंगा  ।  आपने  इंदिरा  गांधी  कंनाल  के  ऊपर  मिनी  इलेविद्रक  प्रोजक्ट  स्वीकार
 किया  उनमें  से  एक  पर  भी  काम  शुरू  नहीं  हुआ  है  ।  सातवीं  पचरवर्षीय  धोजना  के  अन्त  उत्पादन

 होना  चाहिए  लेकिन  आज  ऐसी  उम्मीद  नहीं  है  कि  1990  तक  उत्पादन  हो  सके  ।  इसलिए  उस

 पिछड़े  क्षेत्र  में  जहां  इंदिरा  गांधी  कंनाल  के  पानी  से  वहां  की  स्थानीप  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  कर  सकते

 वहां  वह  नहीं  हो  पा  रहा  इसके  बारे  में  कोई  निश्चित  रूप  से  ऐसी  योजना  बनानी  होगी  राज्य
 सरकारों  के  साथ  वहां  के  जो  राज्य  विद्युत  मण्डल  हैं  उनकी  आध्िक  व्यवस्था  कमजोर  है  इसलिए  क्ापको
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 धन  की  व्यवस्था  करनो  होगी  जिससे  उन  प्रोजेक्ट्स  को  सहारा  दे  सके  और  वह  प्रोजेक्ट्स  आगे  आ
 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आपने  रूरल  इलैक्ट्रीफिकेशन  कारपोरेशन  के  काम  को  बहुत  ही
 सुचारु  गति  से  चलाया  ।  1986-87  6-87  में  रूरल  इलैक्ट्रीफिकेशन  जैसी  संस्था  को  जो  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में
 काम  करती  उसको  28  करोड़  रुपए  का  लाभ  1985-86  में  वह  लाभ  16  या  17  करोड़
 का  यह  अपने-आप  में  बहुत  ही  प्रसन्नता  का  विषय  आर०  इ०  सी०  के  पास  जो  घन  है  बह
 बहुत  ही  कम  है  जो  कि  80  प्रतिशत  व्यक्तियों  के  लिए  बिजली  की  व्यवस्था  करती  है  ।  31-3-88  को
 जो  आपके  प्रोजेक्शन्स  हैं  236  करोड़  की  इक्वीटी  गवनंमेंट  लोन्स  1793.10  मार्केटिंग
 बारोइंग  $43.31  रिजव  और  सरप्लस  220.0  इस  तरह  से  कुल  2593.07
 मात्र  प्रावधान  है  जो  भारतवर्ष  की  80  प्रतिशत  आबादी  के  लिए  विद्युत  का  प्रावधान  करती  है  और
 पम्पिग  सेट्स  को  एनरजाइस  करती  इलैक्ट्रीसिटी  बोर्डंस  को  धन  भी  देते  हैं  और  ग्रामीण

 करण  योजना  को  हाथ  में  लेते  उसकी  भी  व्यवस्था  करते  हैं  तो  इस  पैसे  से  कैसे  संभव  हो  सकता
 इसको  आप  देख  लीजिए  ।  आपने  बहुत  अच्छा  किया  कि  150  करोड़  रुपए  के  बांड्स  फ्लोट  किए  और

 एक  लाख  पचास  हजार  पम्पिग  सैट्स  को  एनरजाइज  उसका  भी  लाभ  हरियाणा  और
 मध्य  प्रदेश  को  दिया  मैं  गलत  भी  हो  सकता  उसको  आप  सुधार  राजस्थान  जैसे  राज्य  को

 जहां  सूखा  पड़ा  हुआ  उसका  लाभ  नहीं  मिला  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आप  ये
 सिटी  बांड्स  पांच  सौ  करोड़  रु०  के  फ्लोट  कीजिए  और  उसी  अनुपात  से  पांच  लाख  पम्प  एनरजाइज

 उससे  उत्पादन  बढ़ेगा  और  उत्पादन  बढ़ने  के  साथ-साथ  राष्ट्र  की  आय  भी  प्रधान
 मन्त्री  जी  ने  इस  वर्ष  17  करोड़  50  लाख  टन  खाद्यान्न  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  इसका  तात्पयं  यह

 हुआ  कि  दो  करोड़  पचास  लाख  टन  अधिक  खाद्यान्न  हमको  पंदा  करना  उसके  लिए  उन्होंने  व्यवस्था

 की  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  अपील  की  है  राष्ट्र  क ेकिसानों  से  कि हमको  दो  लाख  पचास  हजार  हैक्टेयर
 जमीन  को  सिचित  करना  है  और  सिंचाई  के  साधन  हमको  उपलब्ध  करने  दो  लाख  पचास  हजार

 हैक्टेयर  का  मतलब  यह  हुआ  कि  हमको  दस  लाख  बीघा  जमीन  को  अतिरिक्त  सिंचाई  के  साधन  देने

 यह  साधन  आप  कंसे  दे  सकते  हैं  डेम्स  बनाकर  दे  सकते  ग्राउण्ड  वाटर  को  लेकर  या  ट्रीडशनल  बेल्स  हैं
 या  ओपन  वैल्स  या  ड्रीलिग  बोजं  हैं  इससे  कर  सकते  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  आप  इन  सारे

 बोस  को  बिजली  दें  |  बिजली  देने  की  व्यवस्था  आपके  पास  नहीं  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  किसानों  ने  ।0

 साल  पहले  से  बिजली  के  लिए  एप्लाई  किया  हुआ  लेकिन  उनको  अभी  तक  बिजली  नहीं  मिली

 यदि  आज  उसी  क्षेत्र  में  आटे  की चक्की  या  औद्योगिक  पर्पज  के  लिए  कनेक्शम  लेना  हो  तो  एक  महीने  या

 छः  महीने  में  मिल  लेकिन  किसानों  की  प्राथमिकता  फिक्स  कर  रखी  है  ओर  पांच  साल  तक

 नम्बर  नहीं  आता  ।  अगर  एक  गाँब  में  100  किसान  हैं  तो  जिसका  अन्तिम  नम्बर  है  उसे  तो  बहुत

 इन्तजार  करना  आंकड़ों  के  आधार  पर  आप  अन्न  का  उत्पादन  का  बढ़ाना  चाहते  है  तो  उसके

 लिए  आपको  सोचना  पड़ेगा  ।  आप  कर्जा  लेते  हैं  पस्पिग-सेट  को  एनर्जाइस  करते  हैं  तो
 किसान  को  काम

 मिलेगा  और  रोजगार  बढ़ेगा  और  असिचित  भूमि  सिचित  बन  सकती  राष्ट्र  के  उत्पादन  के  लिए  भी

 आपको  मदद  आपने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  एग्रीकल्वर  सेक्टर  में  कुछ  स्वीकार  किया  है  ।

 लेकिन  उन  कार्यक्षमों  मे ंकौन-सा  क्राइटेरिया  लिया  यह  आपकी  डिपार्टमेंट  आफ  पावर  सिपोर्ट

 1987-88 8  पृष्ठ  संख्या  18  में  कहा

 कृषि  क्षेत्र

 “15  लाख  रुपए  की  लागत  पर  15,000  पम्पसैटों  को  ठौक  करने  के  लिए  स्वीकृत  एक
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 राम  सिंह  यादव ]

 प्रशासनिक  योजना  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  राज्यों  में  क्रियान्वित  की  जा

 रही  है  ।!

 ]

 यह  तीन  ही  राज्य  आपने  लिए  इसलिए  इस  प्रकार  की  स्कीम्स  को  एग्रीकल्चर  सेक्टर  में  उन  पम्प

 सेटों  को  एनर्जाइस  कर  सकते  इन  योजनाओं  को  आपने  तीन  राज्यों  में  लागू  किया  राजस्थान  जैसे

 राज्य  में  जहां  सूखा  पड़ा  है  और  पीने  के  पानी  की  कमी  ऊर्जा  की  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  इसको
 भी  आप  एग्रीकल्चर  स्कीम  में  लें  ।  राजस्थान  में  पीने  के  पानी  के लिए  भी  यदि  बिजली  नहीं  मिलती

 वहां  पर  500-600  फुट  गहराई  से  पानी  आता  है  और  बिजली  नहीं  मिलती  है  तो  उनको  पानी  नहीं
 मिलेगा  |  आपको  ऐसे  राज्यों  में  हर  गांव  में  बिजली  पहुंचाने  के  लिए  पाइलट  प्रोजेक्ट  तैयार  करने

 चाहिए  ।  जिससे  वहां  के  किसानों  को  बिजली  मिल  नेशनल  पावर  ग्रिड  की  मांग  बहुत  दिनों  से

 चली  आ  रही  इसके  लिए  आपने  कई  प्रयास  किए  है  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  आपने

 यह  भी  प्रयास  किया  है  कि  इंटरस्टेट  प्रोजेक्ट्स  में  जो  धांधली  थी  और  अनुपात  के  हिसाब  से  बिजली

 उत्पादन  में  जो  हिस्सा  मिलना  चाहिए  था  वह  नहीं  मिलता  लेकिन  पिछले  साल से  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रिक
 सिटी  अथारिटी  ने  अच्छा  काम  किया  है  ।  उसके  अच्छे  रिजल्ट्स  सामने  आ  रहे  नेशनल  पावर  ग्रिड

 बनाने  के  लिए  आपको  विशेष  प्रभावी  कदम  उठाने  चाहिए  और  उसको  आप  जो  इंटरस्टेट  लाइन  से

 जोड़ना  चाहते  हैं  वह  एक  अच्छा  कदम  है  ।  राजस्थान  ज॑से  राज्य  में  जहां  बिजली  की  कमी  जहां  पर

 एटोमिक  प्रोजेक्ट  जो  200  मेगावाट  बिजली  दे  सकता  था  वह  फेल  हो  इसलिए  आज  वहां  अधिक
 उत्पादन  बिजली  का  जो  वहां  का  इलेक्ट्रिक  सिटी  बोर्ड  कर्जे  में  चल  रहा  ट्रांसमिशन  लासेज

 30  प्रतिशत  है  इसलिए  ऐसी  व्यवस्था  करायें  कि  अधिक-से-अधिक  वहां  पर  बिजली  मिले  जिससे  वहां
 पर  कृषि  और  उद्योग  धंधे  चल  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  आपको  और  आपके  विभाग  को  धन्यवाद  देता  हुं  ओर  ऊर्जा  मन्त्रालय
 की  अनुदान  मांगों  का  समथेन  करता  हूं  ।

 श्री  के०  जी०  सुल्तानपुरो  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  मांगों  का
 समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हमारे  देश  में  ऊर्जा  उत्पादन  के  विशाल  भण्डार  मौजूद  कोयले
 के  बारे  में  यहां  काफी  जिक्र  किया  हमारे  देश  में  कोयले  में  काफी  लम्बे  समय  से  भण्डार  हैं  परन्सु
 अब  वह  भण्डार  धीरे-धीरे  कम  होता  जा  रहा  समय  की  मांग  को  देखते  अब  हमें  कोयले  पर
 भाधारित  बिजली  घरों  को  छोड़  कर  पनबिजली  योजनाओं  को  ज्यादा  अहमियत  देनी  इससे

 जहां  हमें  अधिक  बिजली  हमारा  खर्च  भी  कम  हमारी  सरकार  को  पनबिजली
 योजनाओं  को  अधिक  जोर  देना  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  इस  समय  20  हजार  मेगावाट
 बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता  है  ।  वसे  ही  उत्तर  प्रदेश  के  पहाडी  अरुणाचल  मेघालय  और
 असम  के  पहाड़ी  इलाकों  में  भी  यदि  नदी  नालों  पर  पनबिजली  योजनाएं  स्थापित  की  जाएं  तो  उससे
 हमारे  देश  में  काफी  अधिक  ऊर्जा  उत्पादित  की  जा  सकती  पनबिजली  योजनाएं  हमारे  देश  की
 परिस्थिति  के  सर्वंधा  अनुकूल  और  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकती  हैं  ।

 प्रधानमन्त्री  जी  ने अभी  कल  ही  हमारे  यहां  एक  पनबिजली  योजना  का  शिलान्यास  साठे
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 area ने भी हमारे यहां बन रहे ANT डैम से हमें 12 परसेंट रऱ़

 साहब  ने  भी  हमारे  यहां  बन  रहे  चमेरा  डैम  से  हमें  परसेंट  रौयल्टी  देने  का  निश्चय  इसके
 लिए  हम  आभार  व्यक्त  करते  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  पानी  के  स्रोत  भारो  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं
 जिन  पर  पनबिजली  परियोजनाएं  बड़ी  संख्या  में  बनायी  जा  सकती  हैं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी
 से  निवेदन  करुंगा  कि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  आपके  पास  जितनी  योजनाएं  रिकर्मैंड  होकर
 आई  हैं  आप  यहां  से  उनकी  स्वीकृति  जल्दी  से  जल्दी  भिजवाने  का  प्रयत्न  जितनी  जल्दी  हम  उन
 परियोजनाओं  का  कार्य  आरम्भ  कर  देते  उतना  ही  वह  हम  सबके  हित  में  होगा  और  उससे  नौरद॑र्न
 जोन  को  काफी  फायदा  पण्डित  जी  ने  हमारे  यहां  भाखड़ा  डेम  का  सबसे  पहले  शिलान्यास
 किया  उसकी  बुनियादी  रखी  थी  ।  उन  दिनों  हिमाचल  पंजाब  का  एक  भाग  भाखड़ा  डेम  में
 पानी  का  मुख्य  स्रोत  हिमाचल  प्रदेश  से  ही  आता  है  ओर  यह  डेम  हिमालय  प्रदेश  के  ज्यूरिस्डिक्शन  में
 पड़ता  जिस  समय  पंजाब  ओर  हिमाचल  प्रदेश  का  बंटवारा  हुआ  तो  उस  समय  यह  तय  किया  गया
 थाकि  भाखड़ा  इस  से  हमें  7.19  परसेंट  रोयल्टी  मिलेगी  परन्तु  हमें  लेद  है  कि  आज  वह  मात्र  दो
 परसेंट  ही  मिल  रही  मेनी  मांग  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  का  जितना  हिस्सा  बकाया  बनता  उसके
 सम्बन्ध  में  जल्दी  ही  कोई  निर्णय  वह  भाग  हमें  मिलना  इसके  अलावा  मैं  यह  भी  मांग
 करूंगा  कि  आगे  जितनी  परियोजनाएं  इस  तरह  की  जिनमें  हिमाचल  प्रदेश  के  किसी  स्रोत  का
 उपयोग  किया  गया  हो  तो  उन  परियोजनाओं  में  से  भी  हिमाचल  प्रदेश  को  भागीदार  मानकर  12  परसेंट
 की  दर  से  रोयल्टी  मिलनी  मैं  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  पनबिजली  योजनाओं  के
 निरन्तर  विस्तार  होने  से  हमारे  राष्ट्र  को  पहले  की  तुलना  में  अधिक  लाभ  हो  रहा  है  और  इससे  लोगों
 के  विकास  में  काफी  सहायता  मिली  किसानों  को  सिंचाई  के  साधन  उपलब्ध  हुए  हैं  और  उनकी
 प्रोडक्शन  ज्यादा  बढ़ी  हर  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ा  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  निरन्तर  प्रगति  का  ही
 परिणाम  है  कि  आज  हम  अन्न  उत्पादन  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  में  सफल  हुए  ।  इसके  लिए  भी

 हमारी  सरकार  बधाई  की  पात्र  यदि  हम  1947  से  पूर्व  की  स्थिति  देखें  तो  उन  दिनों  हमारे  यहां
 हतनी  बिजली  पैदा  नहीं  होती  थी  और  न  पहले  गांवों  में  बिजली  दिखायी  देती  थी  ।  आज  मुझे  यह

 कहते  हुए  फर्म  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  हर  गांव  में  बिजली  पहुंच  गयी  यदि  हमारी  सरकार  इसी

 तरह  बिजली  उत्पादन के  क्षेत्र  मे ंविकास  करती  गई  तो  वह  दिन  दूर  नहीं  जब  हम  देश  भर  में  तमाम

 गांबों  के  लोगों  के  घरों  में  बिजली  पहुंचा  ऊर्जा  पर  ही  हमारा  विकास  काफी  हृद  तक  निर्भर  करता

 है  ।  यदि  बिजली  नहीं  होगी  तो  हमारे  ट्यूबवेल  नहीं  छोटे-मोटे  उद्योग  नहीं  चल  पायेंगे  और

 हमारे  लोगों  की  तरक्की  रुक  जाएगी  |  मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  दुख  है  कि  हमारे  कुछ  निहित  स्वार्थ  के

 लोग  सरकार  की  दूरदर्शिता  का  मजाक  उड़ाने  से  बाज  नहीं  आते  ।  ऐसे  लोग  चाहते  हैं  कि  हमारा  देश

 तरक्की  न  इसके  लिए  वे  ऐजीटेशन  करते  बन्द  का  आह्वान  करते  वे  चाहते  हैं  कि  इस

 माध्यम  से  राष्ट्र  को  क्षति  पहुंचाई  उसकी  प्रगति  के  मार्ग  में  अव  रोध  खड़ा  किया  हमारे
 देश  में  कई  जगह  ऐसी  मजदूरों  की  यूनियनें  बन  गयी  उनके  कुछ  नेता  ऐसी  हरकतें  कर  रहे  हैं  जिससे

 यह  देश  गलत  रास्ते  पर  जाने  को  वाध्य  होता  हमें  ऐसे  निहित  स्वार्थ  के  लोगों  स ेसावधान  रहना

 होगा  ।  इससे  हमारी  आ्िक  प्रगति  में
 ही  रुकावट  पैदा  नहीं  हमारा  विकास  रुक  जाता  है  ।  मैं

 अपने  विपक्ष  के  साथियों  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  यह  देश  हम  सब  का  हमें  इसे  सही  मार्ग  पर

 आगे  ले  जाना  सबसे  पहले  हम  इस  देश  को  अपना  देश  मानें  और  देश  की  आधिक  स्थिति  को

 मजबूती  प्रदान  करने  को  दिशा  में  सहयोग  रात-दिन  मेहनत  करें  और  देश  को  आगे  बढ़ायें  ।  तभी

 सरकार  के  साथ-साथ  सभी  विकास  कर  सकेंगे  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यहां  यह  कहूंगा  कि  बहुत  से  कारखाने  ऐसे  हैं  जो  बेकवर्ड  एरिया  में  लगे
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 के०  डी०  सुल्तानपुरी ]

 हुए  हैं  और  बंकवर्ड  एरिया  में  राज्य  सरकारें  उनको  बिजली  के  कनेक्शन  नहीं  देती  इस  बात  का  भी
 ध्यान  रखा  जाए  क्योंकि  इसका  असर  प्रोडक्शन  पर  पड़ता  जहां  बिजली  कारखानेदारों  को  नहीं
 मिलेगी  वहां  हमारा  रिटर्न  भी  नहीं  आएगा  ।  जिस  तरह  से  माफिया  कोयले  में  बने  हुए  हैं  उसी  तरह
 से  बिजली  के  भी  माफिया  बने  हुए

 ]

 उपाध्यक्ष  महीदय  :  श्री  सुल्तानपुरी  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते

 सभा  अब  कल  11.00  बजे  स०  पूृ०  तक  के  लिए  स्थबित  होती  है  ।

 6.00  म०  प०

 तत्वश्वात्  लोक  सभा  6  1988/17  1910
 के  11.00  बजे  म  ०  पू०  तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 मित्तल  नवीन  शाहद  द्वारा  मुद्रित


